
 Wednesday,  11  December,  1974

 सभा  ale-fa |  a  तला ॥ ह ैविवाद

 का

 संक्षिप्त  अनदित  dca

 SUM  SED  TRANSLATED

 OF
 फिर

 LOK  SABHA  DEBATES

 ...
 ..  बारहवां  सत्र  ्

 1 Tweltth  Session

 5th  Lok  Sabha

 z  ह  ह

 | Onf

 AY
 र

 ae
 on

 fea!  vb  {vw  क  न

 क
 ह

 |

 खंड  46
 में  11  से  20

 तक

 Vol.  XLVI  ‘contains contains  Nos.  11  to  20

 लोक-सभा  सचिवालय

 LOK  SABHA.  SECRETARIAT

 NEW  DELHI

 लय  दो  रुपये  Price  *  Two  Rupees



 विषय  सूची /८०१९पछछार15

 अंक  20,  11  1974/20,  1896

 No.  20,  Wednesday,  December  11,  1974/Agrahayana  20,  1896  (Saka)

 प्रश्नों  के  मौखिक  उत्तर/ 0९,  ANSWERS  TO  QUESTIONS

 *ता०  प्र०  पथ्या  पृष्ठ
 *§  Q.  Nos  विषय  SUBJECT  PAGES

 413  योजना  तथा  गेर  योजना  व्यय  में  कटौती  Cutin  Plan  and  Non  Plan  Expen-  In4.
 diture  e  e  e  क

 414  उड़ीसा  में  विद्युत  उत्पादन  के  लक्ष्य  Targetfor  Power  Generation  in
 Orissa  ह  e  4-6

 415  बटन  दबाकर  टेलीफोन  करने  की  प्रणाली  Push  Button  Telephones  e  6-7

 Role  of  -Christian  Missionaries 417  अगरतला  आदिवासी  दंगों

 में  ईसाई  मिशनरियों  की  भूमिका
 in  TribalBe  ngalee  Clash in
 Agartala  a  कि  e  7-11

 418  नेताजी  जांच  आयोग  का  प्रतिवेदन  Report  of  Netaji  Inquiry  Com-
 mussion  e  11-15

 419  विद्युत  परियोजनाओं  की  क्रिया  Delay  in  execution  of  Power

 frat  में  विलम्ब
 Projects  e  e  e  13-15

 watt
 के  लिखित  उत्तर धरारापाफ प  ANSWERS  TO  QUESTIONS

 नता०  है ९
 ५.  Q.  Nos

 416  तारा पर  परमाणु  लीटर  की  Overhauling  of  Tarapur  Ato-
 mic  Fower  station  e  e  IS

 प्री
 मरम्मत

 420  बुलन्दशहर  से
 निर्यातोन्मुख

 e¢a~  Setting  up  of  Export-Oriented  Te-

 संयत
 xturised  Vegetable  Protein

 ट्यूराइज्ड
 वेजिटेबल  प्रोटीन  Plant  at  Bulandshahr  e  15-16

 कौ  स्थापना  ह

 421  बिजली  के  टाइप  राष्ट्रों  का  यचिर्माणਂ  Manufcture  of  Electric  Type-
 writers  e  e  e  ry  16

 422  गुजरात  के  विकास  असन्तुलन  Imbalance  in  Development  of

 Gujarat  e  e  है  16-17

 423  न्यूनतम  आवश्यकता  कार्यक्रम  Supply  of  Electricity  to  States

 मम  ना डस
 for  Implementation  of

 प्रोग्राम  क्रियान्वित  mum  Needs  Programme’  17-18
 ae  के  fat  राज्यों  को  बिजली
 की  सप्लाई

 वि

 * fra}  नाम  पर  अंकित  यह--इस  बात  का  द्योतक  है  कि  प्रश्न  को  सभा  में  उस  सदस्य  ने  वास्तव
 में  पूछा  था  ।

 *The  sign.  marked  above  the  name 0  a  wid as mber  indicated  that  the  Question  was
 actually  asked  on  the  tloor  of  the  House  by  hic.

 (1)
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 रनों  के  लिखित  उत्तर--जारी  /
 WRITTEN  ANSWERS  TO  QUESTIONSConid

 alo  प्र०  स  ब्या  पृष्ठ
 S.  Nos  विषय  PacEs

 424  कालेज  बनाने  को  मशोनों  के  आयात  Ban  on  Import  of  Paper  Manu-
 facturing  Machinery  e  18

 पर  प्रतिबन्ध

 S.T.D.  extension  to 425  विश्व  के  प्रमख  ग  म  डायल
 World  Citi ies tics

 Major
 I

 जमा  कर  सीध  zt  लिफोन  करने  कीं TNE
 e  e

 व्यवस्था

 at
 426  आकाशवाणी  रांची  में  वाणिज्यिक  AV ™: .  Ac  awa Introduction  Commercial

 Division  in  A.I.R  Ranchi  e  18-19
 डिवीजन  वॉन

 427  बेरोजगार  वैज्ञानिकों  एवं  Recruitment  of  Jobless  Scientists

 शास्त्रियों  की  गर-सरकारी  क्षेत्र
 and

 Technologists
 in  Private

 Sect sector,  e  e  e  e  19
 में  भर्ती

 428
 ate

 और  उपयोग  लिय  बिहार  Supply  of  Power  to  Bihar  for
 Agriculture  and  Industry  e  19

 क  बिजली  की  सप्लाई

 429  फल  एफिशियंसी  समिति  Fuel  Efficiency  Committee  श  0-20

 430  ऊर्जा  आया  Energy  Gommission  e  श  20

 431  दिल्ली  विद्युत  प्रदाय  उपक्रम  के  Amount  of  Payments  outstand-

 उपभोक्ताओं  पर  भुगतान  के  .  लिए
 ing  against  Customers  of D
 E.S.U  e  अ  कक  20

 बकायी  धनराशि

 432  स्वतंत्रता  सेनानियों  को  पेंशन  देने  Fake  Gases  of  Pensions  to  Freee

 सम्बन्धीਂ  जाली  मामले
 dom  Fighters  20-21

 433  अत्यावश्यक  वस्तुओं  तथा  व्यापक  Action  on  Recom  uendations  of
 Committee  on  essentia]  Ccm-

 उपयोग  वस्तुओं  विषयक  समिति
 moditiesand  Article  of  Mass

 सिफारिशों  पर  की  गई  कार्यवाही  Consumption  a  22

 Bato  Jo  Ao

 U.  (2;  Nos

 Alleged  Gomplaints 3985  महाश्रबन्ध्रक  )  दिल्ली  against

 के  विरुद्ध  कथित  शिकायत
 The  General  Manager  (Telep-

 22 hones),  ein.  ह  e

 3986  टैक्टर  के  कारखानों  की  स्थापना  Setting  up  of  Tractor  Factories

 Rural  Electrification  Scheme  for
 3989  उडीसा  के  लिये  ग्रामीण

 Orissa
 करण  योजना

 e  e  e  23

 3990  पांचवी  योजना  में  राजस्थान  में  Generation  of  Power  in  Rajasthan

 बिजली  का  उत्पादन
 in  Fifth  Plan  e  e  23

 3994  कतिपय  जनजातियों  की  जनसंख्या  Decreasein  Population  of  Certain
 Fribes:  *  शक  23-24

 में  कमी

 (13)



 eat  के  लिखित  उत्तर--जारी  (WRITTEN
 ANSWERS  TO  QUESTIONS—

 Contd.

 अता ०  To  संख्या
 Paces

 पृष्ठ
 U.  Q.  Nos.  fa  qq व  SUBJECT

 वर्गीकरण  Classification  of  Industries  24 3992  उद्योगों  का

 की  Carti OOF  ng  of  Letters  in  ros eatterac  Dor  t  Offices  24-25 3993  डाकघरों  में  पत्रों  कस्  छंटाई

 3994  गोआ  के  हवाई  डाक  सेवा  Air  Postal  Service  to  Goa  25

 3995  मध्य  प्रदेश  में  बिजली  उत्पादन  Target  for  Generation  of  Power

 in  M.P.  °  25
 का  लक्ष्य

 3996  दिल्ली  में  कच्चे  माल  के  वितरण  Nationalisation  of  Distribution
 of  Raw  Material  in  Delhi  25

 का  राष्ट्रीयकरण

 3997  सरकारो  में  अखबारो  कागज  Production  of  newsprint  in  Pub-

 का
 lic  Sector  .  e  .  25-26

 उत्पादन

 26 3998  ईरान  को  सीमेन्ट  का  निर्यात  Export  of  Ger  t  to  Iran  के

 3999  वित्त  निगम  दुबारा  वित्त  ilms  financed  by  Film  Finance

 Corporation  26-27
 पोषित  फिल्में

 4000  Strike  in  TAFCGO,  Kanpur  .  27 टन री  एण्ड  फुटवियर  कार्पोरेशन

 आफ  इण्डिया  कानपुर  में  हड़ताल

 Scheme  to  meet  shortage  of  power 4001  मध्य  प्रदेश  में  ग्रामीण  विद्युतीकरण  Electrification  in
 के  लिय  बिजली  कीं  कमी  को  पूरा

 for  Rural
 M.P.  क  क  |  27

 करने  की  योजना

 4002  Vacancy  of  ar  ssistant  Editor भागीरथ  में  सहायक  सम्पादक  का
 in  ‘Bhagirath’  27-28 रिक्त

 4003  Supreme  Court  Judgement एक  नागरिक  के  शान्तिपूर्ण  आन्दोलन

 करने  के  अधिकार  के  बारे  में  उच्चतम  regarding  the  rightof  acitizen
 eful to  do  peac  Agitation’  28-29

 न्यायालय  निर्णय

 4004  न्य  Help  to  new  Technocrats  e  29
 प्रौदूयोगर्तत्न  वादियों

 को  सहायता

 wa  1५1 4005  ग्रामीण  विद्मतिकंरण  नीरस  दवारा
 Financial  As.

 नद
 sistance.  to  Sangli

 महाराष्ट्र  के  सांगला  जिले  को  दी
 Di  पडे  trict  of  Maharashtra  by
 R.E.C.  29

 जाने  वाली  वित्तीय

 4006  आकाशवाणी  के  पटना  स्टेशन  दूबारा  Publicity  given  to  Agitation  of

 श्री  जय  प्रकाश  नारायण  के  आन्दोलन
 Shri  Jayaprakash  Narayan

 किप  AIR,°  Patna  29-30 का  प्रचार

 4007  प्लान्टेसन्स  wi  Kerala  Plantations  (Prevention

 ub  लिये  yey
 '  of  Fragmentation  and  Alien-

 1971
 ation),  Bill,  1971  30

 (iii)
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 के

 लिखित  /WRITTEN
 ANSWERS  TO  QUESTIONS—Contd

 अंता ०  प्र्०  साया  पृष्ठ

 Q.  Nos  विषय  SuBJECT  Paces

 4008  केन्द्रीय  सवा  में  कनिष्ठ  Advertisement  for  post  of  Junior सुचना
 Administrative  Grade  in  Cen-

 प्रशासनिक  ग्रेडों  के  पद  के  लिय  विज्ञापन  tral  Information  Service  च  30

 Employees  of  Gaya  Cotton 4009  गया  काटन  एण्ड  जूट  गया
 e

 के  कर्मचारी
 and  Jute  Mills,  Gaya  .  31

 4010  राष्ट्रीय  Massive  Programme  Drawn  by सहकारी  विकास  निगम
 Deve-

 दवारा  वृहत  कार्यक्रम  जादा
 National  Cooperative
 lopment  Corporation  gl

 4011  श्र  जयप्रकाश  नारायण  के  आन्दोलन  Support of  Educated  Unemploy

 शिक्षित  बेरोजगारों  का  समर्थन
 ed  to  Shri  Jayaprakash
 Narayan’s  movement  e  3!

 4012  देश  में  गावों  का  विदयतिकरण  Llectrification  of
 Villages

 i in  the

 Country  °  31-32

 4013  राजस्थान  में  राणा  प्रताप  परमाणु  Diversion  of  Electricity  from
 Rana  Pratap  Atomic  Power

 बिजलीघर  से  अंत्य  राज्यों  को  बिजली  Station  in  Rajasthan  to  othe
 भजना  States  32-33

 4014  के  निर्माण  की  जानकारी  Export  of  Know-how  for  cons-
 truction  of  Buildings  ल  च  33

 का  निर्यात

 Use  of  Regional  Languages  in 4015  न्यायालयों  में  प्रादेशिक  भाषाओं
 33-34 उपयोग  High  Courts  ची  e

 Fresh  Guidelines  on  Use  of 4016  आन्तरिक  सुरक्षा  बनाये  रखने  संबंधी

 अधिनियम  के  लिए  नए  माग  निदेशक
 M.I.S.A  e  e  34

 सिद्धान्त  बनाना

 4017  सरकारी  पन्नों  तथा  पत्रिकाओं  का  Discontinu  nce  of  Publication

 प्रकाशन  बन्द  करना  zines
 of  Govt.

 Papers
 and  Maga-

 °  ्  e  34

 4018  बोहरा  होई  प्रीस्ट  दुबारा
 जमीन  Land  Deal  by  Bohra  High  Pri-

 का  सौदा  est  ख  ry  °  34

 4019  इण्डियन  टेलिफोन  बंगलौर  Equipment  manufactured  by
 I.T.I.,  Bangalore  o  35

 दवारा  निर्मित

 4020  रात्रि  विमान  डाक  सेवा  Night  Airmail  Service  ry  35

 4021  महाराष्ट्र  में  पसोडीपाडा  कीਂ  भील  Raid  by  Police  on  the  Bhil  Set-

 छापा
 tlement  of.  Pasodipada  mm बस्तीਂ  पर  पुलिस  दुबारा
 Maharashtra  ry  .  35

 मायनों

 4022  राज्यों  से  चालू  वर्ष  दौरान  और  Requests  from  ates  for  more

 अर्धिक  :  करने  .  के  ‘Allocations  ‘During  Current
 ear  ea  s  e e  35-36

 faq  अनुरोध

 (iv)



 प्रश्नों
 के

 लिखित
 (sre  r)  [w

 RITTEN  ANSWERS  TO

 rl
 प्र्०  संख्या  विषय

 (2.  Nos.  SUBJECT  PAGES

 36 4023  वाचिक  ga  में  वैज्ञानिकों  के  नाम  Rules or  Enrolment  of.  Scien-

 tists  in  the  Scientists’  Pool
 के  लिए  नियम  बन

 Mail  Vans  in  West  Bengal  36
 4024  पश्चिम  बंगाल  में  डाक  मोटर

 गाड़ियां

 4025  Growth  of  Paper  Industry  e  6~37
 कागज  उद्योग  का  विकास

 in  Eastern
 4026  पूर्वी  क्षत्र  में  सी  Also  To  की  Activities  of  C.LA

 e  37
 विधियां

 Region

 oe  oper  Financial  Assistance  Sought  for
 027  आंध्र  प्रदेश  सरकार  द्वारा  नच  TAS

 विकास  लिए  वित्तिय
 Film  Development  Gorpora-
 tion  by  Andhra  Pradesh  Gov-

 सहायता  की  मांग  ernment  .  37

 4928  कागज  मिलों  के  मशीनरी  Import  of  Machinery  for
 Paper Mills  e

 रक  आयात

 4029  अधिष्ठापित  क्षमता  से  कम  सीमेन्ट  Action  against  Cement  Manu-

 का
 facturers  Producing  less  than

 उत्पादन  वाले  सीमेन्ट  Installed  Capacity  38

 निर्माताओं  के  faa  कार्यवाही

 4030  स्वतन्त्रता  सेनानियों  तथा
 अजाद

 Grant  of  Pension  to  Freedom  Figh-
 ters  and  Ex-INA  Personnel

 हिन्द  फौज  में
 [  हिमाचल

 प्रदेश के  way  from  Himachal  Pradesh  -  38-39
 सैनिकों  कों  पेंशन

 39
 4031  डाक  वस्तुओं की  चोरी  Pilferage

 of  Postal  Articles

 Non-  Implementation  of  Licen-
 4032  कच्चे  माल  की  कमी  के  कारण

 लाइसेंसों  का  कार्यान्वित  न
 ces  due  to  Shortage  of  Raw

 39 Materials
 जाना

 4033  स्वतन्त्रता  सेनानियों  पेन्शन  Grat  of  Pension  to  Freedom  F:-

 ghters  40
 देना

 Protest  by  Women  Demonstra- 4034  प्रधान  मन्दी  दवारा  महिला
 प्रद  श ग

 कारियों  के  विरुद्ध  व्यंगपूर्ण  शब्दों  tors  agai  ast  the  Insinuations
 made  by  Prime  Minister

 का  करने  उनका  विरोध  against  them  4.0

 4035  विभिन्न  भाषा-भाषी  समुदायों  के  Census  figures  of  Linguistic
 Identities  40-41

 व्यक्ति

 Study  made  by  Scientists  of  Cen- 4036  अपर  दामोदर  घाटी  क्षेत्र  के  ऊर्जा
 tral  Fuel  Research  Institute

 संसाधनों  के  बारें  में  केन्द्रीय  इन्धन

 अनुसन्धान
 Re.  Energy  Resources  of  Up-

 संस्था  के  वैज्ञानिकों  द्वारा  per  Damoda:  Hey  Region  छह
 feat  गया  अध्ययन

 4637  बं  वक्फ  बो  Punjab  Wakf  Board  41-42

 (v)



 प्रश्नों  के  लिखित
 )  /WRITTEN

 ANSWERS  TO

 अता ०  प्र०  संख्या  विषय  ओष्ठ
 Creme

 ei
 U.  Q.  Nos.  जएछुछएपਂ  PAGES

 4038  दरभंगा  बिहार  के  सिरुआ  ग्राम  Assault  on  Harijans  in  Sirua
 Willa

 lllage,  Darbhanga  District,
 में  हरिजनों  पर  हमला  Bihar  कक  42

 4039  टेलीफोन  शुल्क  की  बकाया  रा  Arrears  of  Telephons  Dues  42-43

 4040  डाकघर  और  सार्वजनिक  टेलीफोन  Criteria  for  opening  of  Post

 केन्द्र  स्थापित  करने  की  कसौटी
 Offices  and  P.C.O’s  :  43-44

 4041  विदेशी  agent  का  शिलांगਂ  और  Entry  of  Foreign  Tourists  to

 मेघालय  में  प्रवेशਂ  Shillong  and  Meghalaya  4-45

 4042  कलकत्ता  रेलवे  डाक  सेवा  स्किल  में  Strength  of  Calcutta
 Circle  nM

 S.
 45

 कर्मचारियों  की  संख्या

 4043  दिल्‍ली  में  फि र  के  वितरण  और  Take  over  of  distribution  of  Films

 सिनेमाघरों  &  प्रबन्ध  अधिकार  and  the  Management  of  Cine-
 ma  Halls  in  Delhi  e  5-46

 में  लेना

 4044  दिल्ली  सिख  गुरुद्वारा  चुनाव
 Delhi  Sikh  Gurdwara  Elections  46

 4045  Rural  Electrification  Projects मध्य  प्रदेश  में  ग्रामीण  विद्युतीकरण
 in  M.P.  e  o  cd  46-47 परियोजनाओं

 4046  हिमाचल  प्रदेश  में  सिओल  परियोजना  के  Wages  to  Labour  employed  for
 Seul

 लिए  भर्ती  किये  गये  श्रमिकों  को  मजूरी
 Project  in  Himachal

 Pradesh  e  e  47

 4047  दादर  तथा  नागर  हवेली  में  कोयले  Shortage  of  Coalat  Dadra  and
 Nagar  Haveli  e  e  47-48 को  अभाव

 4048  एटा  अलीगंज  के  लिये  सोधे  डायल  Etah-Aliganj  Direct  Dialling  48

 घुमाकर  टेलीफोन  करने  की  व्यवस्था

 4049  Broadcast  of  Statements  on रेलवे  हड़ताल  पर  आकाशवाणी  से
 रेल  कर्मचारियों  के  व्यक्तियों  का  Railway  Strike  by  Railway

 प्रसारण
 Workers  from  AIR  के  48

 4050  ay  1975  में  विशेष  डाक  टिकटों  ar  Issue  of  Special  Postal  Stamps
 in  1975  e  e  e  e  48-49 जारी  किया  जाना

 4051  सवा  हिन्दुओं  द्वारा  अनुसूचित
 Atrocities  on  Scheduled  Castes/

 Tribes  by  Caste  Hindus  49 जनजातियों  पर  अत्याचार

 4052  अमरीका  में  भारतीय  ब्रज्ञानिकों  द्वारा  Transfer  of  Modern  Technology
 to  4ndla  by

 di  ई  Indian  Scientists
 आधुनिक  तकनीकी  का  भारत  को  in  ULS.A.  *  49
 हस्तान्तरण

 eee
 4054  जल-ऊर्जा त  थ  सचिव  ghana  नाओं

 को  Construction  of  Hydraulic  Energy-

 नि  cum-Irrigation  Projects
 द

 51

 (vi);



 प्रश्नों  के  लिखित  /WRITTEN
 ANSWERS  TO  QUESTIONS—Contd

 अताਂ  प्र०  सख्या  विषय
 ओष्ठ

 SuBJECT  PAGES U  Q  Nos

 51
 4055  नागालैंड  क  में  कथ्य  Curfew  in  Nagaland  Villages

 57  मध्य  प्रदेश  के  रतलाम  नगर  में
 च  News  regarding  seizure  of  Silver

 in  Ratlam  town  of  M.P.  51-52
 बरामद  किय  जाने  सम्बन्धी  समाचार

 Allotment  of  Newsprint  to  Dailies  52
 4058  श्रमिक  समाचार  तत्वों  को  अखबारी

 कागज  का  ऑआवटन

 Escape  of  Radio  Activity  from
 4059  तारापुर  परमाणु  संयंत्र  से  रेडियो

 Tarapur  Atomic  Plant  52
 अमिता  का  रविशंकर  बाहर  निकलना

 4060  अनुसूचित  जाति/अनूसुचित
 जनजाति  Offices  under  the  Commissioner

 of  Scheduled
 Castes/Scheduled आयुक्त  के  अंतगर्त  कार्यालय  Tribes  53

 4061  जोरहाट  स्थित  क्षत्रीय  अनुसंधान  Experiment  by  Jorhat  Regional

 Laboratory  for  convert  ing  waste
 प्रयोगशाला  में  रद्दी  कागज  को  अच्छी

 Paper  into  good  quality  Paper  53
 किस्म  के  काज  में  बदलने  के  लिय  प्रयोग

 4062  ग्रामीण  विद्युतीकरण  निगम  द्वारा  Rural  Electrification  Schemes
 sanctioned  for

 Punjab  by पंजाबਂ  के  मंजूर  कीं
 गयी  ग्रामीण  R.E.C  ry  537-54

 विद्युतीकरण  योजनायें

 4063  1974  की  हड़तालों  तथा  Firing  by  Military  during

 के  दौरान  सेना  के  जवानों  द्वारा  गोली
 St  ह  क  SS य  A Sor 5  an  dad  Bandhs  54

 चलाया
 1  जाना

 4064  प्रेस  सुचना  प्रो
 द्वारा  बंगाल  के

 of  Press  Releases  by
 p.I.B.  to  Bengal  Newspapers  .  54

 समाचार  को  प्रेस  विज्ञप्ति  sr

 परिचालन

 4065  राजस्थान  तथा  कल पक्‍्कम  परमाणु  केन्द्रों  Distribution  of  Power  from  Ra-

 jasthan  and  Kalapakkam  Ato-
 से  विद्युत  का  वितरण  mic  Stations  .  e  54-55

 Take  over  of  Metro  Cinema,
 4066  मेट  सिनेमा  कलकत्ता  को  अपने  द्  Calcutta  |  55

 में  लेता

 4067  मसाज  हिन्दुस्थान  लीवर  द्वारा  अपने  Tie  up  selling  of  their  Products
 by  M/s.

 Hindustan  Levers.  55
 उत्पादों  को  मिला  कर  बचना

 4068  fager  में  कागज  मिल  pe  lin  Tripura  55-56

 Take  over  of  Printing  Paper 4069  छपाई  कागज  उद्योग  का  अधिग्रहण  .  56 Industry

 उत्तर
 में  उर्वरक  संयंत्र  Commissioning  of  fertilizer  plant 4070  (  at  Phulpur  (U.P.)  56

 का  चाल  होना

 Appointment  of  Labourers  in  M.
 4071  मध्य  प्रदेश  को  कोयला  खानों  में  मजदूरों  P  Collieries  56

 की  नियुक्ति

 (vii)



 प्रश्नों  के  लिखित  [WRITTEN
 ANSWERS  TO  QUESTIONS—Contd

 मता ०  To  सख्या  विषय  qe

 Q.  Nos  SUBJECT  PAGES

 Ne  Wd  a Ay
 4072  जेट  इंजनों  की  गति  में  वृद्धि  करने  के  ice  by  National  Aeronau-

 लिए  राष्ट्रीय  वैज्ञानिक  प्रयोगशाला
 tical  Laboratory,  Bangalore
 to  Increase  thrust  of  Jet

 द्वारा  एक  नई  प्रक्रिया  Engines  ि  57.0

 4073  मिलावट  करने  वालों  को  तस्करों  के  Arrest  of  Adulterators  like  Smug-
 glers  e  चि  थि  57

 समान  रशिरफ्तार  करना

 4074  कानूनों  का  उचित  पालन  सुनिश्चित  Steps  to  ensure  Enforcement  of
 Laws  ,  e  e  eo  57

 करने  हेतु  कार्यवाही

 4075  सीमेन्ट  के  उपयोग  पर  प्रतिबन्ध  Ban  on  use  of  cement  58

 4076  उड़ीसा  में  डाकघरों  में  बचत  बेक  Savings  Bank  facilities in  Post
 Offices  in  Orissa  5

 सुविधायें

 4077  डीसा  में  विद्युत  परियोजनाएं
 Power  Projects  in  Orissa  58-59

 4078  उड़ीसा  में  उद्योगों  के  लिय  ब  गा  का  2  पक  shortage  for  Industries  in
 Orissa  e  59

 oh

 4079  पांचेवीं  योजना  क  दौरान  उडीसा  में  Generation  of  power in  Orissa in
 ज  11  (11 Fifth  Plan  60

 क्यू  उत्पादन

 4080  में  हवाई  ड  सेवा  Air  postal  service  in  Rajasthan  60

 4081  राजस्थान  में  डाकघरों  में  बचत  बक  Savings  Bank  facilities  in  Post
 ces  in  Rajstha:  |  ्  े  60

 सुविधाएं

 4082  राजस्थान  के  लिये  ग्रामीण  विद्युतीकरण
 Rural  Electrification  Scheme  for

 sthan,  61
 योजना

 4083  SR |  के  व्यापार  एजेंसी-प्रणाली  Abolition
 agency

 systemin  paper
 trade  61 को  समाप्तਂ  किया  जाना

 4084  sc  प्रदेश  उद्योगों व  pe  अन्य  Shifting  of  industries  from  U.P
 ton

 राज्यो  को  अन्तरण
 other  States  e  61-62

 IACI Rel 4085  गहलोत  विधान  सभा  भंग  करने  ease  of  persons  arrested  during
 सम्बन्धी  आन्दोलन  के  दौरान  गिरफ्तार  agi  ta  tion  for  dissolution  of  Guj-

 rat  Assembly  e  62
 fea  गय  '  व्यक्तियों  की  रिहाई

 4086  लियोन  एक्सचेंजों  का  स्वचालन  Automation  of  elephone  Ex-  62-63
 changes

 4087  एस०  clo  डी  गारयौजनाओं  को  Sanction  of-S.T.D.  Projects  63-65
 मंजरी

 4088  पांचवीं  योजना  में  गोआ  में  Generation  of  power  in  Goa  in
 Fifth  Plan  65 का  उत्पादन

 (viii)



 उ  हई VAN JRITTEN  ANSWERS  TO प्रश्नों  के  लिखित  गले

 मता ०  सख्या  qs
 PaGEs Q.  Nos  विषय  SuBjECT

 4089  गोआ  विद्युत  परियोजनाएं
 Power  Projects  in  Goa  e  थि  65

 Asistance  sought  by  M.P  for 4090  मध्य  प्रदेश  दावा  रा  ग्रामीण  विद्युतीकरण
 योजना  को  क्रियान्वित  करने  के  लिए  trification  scheme

 implementation  ofrural  elec-
 66

 मांगी  गई  सहायता

 4091  ग्रामीण  औद्योगिक  परियोजना  काय  क्रम
 Effect  of  financial  limitations on

 पर  वित्तीय  सीमाओं  का  प्रभाव
 rural  Industries  Project  Pro-
 gramme  66

 092  इण्डियन  सोयी  फार  पावर  Loss  incurred  by  Indian  consor-
 tium  for  power  projects  (P) प्रोजेक्ट्स  (to)  लिखो  हुई  हानि  Ltd.  e  e  66-67

 Pewer  break-downs  in  Delhi  ह  67 4093  दिल्‍ली  में  बिजली  का  खराब  हो  जाना

 4094  इंजीनियरों  की  अखिल  arcadia  सेवा  का  Formation  of  All-India  Service
 of  Engineers  67

 शठ

 4095  सूचना  और  प्रसरण  at  के  साथ  Meeting  of  Minister  of  Informa-
 tion  and  Broadcasting  with

 भारतीय  फिल्म
 निर्देशकों  की  नई  Indian  Film  Directorsin  New

 दिल्‍ली  में  बैठक  Delhi  67-68

 4096  Industrial  Projects  in  Karnataka पांचवीं  योजना  के  दौरान  कर्नाटक  में
 638

 औद्योगिक  परियोजनाएं
 during  Fifth  Plan  e

 4097  मिजोरम  में  मिजोरम  पीस  मिशन  की  Estalishmentof  a  MizoramPeace
 Mission  68-69 स्थापन

 4098  मध्य  प्रदेश  के  लिए  ग्रामीण  Amount  sanctioned  for  Rural
 Hlectrification  Corporation  by निगम  दवारा  धनराशि  कौ  स्वीकृति  M.P.  69

 4099  जिला  स्तर  पर  योजना विकास  समितियांਂ  District  Level  Planning  Déve-

 lopment  Committees  69-70

 4100  उद्यम  कर्ताओं  के  मार्गदर्शन  के
 लिए

 Publication  forthe  Guidance  of

 प्रकर  Tt  Entrepreneurs  70

 4101  Termination  of  Services  of  News समाचारपत्रों  वेਂ  सम्पादकों  की  सेवाओं  को
 समाप्त  Papers  Editors  e  79

 4102  नई  दिल्‍ली  स्थित  बसन्त  विहार  कालोनी  Tampering  of  Electric  Meters  in
 में  बिजली  के  मीटरों  में  हेराफेरी  करना

 Vasant  Vihar
 Colony,

 New
 Delhi  70-71

 4103
 सरकार दु वारा  मेसर्स  मोटर  एण्ड  मशीनरी  Take  over  of  Management 01  M/s.

 Motor  and  Machinery  Manu-
 मे  न्यू  फैक्स  रज॑  कलकत्ता  के
 प्रबन्ध  को  अपने  हाथ  में  लेता  Government

 Ltd.,
 waleup

 ta  by
 ्र

 4104
 नागालैंड  के  मुख्यमन्त्री  के

 अंनुरोधानुसार
 Extension  of  Unlawful  Activities

 (Prevention)  Act  to  Nagland  71-72 ada  गतिविधियां  अधि
 नियम  को  लागू  करवा

 (ix)



 के  लिखित  उत्तर--जारी )  [WRITTEN
 ANSWERS  TO  QUESTIONS—Contd

 अता ०  To  सख्या

 Q.  Nos  विषय  SuBJECT  Paces

 Supply  of  ranium
 Fuel_

 by 4105  तारापुर  करार  के  अधीन  अमरीका
 U.S.A.  Under

 Tarapur
 ह Agree- दवारा  यरेनियम  इंधन  की  सप्लाई  men  | ड  72

 Re- 4106  कच  बिहार  शरणार्थी  सेवा  की  wht  \ctivities  of  Cooch  Behar

 विधियां
 fugee  Service  e  72

 4107  मंत्रालयों  में  तय  तमंचा  रियों  की  Retrenchment  ofad  hoc  empl-
 oyees  in  Ministries  e  72-73

 छंटनी

 4108  बिहार  मुंगेर  जिले  के
 बराह

 गांव  Recovery  of  Defence  Explosives
 in  Bardah  village  District में  रक्षा  के  विस्फोटक  पदार्थों की  .  |.  73

 महगी |
 Monghyr,  Bihar  ,

 4109  विदेशी  कम्पनियों  दवारा  विदेशी  मुद्रा
 Violation  of  Foreign  Exchan  Re-

 gulations  by  Foreign  om-
 विनियमों  का  उल्लंघन

 panies  e  73-74

 Reinstatement  of  workers  in 4110  अयोध्या  कपड़ाਂ  faa,  दिल्लो  में  कर्म

 चोरियों  की  बहाली
 Ajudhiya  Textiles  Mills,  Delhi  74

 4111  केबल  और  कंडक्टरों  के  उत्पादन  के  Shortage  ofaluminium  ofproduc
 tion  of  cables  and

 conductors लिय
 एल्यूमिनियम

 की  कमी  होने  से
 affecting  implementation *

 of
 पांचवीं  योजना  में  विद्युत  ट्रांसमिशन  nower  transmission  schemes  in

 योजनाओं  की  क्रियान्विति  पर  प्रतिकूल
 Fifth  Plan  74

 प्रभाव  पड़ना

 Scholarships  to  Harijan,  Adivasi 4112  आदिवासी  और  पिछड़ी  जातियों
 and  Backward  Class  students

 के  विद्यार्थियों  को  छात्रवत्ति थां  75

 4113  हरिजनों  तथा  आदिवासियों  के  लिय  Grants  to  States  for  construc-

 मकानों  के  निर्माण  हत  राज्यों  को
 tion  of  Houses  for  Harijans
 and  Adivasis  क्  ो  75-16

 अनुदान

 4114  ay  बांध  के  फाटकों  से  पानी  का  रिसना  Leakage  in  gatesof  Pong  Dam  77

 4115  कर्नाटक  की  अनुसूचित  जनजाति  की  Tribes  of  Karnataka  Listed  as

 सुची  में  रखीਂ  गयी  जनजातियां  Scheduled  Tribes  थ  77

 411  क्षेत्रीय  अनुसन्धान  प्रयोगशाला  जोरहाट  Plastic  slate  developed  by  Re-

 दवारा  प्लास्टिक  स्लेटਂ  का  विकास  gional  Research  Laboratory,
 Jorhat  77-78

 4117  कम्पनी  काय  विभाग  के
 माध्यम

 a  Applications  for  industrial  lice-

 ऑऔंदूयोगिक  के  लिए  आवेदन  nces  through  department 0
 qa  MOTMpany  2.12  .  78

 4118  तेल  की  खोज  के  लिए  परमाणु  विस्फोट  Atomic  Blasts  for  exploration  of
 1.0  e  78-79

 (x)



 प्रश्नों  के  लिखित  उत्तर  )  (WRITTEN
 ANSWERS  TO  QUESTIONS—Contd

 अता ०  प्र०  सख्या  पृष्ठ
 PaGEs Q.  Nos  विषय  Susjecr

 4119  लाइसेंसधारियों के  लिए  सहायक  एककों  Obligatory  ४  licences  to  pur-
 chase  components  from  ancil-

 से  उपकरण  खरीदना  अनिवार्य  करना
 lary  units  e  79-80

 4120  उडीसा  भारत  खादी  भंडार  का  Areas  of  Operation  of  Bharat
 Khadi  Bhandar  in  Orissa  ि  80

 4121  डाक  सेवाय  Postal  Services  e  e  e  80-81

 4122  आदिवासी  लोगों  के  लिये  परियोजना  Proposal  to  Establish  Coopera-
 tive  Federation  at  Project स्तर  पर  सहकारी  AT  बनाने  का  प्रस्ताव  Level  for  Tribals  .  ठ

 4123  समाचार-पत्रों  के  प्रबन्धकों  द्वारा
 Increase in  Circulation  of  News-

 papers  by
 Managements

 of
 चार  vat  की  प्रतियों  की  संख्या  में

 Newspapers  e  81-82
 वदिल  करना

 4124  महानगरों  में  टेलीफोन  कनेक्शनों  के  Applications  for  Telephone  Con-
 nections  Pendingin  Metropo- faq  विचाराधीन  आवेदनपत्र  litan  Cities  82

 4125  Opening  a  Sub-Post
 Office

 in गाव  काक  म  एक  उप-डाकघर  का  खोला
 82 जाना  Village  Karke

 4126  प्रेस  इन्फार्मेशन  ब्यूरो  द्वाराਂ  Registraton  of  Newspapers
 PLB

 by

 gat  का  पंजीकरण  e  .  82-83

 4127  बिहार  में  छोटा  नागपुर  से  प्रकाशित  Registration  of  Newspapers  Pub-

 समाचारपत्रों  कां  पंजीकरण
 lished  from  Chhota

 Nagpur in  Bihar  83

 4128  उत्तर  बहर  में  टेलीफोन  व्यवस्था  Functioning  of  Telephones  in
 North  Bihar  83-84

 4129  राज्यों  का  विकास  Development  of  States  84-85

 4130
 राष्ट्रीय

 स्मारक  के  रूप  में  अन्दमान की  Andamans  Cellular  Jailas  Nati-

 जेल
 कोठरियां

 onal  Memorial  85

 4131  विदेशी  मेरी  विनियमन  अधिनियम  ar  Violation  of  Foreign  E
 — उल्लंघन  Regulation  Act  85-86

 41382  त्री  -  1974-75.  के  दौरान  अमरीकी  Contracts  for  Import  of  American
 फिल्मों  के  आयात  के  ag  am  Films  during  1974-75  .  86

 4183  संयुक्त  अनुसन्धान  परियोजनाओं  के  Discussions  between  Indian  and
 बारे  में  भारतਂ  और  पश्चिम  जमाने

 West  German  Experts:  on
 Joint  Research  Projects  86 के  विशेषज्ञों  के  बीच  विचार  विमर्श

 Burning  down  of 4184  उत्तर  प्रदेश  के  गांव  में  एक  a  Harijan’s

 हरिजन  के  मकान  का  जलाया  जाना  UP.
 House in

 Akbarpur
 Village in

 e  नक  87

 (xi)



 seal  के  लिखित  उत्तर--- ( जारी ) शिका हाथ
 ANSWERS  TO

 मता ०  To  संख्या  qs
 U.Q.  Nos.  विषय  SUBJECT  PAGES

 Ins  tallation  of Laligtivull  telephone  for 4135  उदयपुर  में  शिकवा  पंचायत  समिति  में
 Girwa  lanchyat  ‘Samiti  in

 टेलीफोन  लगाना
 च  अ  e  87 Udaipur

 4136  दिल्‍ली  में  पेन-पिस्टल  निर्माण  करने  वाला TENSE  NOONE  Pen-p  agua istal  manufacturing  fac-

 tory  in  Delhi  e  e  @  8  मनी  8
 कारखाना

 Dismissal  of  union  leaders  of 4137  सुराकार  कोयला  मध्य  प्रदेश  के
 Surakachar  Colliery,  M.P.  .

 यूनियन  नेताओं  को  निकाला  जाना

 Grant  for  de  Yu  1  ४१11०
 opmen  t  of  hill 4138  दार्जिलिंग  के  पहाड़ी  क्षेत्रों  के  विकास

 are  as  of  Darjeeling  « के  लिये  अनुदान

 =e 4139  अत्यावश्यक  वस्तुओं  में  मिलावट  कने
 गे  1.8.1 I.  Certificate  for  essential

 articles  to  check  adulteration  है
 के  लिय  भारतीय  मानक  संस्था  का
 प्रमाणपत्र

 4140  एकाधिकारी  गृहों  द्वारा  पिछड़े  क्षेत्रों  Setting  up  ofnew  unitsin  back-
 ward  areas  by  mono  poly  houses  89-90

 में  नये  एककों  की  स्थापना

 Trained  Indians 4141  सी०  एस०  आई०  Ato  में  पंजीकृत  Foreign
 9०-87

 विदेशों  में  प्रशिक्षित  भारतीय
 enrolled  with  G.S.LR.

 4142  पुना  में  एक  ट्रैक्टर  कारखाने  का  बन्द  Closure  of  #  (80107  plant  in

 किया  जाना
 Poona.  e  ह

 4143  वर्ष  1974-75  में  बिहार  में  ग्रामीण  Rural  electrification  in  Bihar  in
 py

 197  a 4-77  e  श  2.0
 विद्युतीकरण

 4145  केन्द्रीय  विद्युत  प्राधिकरण  दवारा  राष्ट्रीय
 Execution  of  a  national  power

 Se me ट  गर  policy  by  Gentral  Electricity बिजली  पति  का
 Authority  क  थक  e  92

 4146  स्वतन्त्रता  सेनानियों  को  पेंशन  की  मंजूरी
 Grantof  pension  to  freedom  figh-

 ters  e  e  e  श  92-93

 Scooter  manufacturing  factory 4147  पटियाला  पंजाब  में  स्थित  नाभा

 में  स्कूटर  निर्माण  करने  वाला  कारखाना
 at  Nabha  in  Patiala  District,
 Punjab  e  e  93

 4148  चित्तूर  आन्ध्र  प्रदेश  Production  of  three  wheeler  smal!
 car  at  Renigunta  in  Ghittoor में  तीन  पहियों  वाली  छोटी  कार  का
 District,  Andhra  Pradesh  *  93-94

 निर्माण

 4149  जनता  से  वास्ता  रखने  वाले  मंत्रालयों  Keeping  of  complaint  books  in

 और  विभागों  में  शिकायत  पुस्तकें  रखा  Ministries  and  Departments
 dealing  with  Publ  ic  $4

 जान

 (xii)
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 4150  चालू  तथा  नई  परियोजनाओं  के  बारे  में  Information  Furnished  by  Orissa

 उड़ीसा  सरकार  दवारा  दी  गई  जानकारी
 Government  about  continuing
 and  New  Projects  94

 4151  दिल्ली  अपराधों  के  मामले  Crime  Gases  in  Delhi  श  95

 4152  पश्चिम  बंगाल  में  डाक-तार  डिवीजन  के  Staff  of  P.&  Divisionin  West

 किनारों  Bengal  |  95-96

 Financial  Reliefto  sick  Text  €
 4153  गुजरात  राज्य  कपड़ा  निगम  दुवार  Mills  Controlled  by  Gujrat

 चलायी जा  रही  संकटग्रस्त  कपड़ा  मिलों  State  Textile  Gorporation  96
 को  fama  सहायता

 Recording  of  Telephone  Calls  96-97 4154  ट्लीफोन  काल  feats  कराता

 4155  ऊर्जा  स्रोतों  सम्बन्धी  काय  के  समन्वय  के  Setting  up  ofa  Special  Cell  to
 (,007011018106  workon  Sources  of

 fag  एक  सेल  कीਂ  स्थापना  Energy  ०  97-98

 Effect  on  New  Power  Scheme 4156  रबी  सम्बन्धी  परियोजनाओं  पर
 on  Projects  on  Rabi  Wheat  .

 नई  विद्युत  योजना  का  प्रभाव  98

 Production  in  Gaya  Cotton  and 4157  गया  काटन  एण्ड  जूट  मिल्स  गया  में

 उत्पादन
 Jute  Mill  Gaya  ष  98

 4158  बडे  एकको  द्वारो  छोटे  एकक  स्थापित  Setting  up  of  Small  Units  by

 किया  जाना
 Large  Scale  Units  .  99

 4159  भारतीय  औद्योगिक  उपक्रमों  में  अमरी कीਂ
 American  Interest  in  Indian

 Industrial  Ventures  99~I00 fea

 Rajasthan  Industrial  Areas  In- 4160  राजस्थान  औद्योगिक  क्षेत्र

 कचर  सुविधाओं  की  ,  कमी
 frastructure  Facilities  Lacking  100

 4161  राजस्थान  में  भारतीय  मानक  संस्थान की  Setting  up  of  Laboratories  of
 Indian  Standards  Institution  100-101 प्रयोगशालाओं  का  स्थापित  किया  जाना

 4162  ईशर  की  कीमत  Price  of  Pressure  Cookers  ‘  101:

 4164  दक्षिण  भारतीय  फिल्म  उद्योग  के  Agitation  by  Federation  of  Em-
 ployees  of  South  Indian  Film

 मंच  रियों  के  फेडरेशन  दवारा  आन्दोलनਂ
 Industry  in  Madras  e  101-102

 4165  दिल्‍ली  बन्द  के  दौरान  प्रधान  मन्त्री  का  Prime  Minister’s  visit  to  Gonnau-
 ght  Place,  New  Delhi  during कनाट  नई  दिल्‍ली  जाना  Bandh  @  102

 Arrest  ofa  Scientist  of  Bhabha 4166  बम्बई  स्थित  भाभा  परमाणु  अनुसन्धान  Atomic  Research:
 केन्द्र  के  एक  वैज्ञानिक  का  गिरफ्तार  Centre,

 Bombay  02
 किया  जाना

 4167  विवाहेतर  डाक  कर्मचारी  Extra  Departmental  Postal  Staff  103,

 eee

 (xu



 geal  कें  लिखित
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 QUESTIONS--Contd.

 अता ०  धन  संख्या
 विषय  PaGEs

 पृष्ठ
 U.  Q.  Nos.  SUBJECT

 4168  श्री  जयप्रकाश  का  आन्दोलन  बाहरी  Shri  Jayaprakash  Narayan’s
 शक्तियों  से  प्रभावित  तथा  समर्थित

 movment  influenced  and  aided
 by  outside  Forces  च्े  चि  105

 4169  अधिनियम  को  क्रियान्वित  Staff  for  enforcement  of  Offi
 cial

 करने  के  लिय  कर्मचारी  Languages  Act  e  e  .  103

 4170  आकाशवाणी  दुबारा  प्रसारण  के  लिये  Preparation  of  ‘Sansad  Sami-

 संसद  समीक्षा  तैयार  किया  जाना
 ksha’  broadcast  by  A.I.R.  104

 4171  Grant  of  pension मधूबनी  तथा  समस्तीपुर  जिलों  to  Freedom
 के  स्वतन्त्रता  सेनानियों  को  पेंशन  की  Fighters  of  Darbhanga,  Ma-

 dhubani  an
 मंजूरी  trict  ्  Samastipur

 Dis-
 105

 4172  पटना  टेलीफोन  का  सायं-संचालन  Functioning  of  Tele
 Patna

 phone
 in  105

 4173  पंजाब  और  हिमाचल  प्रदेश  द्वारा  Execution  of  Naptha-Jhakri  Power
 Project  by  Punjab  and  H.P.  105 aga  झा करी  विद्युत  परियोजना  की

 क्रियान्विति

 4174  उचिंत  लाइसेन्स  प्राप्त  किये  छिना  Tape  recorders  manufactured
 by  Telefunken  India  Limited:

 थकन  इण्डिया  लिमिटेड  दुबारा  निर्मित  without  proper  licences  105-106
 टेपरिकार्डर

 Import  of  Plant  machinery  and 4175  मारुति  लिमिटेड  के  लिये  संयत्र  मशीनरी
 equipments  for  Maruti  Limited  106

 और
 उपकरणों

 का  आयात

 4176  Functioning  of  Telephone  System भागलपुर  डिवीजन  में  टेलीफोन  व्यवस्था
 in  Bhagalpur  Division  106-107 का  कायंकरण

 4177  को  स्वायत्तता  देना  Autonomy  to  States  107

 4178  अपनी  गतिविधियों  चलाने  के  लिये  भा  Evolvement  of  Coordinated  Stra-

 बर्मा  और  बंगलादेश  के  विद्रोही  संगठनों
 tegy  by  Rebel  Organisations
 of  India,  Burmia  and  Bangla-

 दुवारी  समन्वित  सामरिक  नीति  बनाया  desh  to  conduct  operations  107-108
 जानों

 4179  Inpucs  and  Raw  Materials  for
 कच्चा  माल
 उद्योगो  के  लिये  अवश्यक  वस्तुयें  और

 Industries  108

 4180  कलकता  में  टूल  डिजायने  सेंटर  स्थापित  Request  for  setting  up  of  Tool
 करने  का  अनुरोध  design  Centre  in  Calcutta  108

 4181  नाटकीय  प्रदर्शन  (
 1876

 ड्रमस्टड  परफी  रेन्स  Dramatic  performance
 ची

 Act,
 187  e  चका  108-109

 4182  बिहार  और  उत्तर  प्रदेश  में  ग्रामों  का  Electrification  of  Village  in
 विद्युतीकरण  Bihar  and  U.P.  चक  ह  109

 4183  ईरान  द्वार  तापीय  संयंत्रों  Purchasejof  Thermal  Power  Plants
 की  y  ran  ry  क  109-110

 (xiv)
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 UEST प्रश्नों  के  लिखित  उत्तर--जारी )

 (WRITTEN  ANSWERS  To  Q

 अंता ०  Yo  संख्या  विषय  पीठ
 Q.  Nos  SUBJECT  PAGEs

 Confinement  of  Harijans  of 4184  ऊंची  जाति  के  जमींदारों  दवारा  बिहार
 Sohpur  Village  of  Madhubani

 के  मधुबनी  जिले  के  सोनपुर  ग्राम  के

 Caste  Landlords
 District  of  Bihar  by

 Upper हरिजनों  को  बन्दी  बनाया  जाना  110

 आयात  लाईसेंस  काड  के  बारे  मं  श्री  एल०एन०  Question  of  Privilege
 Shri  L.N.  Mishra  Re

 against

 मिश्र  के  विरुद्ध  विशेषाधिकार  का  प्रशन
 Im-

 port  Licence  Casse  IIO-115
 Papers  Laid  on  the  Table सभा पटल  पर  रख  गय  पत्र  115-116

 गर  सरकारी  सदस्यों  के  विधेयकों  तथा  संकल्पों  Gommittee  on  Private  Members

 संबंधी
 Bills  and  Resolutions—

 Forty-eight  Report—  resented  116 48  at  प्रतिबंदन--प्रस्तुत  किया  गया

 ऋषिकेश  स्थित
 हिन्दुस्तान

 एन्टीबाघटिक्स  संयंत्र  Statement  Re.  Delay in  Imple-

 के
 कम  चोरियों

 को  बहाली  संबंधी
 निर्णय

 mentation  of  the  Award  about
 Reinstatement  of  Employees

 के  कार्यान्वयन  में  विलंब  के  बार  में  of  Hindustan  Antibiotics
 Plant  Rishikesh——

 श्री  के ०  आर  गणेश  Shri  K.R.  Ganesh  e  116

 सदस्य  द्वारा  वैयक्तिक  eqeeyHer—— (att  वसंत  Personal  Explanation  by  Membe:
 (Shri  Vasant  Sathe)  117

 साठ

 सिविल  प्रक्रिया  संहिता
 Code  of  Civil  Procedure  (Amen-

 dment)  Bill  Extension  of  Time
 संयुक्त  समिति  का  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  करने  for  Presenta  tion  of  Report  of
 के  लिए  समय  का  बढाया  जाना  Joint  Committee  117-119

 रुग्ण  कपडा  उपक्रम  Sick  Textile  Undertakings  *(Na-

 tionalisation)  Bill
 119-137

 Clauses  5  to  39  and  Clause  1
 खंड  5  से  39  तथा  खंड  1  137-138

 पारित  करने  का  संशोधित  रुप  Motion  to  pass,  as  amended—  139-159

 श्री  बी०  पी०  मौके  Shri  B.  P.  Maurya  159  &  161

 श्री  सेझियान  Shri  Sezhiyan  159-160

 श्री  राजा  कुलकर्णी
 Shri  Raja  Kulkarni  160

 श्री  इराम  संकरा  Shri  Erasmo  de  Sequeira  160

 श्रीमती  पावं  ती  कृष्णन  Shrimati  Parvathi  Krishnan  160

 श्री  के ०  गोपाल  Shri  K.  Gopal  e  e  160

 श्री  पी०  जी०  मावलंकर  Shri  P.  Mavalankar  160-161

 aft  राम  faa  भाई  Shri  Ram  Singh  Bhai  161

 श्रीमती  रोजा  विद्याधर  देशपांडे  Shrimati  Roza  Deshpande  161

 नेपाल  के  प्रधान  मंत्री  का  स्वागत  Welcome  to  Prime  Minister  of
 Nepal  137

 कोयला  उद्योग  के  मजूरी  के  परीक्षण  के  बारें  Statement  Re.  -Revision  of  Wages
 in  Coal  Industry—

 में

 Shri  K.  Pant  चक श्री  कृष्णचन्द्र  पंत  138-139

 (xv)



 लोक-सभा  वाद-विवाद  अनूदित  संस्करण

 LOK
 SABHA  DEBATES

 (SUMMARISED  TRANSLATED  VERSION) यय

 लॉक
 LOK-SABHA

 11  1974/20  1896

 Wednesday,  December  11,  1974/Agrahayana  20,  1896  (Saka)

 लोक-सभा  ग्यारह  बज  सम्वत
 The  Lok  Sabha  met  at  Eleven  of  the  Clock

 अध्यक्ष  महोदय  पीठासीन  हुए
 |  Mr.  SPEAKER  in  the  Chair

 प्रश्नों  क  मौखिक  उत्तर
 ORAL  ANSWERS  TO  QUESTIONS

 योजना  तथा  गर  योजना  व्यय  A  कटौती

 415.  थो  अनादि  चरण  दास  :

 थी  डी०  डॉ०  देसाई

 क्या  योजना  मंत्रो  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  ने  कम  आवश्यक  योजना  व्यय  तथा  गर-योजना  व्यय  में काफो  कटौती
 करने के  बारे में  .  कोई  faa  किया

 (a)  यदि  तो  चालू  at  के  सम्पूर्ण  योजना  परिव्यय  को  अपरिवर्तित  रखा
 और

 क्या  इस  महत्वपूर्ण  आवश्यक  कार्यक्रमों  सेक्टर  पर  व्यय  को  बढ़ाया
 आयगा

 योजना  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  विद्याचरण  दुक्ल ) ऋक  है

 चालू  ay  के  दौरान  समस्त  योजना  परिव्यय  को  कर
 केन्द्रीय

 क्षेत्र में  132
 रुपये

 बचत
 को

 गई  यह  इस  ats  से  किया  गया  है  जिससे  वे  हो  wis  प्रभावित

 हुई हूँ
 जो  ata  द्  में  उच्च  प्राथमिकता  वाली  नहीं

 (7)  रसायन
 इत्यादि  केन्द्रीय  क्षेत्र

 के  महत्वपूर्ण
 क्षेत्र  की  कतिपय

 आवश्यक
 स्कीमों  के  लिए  160

 करोड़
 रुपय  के  अतिरिक्त  धन  की

 व्यवस्था  की  गई  है  ।  sale  महत्वपूर्ण  क्षेत्र  के  पक्ष  में  योजना  ae  का  पुनर्वितरण  कियां

 या  परन्तु  किसी  प्रकार  की  शद्ध  बचत  करना  सम्भव  नहीं  हो  पाया  1

 Shri  Anadi  Charan  Das  The  reply  given  by  the  hon.  Minister  shows  that  we  have
 not  been  able  to  formulate  any  plan.  I  would  like  to

 know
 as  to  wha  will  be  the  effect

 of  the  cut  of  Rs.  132  crores  on  the  backward  areas! areas?

 5  S/74



 (५181  Answers  December  11,  1974
 _

 Shri  Vidya  Charan  Shukla  |  A  number  of  schemes  have  been  formulated  for  back-
 ward  arcas  separately.  So  far  as  this  year  is  concerned,  about  which  this  question  has  been  asked
 it  has  been  our  effort  that  there  should  be  the  least  effect.of  this  cut  on  the  schemes  meant
 for  backward:  areas.  We  want to  foliow  this  poicy  during  the  next  four  years so  that  there
 is  the  least

 adverse
 effect  of  this  saving  compaign  on  the  backward  areas.

 Shri  Anadi  Charan  Das:  I  would  like  to  know  as  to  which  schemes  or  items  come
 under  Jess  essential  plans  and  whether  there.  are  any  such  plans  for  Orissa?

 Shri  Vidya  Caran  Shukla  Mr.  hon.  Member  is  asking  for  less  essential  plans
 It  they  are  to  be  dealt  with  in  detail,  it  will  be  prolonged.  I  have  referred  to  the  important
 itemsin  my  original  answer.  So  faras  Orissa  is  concerned  there  are  many  partsin  Orissa
 which  are  treated  by  us  as  backward  areas.  Whatever  the  plans  are  there  for  those  areas
 be  they  related  to  education  and  health  etc.  and  rural  development,  agricultural  deve-

 lopment,  or  catile  breeding.  ‘The  Minimum  eff:ct  is.  b2ing  put  to  those  areas.

 श्री  डी०  डी०  देसाई  :  इस  समय  देश  को  एक  ओर  मुद्रा-स्फीति  st  सामना  करना  पड़

 रहा है  और  दर परी  ओर  स्थिरता  का |  औद्योगिक  तथा  कृषि  क्षेत्रों  में  स्थिरता  आ  गई
 क्या  मंत्रो  महोदय  इस  बात  पुष्टि  करेंगे  कि  वह  इस  समय  यह  जानने  के  लिये

 पूजी  निवेश  कर  रहे  हूं  और  मार्गो पास  तैयार  कर  रहे  हू ँकि  पिछली  योजनाओं  में  रतना  भो

 घन  लगाया  गया  है  उसका  उपयोग  किया  जाये ?  दूसरे  शब्दों  क्या  घन  पर  पूरा

 पुरा  प्रति लाभ  मिल  रहा  है  यहीं  ?,  संक्षेप  क्या  लक्ष्य  घन  प्रधान  हैं  या  gare  मूल
 आवश्यकताओं  के  बनने  में  ठोस  वस्तुओं  और  सेवाओं  के  संदेश  में  के  प्रतिफल

 के  मापदंड  पर  आधारित  होंगे  ?

 श्री  विद्या  चरण  शकल  हमारा  परिणाम  प्रधान  पांचवीं  पंचवर्षीय  योजना

 प्रारूप में  हमने  aa  संकेत  दिया है  लि  हम  कृषि  तथा  औद्योगिक  विकास  के  कोई  विकास  पद्धति

 चाहते  ह्  हमारे  वर्तमान  प्रयासों  से और  जो  किफायत  हमने  को  हैं  van  हमने  सुनिश्चित

 करने  कोशिश  को  है  कि  इन  लक्ष्यों  में  बाघा  पड़े  और  पांचवीं  अरोगना  डस्टावेज  में

 जिस  fasta  .  पद्धति  को  परिकल्पना  की  गई  हैं  उसमें  न  पड़े  ।  यही  हमारा  प्रयास
 है 1  परन्तु  स्थिति  बहुत  हीਂ  are  है  और  जेसा किं  माननीय  सदस्यों  को  जा नगरो है

 कि  परिकल्पित  विकास  दर  बताये  wat  के  लिये  इस  समय  यंह  setts  और  निश्चित

 रूप  से  बताना  aga  है  कि  महत्वपूर्ण  क्षेत्र  में  और  अधिक  कितने  संसाधनों  a  आवश्यकता

 होगो  ।

 श्री  डी०  डी०  देसाई  :  मेरेਂ  owe  का  पूरा  तरह  उत्तर  नहीं  दिया  गया  ते र  |  मेँ  यह  जानने
 नि

 का  इ  tO  ay  था  fear  अब  तक  किय  गये  पूजो-निवेश  पर  कुछ  प्रतिशत  सिला  हैऔर  क्या

 किन्हीं  अतिरिकत  निवेश  का  पढ़ले  किये  गये  पूंजा-निवेश  पर  हुए  लाभ  से  सम्बन्ध है  ?

 श्री  शिया  चरण  कलह  पांचवें  योजना  के  पूरी  वर्ष में  जो  चालू  वर्ष है  उपलब्ध  परिणामों
 कीं  यो  जनी  आयोग  में  पुनर्मूल्यन  अथवा  समोक्षा  को  जा  रहो  अगले  वित्तीय  1975-76

 afar  योजना  पर  चर्चा  चल  रही  इस  प्रक्रिया  में  हम  उसकी  भो  समीक्षा  फर  रहे  हैं  जो  कुछ

 हम  चालू  वर्ष
 में

 उपलब्ध  कर  सके  परन्तु  में  नारनौल  सदस्य  को  आशवासन  देना  चाहता हुं
 कि  हमने

 चालू  वर्ष  में  संसाधनों  का  अधिकाधिक  उपयोग -  किया

 जहाँ  तक  संसाधनों
 के  पुनर्वितरण  का  सम्बन्ध  है  मै  यह  बताना  चाहता  हूँ  कि  हम  अपने  प्रयासों

 से  कया  कर  सके  है  ।  में  ने  मुख्य  उत्तर  में  कूल  आंकड़े  बताये  है  अब में  बताऊंगा  ।

 sad
 ran अध्यक्ष  महोदय  :  उन्होंने  पूछा  है  कि  जो  पूंजीनिवेश  किये  गये  हैँ  क्या  आशानुकूल  परिणाम

 प्राप्त
 हुये  यह  साधारण  सा  प्रदान  था

 ।  विवरण  देन ेसे  आपको  बहुत  से  प्रेक्षकों  का  उत्त
 र

 देना

 होगा  |  को  मावलंकर
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 श्यो  पी०  जी०  माननीय  सदस्य  इस  ay  की  योजना  तथा  '  अगले  वर्ष  की  योजना

 के  बार ेमें  बता रह  में  यह  जानना
 चाहता हुं  कि

 पांचवीं  योजना  किस  स्थिति
 में  इस

 संदेश  सरकार  योजना  व्यय  और  गेर  योजना  में  किस  प्रकार  अन्तर  करता  हैं ?
 qt  कम कया  गुजरात  आदि  राज्यों  में  सखा  तथा  अन्य  प्राकृतिक  आपदाओं  A

 कीगई  राशि  को  उस  राज्य
 के

 योजना  व्यय  का  भाग  माना  जायेगा  क्योंकि  राज्यों  की

 यो  जाना  अस्तव्यस्त  जातों -.  और  राज्य  सरकारों  को  इन  प्राकृतिक  आपदाओ  पर

 aga  बड़ो  धनराशि  व्यय  करना  पड़ता  है
 ?

 थी  .  शुक्ल  :  योजनाओं के  लिये  जिस  की  व्यवस्था की  गई  है  उसे  योजना
 दि  सम्मिलित  गया हैं  और  वह  योजना  व्यय  में  गिना  जाता  है  प्

 श्री  पी०  जी०  मावलंकर  अत्यावश्यक  तथा  गर  आवश्यक  मद  निर्धारित  wet  का  क्या

 मापदंड  है
 ?

 श्री  विद्याचरण  शुक्ल :  यह  दूसरा
 प्रीत  हैकि  कौनसा है  और  गर

 महत्वपूर्ण
 कौनसा  ?  मोटे  रूप  से  महत्वपूर्ण  क्षेत्र  बह  हैं  जिस  से  योजना  में  विचार  की  गयी  जमींदार

 औद्योगिक  और  कृषि  विकास  होगा  ।
 कृषि  में

 4  अंक
 से

 अधिक  और  इतना  औद्योगिक

 इनमें  आदि आती  sy  |  यहां  हमने  आट्टूकल  विकास
 करना  चाहा  है  ।  जहाँ तक  सुखा  सम्बन्धी  राहत  का  wea  यह  माननीय  सदस्य  को  पता  है  कि

 सदन
 में  पढ़ले  बताया

 जा  चुका  हैकि  हम  सुखा
 राहत

 के  निशित  घन  राशि  सहीं  पायेंगे

 क्यों  कि  हम  राज्य  विशेष के के  लिये  अपनी  अर्थयवस्था  को  घाटे  से  अधिकाधिक  दबाना
 उसमें हमन  सम्बद्ध  राज्य  सरकारों  से  अनुरोध

 Aa
 ट्  किं

 योजना  है  और

 als

 लिये  ats  qa
 की

 राशि  की  व्यवस्था  की  गई  @>  के  कट  तो  लोन  वर्ष के  एक  ay

 मेहो  व्यय  कर  सकते  हैं  ताकि  सूखाग्रस्त  क्षेत्रों  को  राहत  प्रदान
 at

 जा  सके ।  यह  वर्ष में  जब
 > अधिक  व्यय  अपेक्षित  व्यय  के  समा कलन  के  लिये  दिया  MT 7f  2  ताकि

 इसे
 पुरा

 fear  ज

 सके
 ।  हमने  सुखा  राहत  के  लिये  यो  ना  नियतन  से  अधिक  चत  राशि ने  देने  का  fatra  किया  है  ।

 ही
 दिये  पाण  जो०  मावलंकर  मुझे  आपका

 निदेश  चाहिये  ।  ग  सरकी  क  4  चारो ड
 रुपया  दवां  af  रहा  मंत्री महोदय

 े
 तहे  प्वेहें  फि दिक ृत  सशि  से  अधिक  नहीं  दे

 सकते

 अध्यक्ष  महोदय  फा  उत्तर  दे  नदृचिवाद  में  जाने
 ञ

 नि  इस  शररे  feat  ।  .

 ca  आश्वस्य  oct  नहीं  @  )

 श्री  डी०  बसुमती  :  क्या  आदिवासी  क्षेत्र  विकास  को  जना  में  भो  प्रभावित  हुये है
 क्या  योजना  में  कोई  कटौती  की  गई  है  ?.

 श्री  विया चरण  शुक्ल  निवासी  क्षत्र  विकास  को  बहुत  सीਂ  यो  जनों यें  राज्य  कारों  त

 योजना  आयोग  को  भेजो  हे  और  उन
 पर

 विवार  eat  ar  रहा  हम  प्रयास  करेंगे  फि

 इन  यो-नाजाँ  में  कटौती न  की  जाये  ।

 sito  qa  दण्डवत :  क्या
 योजना  तथा  गेर  योजना  sie  में  were  करते  समय  fess  way

 को
 विशेष  छूट

 _  सुविधायें
 दी  जायेगी क्षेत्रों  में  आरम्भ  होने  वालो

 उन
 योजनाओं  अनक

 aq  में  कच्चे साल  को  मूल्य  वृद्धि  के  कारण  वुद्धि  जायेगा  क्यां  पिछड़े  क्षेत्रों  को

 योल सेनाओं  को  विशेष  छुट  दो  आयेगा ?

 ,  श्री  विद्याचरण  शुक्ल  हमारी  यह  स्वीकृत  नीति
 हैकि

 पिछड़े  क्षेत्रों  के  विकास  सो

 प्रोत्साहन  दिया  जाये
 _

 पिछड़े  क्षेत्रों  में  अधिक  उद्योगों  की  भापना  को  प्रोत्साहन  योजना

 3



 Oral  A  nswers  Agrahayana  20,  1396  (Saka)
 —

 का  है  1  मूल्य  बुद्धि  के  कारण  afe  इन  परियोजनाओं  की  लागत  बढ़  जाती

 तो  पिछड़े  क्षेत्रों  में  उद्योगों  की  स्थापना  करने  तथा  इन  क्षेत्रों  का  विकास  करने  का  कायें

 कठिन  हो  परन्तु  इससे  हम  पिछड़े  क्षेत्रों  का  विकास  करने की  अपनी  योजना को  छोड़

 at  नहीं  ।  हम  पिछड़े  क्षेत्रों  का  विकास  करते  रहेगे  और  इस  ओर  विशेष  ध्यान  देंगे  ।

 उड़ीसा  मं  बिद्युत  उत्पादन  के  लक्ष्य

 *.  14  श्र  चिन्तामणि  पाणिग्रहण :  क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :

 चौथीਂ  योजना  के  दौरान  उड़ीसा  में  विभिन्न  स्रोतों  से  विद्युत  उत्पादन  का

 बया  लक्ष्य  निर्धारित  गया

 कया  उक्त  लक्ष्य  पूरी  तरह  ra  हो
 गया

 और

 (7)  पांचवी  योजना  के  दौरान  कया  लक्ष्य  निर्धारित  किया  गया  है  ?

 ऊर्जा  मंत्रालय  में  उपमंत्री  (sto  :  से  विवरण  सभा-पटल  पर

 रखा  जाता  है  ।

 विवरण

 (#)  चोथी  योजना  में
 विद्युत  उत्पादन  के  लिए  निम्नलिखित  लक्ष्य  निर्धारित  किए गए

 थे  :

 6X  60.  360  म  oqo वलिमेलां  जल-विद्युत  केन्द्र

 1X  62.5  62.  मेवा फ़्लेचर
 ताप-विद्युत

 केन्द्र  विस्तार

 422.5  मे  (५ 1: ह ह जोड़

 नहीं

 पाँचवी  योजना  में  निम्नलिखित  लक्ष्य  निर्धारित  किए  गए  है  :

 चौथी  योजना  से  आग  ले  जाया  गया

 वलि मेला  जल-विद्युत  4X  60  240  मे०वा ०

 सई  स्कीम

 2>(  110 तलचर  ताप-विद्युत  Hex  विस्तार  220 म  ०वा०

 जोड़  460  म  ogto

 —_——

 श्री  चिन्तामणि  पाणिग्रहण  :  यद्यपि  चौथी  योजना  a  लक्ष्य  422  मेगावाट  था  परन्तु

 उप  soy  केवल  182,  5  मेगावाट  को  हुई  और  240  मेगावाट  की  ककनों +  रही  अर्थात  60 प्रतिशत
 की  कमों  रही  ।  क्या  मंत्रो  महोदय  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  क्या  फेंन्द्रोय  सरकार  ने  आवश्यक

 fafa  उपलब्ध  करा दो
 थी  परन्तु  उसका  उपयोग  नहीं  किया  गया  और  इसलिये  कमी  हुई  अथवा

 पर्याप्त  निधि  न  fer  जानेके  कारण  लक्ष्य  उपलब्ध  नहीं  किये  cr  सके ?

 उपलब्धि  में  निधि sito  सिद्धेश्वर  प्रसाद  कमो  के  कारण  कमो  नहीं  हुई  परन्तु

 .  परियोजना  निर्माण  तथा  उपकरणों  को  सप्लाई  में  क्लिक  के  कारण  कमी हुई  |
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 राज्य  से  परियोजना  को  निर्माण  कांय  पूरा  करने  at क  ||  तथा ॥  |  समय  पर  उपकरणों  कौ  सप्लाई

 सुनिश्चित  कराने  at  अनुरोध  किया  गया  है  |

 श्री  चिन्तामणि  पाणिग्रहण  :  विवरण  से  यह  बात  स्पष्ट  हो  आती है  fe  पांचवे  बिजली

 के  fay  स्पिलिओवर  240  मेमाव्मट  होता  है  और  अतिरिक्त  उत्पादन  220  शेखावत  रहा

 i  |  क्या  me  बात  मंत्री  महोदय  के  ध्यान  आयी  है  कि  उड़ीसा  में  विदेश  उत्पादन

 में  कमी  के  कारण  उद्योगों  को  बिजली  की  सप्लाई  में  25  से  40  प्रतिश्त  कटौती  करनी

 पड़ो  यहां  तक  कि  राउरकेला  इस्पात  सेंधें  अन्य  सभी  उद्योगों में  बिजली  संकट  से

 ग्रस्त  इस  बालकों  ध्यान  में  रखते  में  यह  बात  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  उड़ीसा

 सरकार  पांचवी  योजना  में  सम्मिलित  किये  जाने  के  लिय  इनके  अतिरिक्त  कोई  और

 प्रस्ताव  रख  पांचवी  योजना  के  अन्त  तक  उड़ीसा  की  मांग  क्या  होगी  और  केन्द्रीय

 सरकार  इसे  दिस  प्रकार  पूरी  करेगी  ?  उड़ीसा  में  बिजली  को  कटौती  से  उद्योगों  को

 हानि  न  हो  इस  और  सरकार  ने  कौन  से  तुरन्त  कदम
 उठाये

 प्रो०  सिद्धेश्वर  प्रसाद  उड़ीसा  में  बिजली  संकट  दूर  करने  के  लिय  सभी  प्रकार  को

 कार्यवाहियां  को  aT  रही  हैं  ।  दामोदर  घाटों  निगम  से  कुछ  ग्द्युत झ  उड़ीसा  को  दी  जा  रही
 a  |  राउरकेला  इस्पात  संयंत्र  को  बिजली  की  कमी  के  कारण  हानी  नहीं  पहुँचने  जायगी  |

 जहाँ it  अन्य  प्राथमिक  उपभोक्ताओं  का सम्बन्ध है  उन्हें  भो  पूरी  get  बिजली  सप्लाई  की  जा  रहीਂ

 है  ।  मानसून  की  अच्छी  स्थिति  न  रद््ने थमा  के  कारण  कमी  हुई  है  और  तालचर  तापीय

 विद्युत  केन्द्र  की  us  यूनिट  बन्द  को  जा  wi  हम  श घ्नात थो प्र  स्थिति  सुधारने  के

 लिय  seq  उठा  रह  हैं  अतः  उड़ीसा  क  को  पूरा  करे  सकेंगे  ।  जहाँ

 तक  उन  अन्य  युवाओं  का  सम्बन्ध  है  जो  हमारे  विचार  के  लिय  हमारे  पास  अभो  उनको

 जांच  को  जा  रहो  है  ।

 थी  चिन्तामणि  पाणिग्रहण  :  वे  योजनायें  व्या  है  ?

 प्रो ०  सिद्धेश्वर  प्रयास  ऊपर टर  कोलाज  जलविद्युत  तालचंरे  विस्तार  और  रंगोली
 ar  ~

 नायें  हमारे  विचाराधीन  ष  |  ये  पांचवें  योजना  अग्रिम ,  का यं वाह  को  लिये

 सम्मिलित  को  गई  है  ।

 श्री  पी०  इस  बत  को  ध्यान  में  रखते  ga  fa  sar  में  arn  भो

 को  बमों  को  संभावना  ये  हूं  में  यह  जानना  चाहता  हुं  कि  सरकार  के  कया  प्रस्ताव  है

 अथवा  कया  केन्द्रीय  सरकार  तशन ों को  आर्थिक  दृष्टिकोण  &  fang  का  समान  वितरण

 और  उस  राज्य  के  विभिन्न  क्षेत्रों  में  असंतुलन  दूर  करना  सुनिश्चित  कराने  के  लिये
 ? स्थिति  का  पूरा  अध्ययन  a  प

 प्रो०  सिद्धेश्वर  प्रसाद  भारत  सरकार  ने  अभी  हाल  हो  में  विद्युत  संयंत्र  चेला  ने  तथा

 Pr पारेषण  के ,
 निर्माण  के  बारे  में  समीक्षा  कराई  है  ।  हमें  पता

 कुछ  कदम  उठाय  आने  हैं  ।  हम  निर्मानाघोन  परियोजनाओं  को  दौर  पुरा  करने  तथा  चाल

 और  पारेषण  लाइनों  के  निर्माण  के  सम्बन्ध  में  थे  कदम

 Shri  Hukam  Chand  Kachwai  :  Sir,  the  hon.  Minister  has  mentioned  about  cer-
 tain  projects  which  are  expected  to  be  commissioned  during  the  fifth  five  year  Plan.  May
 Iknow  whether  the  requirement  of  Orissa  may  be  met  after  the  completion  of  these

 projects?  May  I  also  know  the  expenditure  likely  to  be  incurred  and  share  of  the  state

 and  the  centre  in  that?  Is  it  a  factthat  in  Orissa.  there  is  more  poverty  and  unemploy-
 ment  as  comparéd  to  other  states?  How  for  these  schemes  are  going  to  contribute  to
 reduced  poverty  and  employment  in  this  state?

 Prof.  Siddbeshwar  Prasad:  As  far  as  schemes  of  power  generation’  ता  Orissa  are

 concerned,  I  have  said  that  the  shortage  of  power  in  Orissa  is  due  to  failure  of  mofsoon  and

 क्
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 one  unit  of  Thermal  power  station  is  shut  for  want  of repairs.  I  have  also  said  that  power  is

 being  diverted  from  D.V.C.  to  need  the  shortage  in  Orissa.  We  have  provided  Rs.  10  crores

 35  lakhs  for  the  schemes  of  the  current  year  and  the  Planning  Commission  have  made
 a  provision  of  Rs,  67  crores  for  the  new  schemes  I  have  mentioned.

 Shri  Anadi  Charan  Das:  May  [know  wh2ter  the  Rengali  Project  will  also  be

 considered  to  be  taken  upin  this  five  year  Plan  sothat  the  power  requirements  of  Orissa

 may
 be  met  ?

 Prof.  Siddheshwar  Prasad  :  Sir,  I  have  said  that  the  Rengali  Project  will  be  started

 in  this  five  year  Plan  but  the  Project  will  not  be  completed  not  in  fifth  but  in  6th  five

 year  Plan.

 बटन  दबाकर  टेलीफोन  करने  को  प्रणाली

 *  315.  श्री  डी०  बी०  .  चं्रगौडा  :  क्या  संचार  मंत्रो  यह  बताने  को  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  हाल  हो  में  इण्डियन  टेलीफोन  इन्डस्ट्रीज  में  डायल  वाले  टेलीफोन

 के स्थान  पर  टेलीफोन  करने  वाले  नये  उपकरण  बनाये  गये  और

 यदि  तत् संबंधों  तथ्य  क्या  हैं ?

 संवार  मंत्रालय  में  उपमंत्री  जगन्नाथ  और  इण्डियन  टेलीफोन

 ईण्डस्ट्रज  बंगलौर  ने  बटन  टेलीफोन  प्रणाली  के  एक  आदि  विक्सित  किया

 फोन  मिलाने  के
 पुडा  बटनਂ  प्रणाली  प्रणाली  at  स्थान  लेती  वांछित  za

 लिए  .  टेलीफोन  आपरेटरों  और  प्रयोक्ताओं को  उसके  नम्बर  के  अनुरूप  बटन  ने  होंगे ।  इस  से

 आवश्यक  नम्बर  अपने  आप  डायल  हो  जायगा  इस  प्रकार  थोड़े  से  प्रयत्न  से  सहो  नम्बर  डायल

 किया  सकेगा |

 को  Sto  बी०  चन्द्र गोड़ा  पुश  बटन  के  लाभ  जानकर  में  यह  जानान  चाहता  हूं

 कि  क्या  सरकार  को  डार्लिंग  प्रणाली  के  स्यान  पर  इस  प्रयासो ं|
 के  विस्तर  को  कोई

 योजना  है ं?  इस  उपकरण  का  क्या  कोई  उत्पादन  लक्ष्य  बनियों  गयाहै  ?

 श्री  जगन्नाथ  पहाड़िया  :  इस  उपकरण  का  विस्तार  मांग  पर  निर्भर  करेगा  |

 श्री  डी०  बी०  चन्रगौड़ा  :  at  aa  प्रश्न  छा  हैकि  यदि  यह  और

 को  इस  प्रो  से  बदलने  क  सरकार त्मक है  तो  क्या  डायल  करने  बॉलों

 को  कोई  योजना  है  ?

 संचार  मंत्री  शंकरदयाल  हमने  पुश  बटन  को  yore  इस  लिए  अपनाई

 में  भो  इसे  अपनाया  गया  हम  से  मांग  को  गई  और  हम  ये  उपकरण क्योंकि  दूसरे  देशों
 सप्लाई  ata  चाहते  हैं  ।  अतः  हमने  अपने  डिजाइन  का  विकास  किया  ।  समस्या  यह  है  कि

 ae  प्रणाली  महंगी  हैं  ।  सर्वप्रथम  BA  500  उपकरण  बनाना  चाहते  हैं  जो  प्रमुख  रूप  से

 आपरेटरों  द्वारा  प्रयोग  में  जायेंगे  ।  यदि  ये  प्रचलित  होते  हैं  और  उपभोक्ता  अधिक

 मूल्य  दैनिक  तैयार  हों  तो  हम  इन  उपकरणों  का  उत्पादन  यदि  आवश्यकता  हुई

 तो  ay  1977  तक  BA  50,000  उपकरण  बना  सकेंगे  |

 भी  डी०  बी०  इस  प्रो  के  लाभ  जानते  हुये  में  यह  जानना  चाहेता

 कि  इससे  तुरन्त  अथवा  वर्ष  1977
 कें

 अन्त  तक  किन  किन  स्थानों  को  लाभ  होगा ?
 ent  had

 Mr.  Speaker  ;  The  instrum
 he

 iL’  fas,  not  been  manufactured  as  yet  and  you  are

 asking  about  the.  places  to  De  covered.
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 मौखिक  उत्तर

 the Shri  Hukam  Chand  Kachwai  Wh na at  ‘will  be ae  the  si ize?

 Dr.  Shankar  Dayal  Sharma  Almost  -equal  to  the  of  the  present  ‘one

 डा०  खनन  सेन  :  इस .  बात  को  ध्यान  रखते  B4  ben  यश  में  टेलीफोन  उपकरण  को
 x

 बहुत  अधिक  2  और  टेलीफोन
 संचार

 न  होने के  शरण  देश के  लोगों  को  अशुद्धि
 होती  है

 सरीर  ने  पिन  कारणों  से  पुराने  टेलीफोन  का
 उत्पादन

 बढाने  के  स्थित  पर  आधुनिक  :  दिलोजान

 बनाने
 को  बात  सोचो  है  जिस से  पूराने  प्रकार  के  saga  के  उत्पादन  पर  भो  प्रभाव

 पड़ेगा  |

 डा०  शंकरदयाल  शर्मा :  q
 माविनस ककल सल क

 सदस्य  ata  से  सहम  हूं  फि
 हमें  इस  सुविधा

 क
 PAE TZ 2or

 करना  >
 Tees  म  साथ  at  ठ  a  बतातीं  चत  Z

 i  ह्म  ले  फोन  केवल

 अपन  देश  के  लिये  ही  नहीं  अपितु
 अन्य  देशों  के  लिये  भो  बनाते  ।  दूसरे  दूर  संचार  जसे

 ष्षियਂ  में  gh  अनुसंधान  करने  और  हमें  विश्व  बाजार  में  प्रतिस्पर्घा  रखने  के  लिये

 समय  के  साथ
 ar  एश  ।

 उन्हें
 यह  जानकर  प्रसन्नता  होगो

 कि  हम  fasa  बाजार  में

 प्रतिस्पर्घा  a
 रहे  ह  और

 अगले
 ag  an  इससे  2  करोड़  रुपये

 को  विदेशम द्रा ह भ प
 को  आय

 होने
 की  जैसा  कि  हमने  आरम्भ  हो  बताया है  कि

 aaa  पुरा बट नक

 '
 प्रणाली  से

 पर  fasfaa  की  हमने  केवल
 |  '

 प्रो  हो  नहीं क्र यादेश  प्रप्त
 होनें को

 है
 य

 यो  प्रणालियों
 के  उपकरण  भो  आवश्यक तान मार  मांग  को  प्रा  करनें  के  लिपे

 बनाये  2
 z  sora  का  आपरेटरों  द्वारा  उपयोग  दिये  जाने  से  अच्छा  परिणाम

 लेंगे ।

 शी  एच०  Fo  एल०  भगत  मंत्रीमहोद  ने  बताया  फि  पुश बटन  टली  कोन  agar

 पड़ेगा  ।  में  साधारण  डार्लिंग  टेलीफोन  qaaca  दल फोन  को  लाग  का  अन्तर  जानना

 चाहती  है  ।

 शंकरदयाल  शर्मो  सांघारंगण  कल  फन
 रंग

 न््य्ह ह अ  की  310  रूपये  में  पड़ता

 दूसरे  डीजल  का  570  रुपय  में  ।  साधारण  कले  रंग  के  टलो कोन  को  कोमल  289  रुपये

 पूणबडत  टक्कर  का  सल्  आज के
 के  अनसार  1000  रुपय  अथवा  इससे  कुछ  अधिक

 होगा |

 श्री  था  किरुतिनन  महोदर  ने  बताय  है  कि  व्तंमान  टेलीफोन  कि  तुलना  में

 बटन  frp  लाभप्रद  हैं  ।  म  विमान  टेलीफोन  दे  उन  दोषों  जानना  चा
 हूं

 जो

 पुरा बटन  में  नहीं  होंग  |

 डा०  शंकरदयाल  शर्मा  :  दोषों  का  प्रश्न  नहीं  है  ।  a  समय  को  बचत  होतो

 ह

 ।
 डायल

 करने  में  समय  लगता  है  ।  प्रत्येक  को  घुमाकर  aga  आने  तक

 तौर
 seat  पड़ती

 है  पुर शब टन  में  केवल  अंकों  के  बटन  दबने  से
 हो  प्लेट  पर  सब  fends

 प्रो  sai  है  और  तत्र  ug  स्वतः  हो  डायल  A  जाता

 अगरतला  a  आदिवासी  बंगाली  दंगों  में  ईसाई  मिशनरियों  की  भ  मिका

 क  17.  श्री  फौरन  दत्त  :  क्या  गह  मंत्रो  ve  बताने को  कृप  करेंगे  कि

 क्य  सरकार  का  ध्यान  इस  तथ्य  क  ओर  दिलाया  गया  हैकि  21
 1974

 को  अगरतला  u  8  किलोमीटर  को  दूरो  पर  ईसाई  मिशनरियों  द्वारा  भड़काये  गए  एक  गिरोह

 ने  एफ  झप  को  अला  दिया  था  और उ उन्होंने  आदिवासी
 aman  साम्प्रदायिक  दंगे  को  उकसाया

 जिसके  परिणामस्वरुप  कई  व्यक्ति  घायल  हो
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 बया  गर  चट  ों  और  पुलिस  बल  के  सोच  गोलियां  और

 यदि  तो  कितने  गातो  व्यक्ति  अगर फ्तार  गए  हैं
 ?

 गह  मंत्री  क०  श्म्हानन्द  :  से  एक  विवरण  सदन
 के

 पटल  पर  रखा

 जाता  है

 विवरण

 त्रिपुरा  सरकार  से  प्राप्त  सूचना  के  जसा  आरोप  लगाया  21

 1974  को  फासो  घटना  को  रिपोर्ट  नहीं  को  गई  थ  ।  किन्तु  23  1974  को  लाठियों

 तथा  अन्य  घात  हथियारों  से  लस  आदिवासियों  के  एक  बग  के  पश्चिम  त्रिपुरा  जिले  के

 asa  डिवीज़न  के  अघन  टायरवाला  के  निट  थाना  जिरानिवा  के  अधिकार  क्षेत्र  में

 सोमवार  बाजार  की  कुछ  दुकानों के  लूटे  जाने  का  आरोप  लगया  गया  था  ।  कुछ  स्थानीय

 निवासियों  को  भो  तथाकथित  पिटाई  को  गई  थो  ।  दो  व्यक्तियों  के  गम्भीर  रूप से  चोट  आने

 क  रिपोर्ट  ay  .  नज  (  समें  से  एक  बाद  में  मर  गया  था  ।  तथाकथित  घटना  के  बार  में  सुचना

 मिलते  हो  घटनास्थल  पर  तुरन्त  एक  पुलिस  दल  पहुंचा  ।  gay  दिन  दोपहर  बाद  aga  और

 अन्य  घातक  हथियारों  से  लैस  अदि वा सो  युवकों  के  वर्ग  ने  बजूराम  पुरा  के  एक  ब्यक्ति  के

 घर  पर  तथाकथित  आक्रमण  फिया  और  उस  पर  प्रहार  किया  उस  क्षेत्र  में
 उपस्थित  पुलिस

 जब  घड  य  पड़वी  तो  असियां  ष्फ नख  CFs  गोली  चला  दो
 ।  पुलिस  ने  तीन  राउंड

 गोलों  चलाई  और  gear  भाग  ।  भारतीय  दण्ड  संहिता  का  घारा  148/149/363/307

 क  अघन  एक  मामला  द्वि  किया  गया  और  जांच  पड़ताल  हो  रह  है  |
 रिपो

 मिलो  है  कि

 अभियुक्त  ब्यक्ति  से  बच  रह  हैं  ।

 a  ata  दत्त  :  क्या  यह  सच  है  कि  एक  आदिवासियों  महिला  के  साथ  गर  आदिवासियों  ने

 बलात्कार  किया  और  त्रिपुरा  सर  हार  ने  उसको  रक्षा  क॑  लिए  कोई  काय  वाही  नहीं  को  तथा  ईसाई

 मिशनरियों  ने  इन  लोगों  क॑  aa  बंगलो  निरोधी  भावनाएं  फलाने के  लिए  इस  घटना का
 ना  Are  ज

 कायदा  उठाया  ?

 श्री  जगन्ताथराव  मोदी  :  प्रीत  स्पष्ट  है  और  मिशनरियों  के  बारे  में  पूछा  गया  है  ।  मंत्री

 महोदय  कहते  है  कि  उन्हें  समझ  में  नहीं  आया  |

 You  may  ask  him  to  give  a  complete  statement.

 अध्यक्ष  महोदय  :  You  may  put  Questions  when  your  turn  come.  सदस्य  को  प्रबल

 पूछने  दें  ।

 श्री  बीरन  क्त  में  यह  मानता  हूं  कि  क्या  aa  घटना  गर  आदिवासियों  द्वारा

 आदिवासियों  को  भड़काने  के
 परिणामस्वरुप  हुई  ७ और  त्रिपुरा  सरकार  ने  कोई  नहीं

 को
 ?

 यह  सच  है  अथवा  नहीं
 ?

 श्री  क्ष ०  ब्रम्हा नन्द  रेड्डी  राज्य  सरकार  से  प्राप्त  जानकारों  के  अनुसार  इस  विशिष्ट अ

 घटना  में  ईसाई  मिशनरियों  का  हाथ  नहीं  लगता
 |

 a श्री  बीरेन  दत्त  क्या  त्रिपुरा  के  मुख्य  यह  विचार  व्यक्त  किया  जैसा  कि

 नइ ६. चप द्र "हिन्दुस्तान  स्टेण्ड  में
 waft  fe  ईसाई  मिशनरियों  कुछ  संदिग्ध  गतिविधियों  में

 भाग  लें  रह  हैं  ?

 श्री  क्‌०  ब्रहमानन्द  हमें  इसका  कोई  जानकारों  नहीं
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 को  दशरथ  देव
 :

 क्या  मंत्रो  महोदय  यह  जानत ेहू  फि  इस  क्षेत्र  के  मर-आदिवासियों  में  कुछ
 असामाजिक  तत्वों  ने  हाल  में  आदिवासी  स्त्रियों  पर  हमला  किया  तथा  गांवों में  काम  पर  जा

 wi  स्त्रियों  के  बलात्कार  करने  का  भो  प्रयत्न  और  यदि  तो  आदिवासियों

 महिलाओं  के  साथ  छुड़ाने  करनें  वाले  असामाजिक  तत्वों  क  रोकने  के  लिए  सरकार  क्या

 कार्यवाही  कर  रही है  मै  यह  भो  जानना  चाहता हूं  के  क्या  कोई  असामाजिक  तत्व  wal

 तक  गिरफ्तार  हुआ  है  शिन  पर  आदिवासी  स्त्रियों  के  साथ  बलात्कार  करने  का  आरोप है  और
 जिसके  परिणामस्वरुप  23  अक्तूबर को  साम्बर  बजार  घटित  हुई  ?

 श्री  क०  ब्रह्मानन्द  पुलिस  को  इस  घटना  का  पता  चला है  मामले

 को  जांच  को  गई  है ओर  चार्ज-शाट  दे  गई  है  ale  उनमें  से  पांच  व्यक्तियों  को  गिरफ्तर

 fear  गया  है  ओर  कुछ  लापता  हो  गए  है  और  उनको  तलाश  जारा

 श्री  दशरथ  द्वार  मंत्री  महोदय  ने  उत्तर  नहीं  दिया  meq  आदिवासी  नवयुवकों  के

 बार ेमें  नहीं  है  fez  कुछ  शरारत  को  a |  आपने  उन्हें  गिरफ्तार  किया  अथवा  उनके

 विरुद्ध  वारंट  नारों  किए  गए ।
 मेरा  सोधा  seq  है  कि  क्या  उन  असामाजिक  तत्वों  को

 दिया  war  जिन्होंने  आदिवासी  स्त्रियों  के  सथ  बलात्कार  करने का  प्रयत्न

 फिया  और  fags  परिणास्वरूप  येह  घटना

 अध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  बेठ  आए

 शी  क्‌०  ब्रह्मानन्द  जहाँ  तक  मामले  का  सम्बन्ध  पुलिस  कायंवाहों  कर  रहो हैं  और

 लोग  गिरफ्तार  फलाए गए  है  अन्य  असमा तक  तत्वों  की  गतिविधियों  के  बारे में  त्रिपुरा
 सरकार  Mw  वि  बार  रहो  है  ।

 मेंने  विशिष्ट श्री  दशरथ  देव  मंत्रो  महोदय  मेरे  प्रश्न  का  उत्तर  नहीं  दे  रह ह  एक
 श्रुत  पूछा  at  कि  क्योंकि  य  घटना  समुदायों  के  असामाजिक  तत्वों  art

 अन्ध पन रने अपराध  करन ेके  परिणामस्वरुप  न्होंने  आदिवासी  स्त्रियों  के  सथ  बलात्कार

 का  प्रयत्न  मंत्रा  महोदय  ने  उनके  विरुद्ध  कोई  कायंवाहों  नहीं  को  और  उनक  बारे

 में  बता  रहे  हू  परीक्षकों  उत  लागों  द्वारा  उकसाया  रहा  जो  बदला  लेना  चाहते थे

 प्रधान  परमाणु  ऊर्जा  इलेक्ट्रोनिक्स  मंत्री  तथा  अन्तरिक्ष  मंत्री  इन्दिरा  गांधी )  :
 मुझे  बनाया  गय  हैं  कि  बलत्कार  के  मामले में  कुछ  लोग  गिरफ्तार  fou  गए  हलांकि

 यह  प्रदान  सधे  मूल  wea  से  सम्बन्धित  नहीं  में  माननीय  सदस्य  क  इस  बात  द्भय  सहमत

 हूं  कि
 घटनाओं

 को
 gen  के  साथ  रोकना  चाहिए ही

 Shri  Jagannathrao  Joshi:  While  welcoming  the  reply  of  the  Prime  Minisier,  I
 would  like  to  Know  the  number  of  persons  arrested.  In  reply  to  my  question,  it  was  stated
 that  the  accused  persons  alleged  to  be  mentioned  are  reported  to  be  evading  arrest.  Does

 he  m2an  to  say  that  only  those  persons  will  be  arrested  who  surrender  themselves  end  rest
 ofthem  would  not  bz  arrested?  Heshould  fee!  ashamed  while  making  such  statement.

 Mr.  Speaker  :  He  should  speak  properly.

 Shri  Vasant  Sathe  :  At  least  such  words  shou'd  not  be  used.  It-does  not  behove  him.

 Shri  Jagannathrao  Joshi:  If  he  has  objectian  to  the  word  ‘ashamed’
 ा (शम  ),

 I  use

 the  word  ‘disgraceful.’  हि

 Mr.  Speaker  :  You  have  asked  question  in  your  own  way  and  he  has  replied
 accordingly  esterday  you  had  obj  ection  to  the  same  word  and  today  you  are  yourself  using
 it.  It  should  not  happen  daily.
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 Shri  Jaganathrao  Joshi  May  I  know  whether  the  strict  action  would  be  take

 against  culprits  and  will  they  be  arrested ?

 श्री  कठ  ब्रह्मानन्द  र  डी  set  तक  इस  प्रदान
 का

 सम्बन्ध  विवरण में  पहले  बताय

 बच  रहे  है  और  पुलिस उ  नहें  गिरफ्तार  wet  के  लिए जा  चित  हैरी  अपराधों  गिरफ्तारी से
 सतत  प्रयास  कर  रह  है  ।

 Shri  Hukam  Chand  Kachwai  When  you  are  equipped  with  all  the  sources,  how
 much  time  will  you  take?

 अध्यक्ष  महोदय  कृपया  बन

 श्री  दशरथ  देव :  सच
 तो  यह  हैकि  लोक  गिरफ्तार ों  से  बच  नहीं  रहे  बलि  +  सरकार  ने  उन्हें

 कब्ज  में  रखा  हुआ  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  यह  saa  काल हैं  और  यदि  समय  आरोपों  आदि  में  समाप्त  हो  गया  हैं  तो

 हम  कुछ  नहों  कर  सकते

 श्री  इज़्ज़त  गुप्त  आदिवासियों  और  गेर  आदिवासियों  के  बीच  दुर्भाग्यवश  घटना  इस  क्षेत्र
 में

 हुई  और  यह  घटना  आदिवासियों  के  एतिहासिक  और  भावनात्मक
 कारणों

 को  प्रतीक  जो  ये
 समझते  है र  कि  se  उचित  व्यवहार  नहीं  रहा  और  उनके  साथ  भेदभाव  किया  जा  रहा  है

 और  उन्हें  दबाया  झा  रहा  है  ।  इस  बात  को  ध्यान  में  रखते  हुए  तथा  विशेषकर  भविष्य में

 एस  घटनाओं  को  के
 लिए  क्या  सरकार  मांग  पर

 ध्यान
 परिषद  को  मांग  के दिया  जिनको  लेकर

 वह  हाल
 में  संविधान  के  अनुरूप  .  स्वायत्त  जिला

 लिए  आन्दोलन  कर  रहे  हे  ?

 श्री  के०  ब्रह्मानन्द  रेड्डी  सच  है  कि  इस  क्षेत्र के  आदिवासियों  -  प्राथमिक  दिक्षा

 स्तर  आदि
 में  भाषा  के  प्रश्न  को  लेकर  शिकायत  कर  रहे  ह  इनके  कुछ  नेता  कुछ

 और  न्  ज्ञापन  दिया  था  i  इस  ज्ञात माह
 बन

 प्रधान  मंत्र  से  मिले  प्रण उगट  एक

 की  जाँच  को  गई  और
 वस्तुतः  हमने  त्रिपुरा  सरकार  सलाह  दी  है  और  त्रिपुरा  सरकार

 हमारे  सुझावो ंके  अनुरुप
 कर  सकता

 जो  इन्द्रजीत  गीत  क्या  स्वायत्त  जिला  परिषद  क  मांग  विचाराधीन हैं  ?  am  मांग  स्वीकार

 कर  गई  इस  बारे में  स्थिति  क्या है  ?

 श्री  के०  ब्रह्मानन्द  मुझे  पता  नहीं  हैं  कि  उसको  अभी  जांच हो  रही  है  या

 बात  मामलों  गई  इस  मामल  पर  विचार  किया  जा  सकता

 श्री  त्रिदिव  चौधरी  :  विशेषकर  त्रिपुरा  के  मामले  में  त्रिपुरा  के  आदिवासियों  और

 के वासियों  कें  सम्बन्धों  मामल  पर  प्रश  सनीय  सुधार  आया  के
 काय

 का  दल
 द्वारो

 विचार  दिया  गया  था
 और

 उन्होंने  कुछ  सिफारिशों  को  थी  जहाँ  तक  मुझे  स्मरण
 य ये

 सिफारिश  मुख्य  रूप  दें  सरवर  द्वारा  स्वीकार  कर  लो  गई  उन्हें  अभी
 ar  क्रिया

 क्यों  नहीं  किया  क्यो  गुह  मंत्रो  इस  सम्बन्ध  में  कुछ  जानकारी  देंगे  ?

 को  क  ब्रह्मानन्द  रड डी  :  तुझ  अभो  TH  आयोग  को  सिफारिश  प्राप्त  नहीं  हुई

 यह  सच  नहीं  है  कि  अगरतला
 के

 आदिवास  लोग
 पुराने  महाराजा aft  डी०  बसुमतारी :

 क्या

 द्वारा  आदिवासियों  क्षेत्रों  में  उनके  लिए  आरक्षित  को  गई  भूमि  के  लिए  लड़  रह  हें  ।
 यदि

 तो  कया  सरकार  बंगलों  शराबियों  द्वारा  आदिवासियों  को  हथियाई  गई  भूमि  वापित  दिलाने

 के  लिए  फिर  से  प्राचोन  आरक्षण  प्रणाली  शरू  करने पर  विचार  कर  रही  है  ?

 10
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 श्री  के  ०
 ब्रह्मानन्द  रेड्डी  :  यह  सच  है  कि  महाराणा  के  समय  उन्होंने  एक  आदेश  पास  किया

 और  बाद  में वंष॑  1974  में  त्रिपुरा  सरकार  ने  एक  अध्यादेश  पास  किया  शिक्षकों

 वासियों  ने  चुनौती  दो  हमने  मामले  को  जांच  को  है  तथा  सरकार
 को

 मामले  पर

 विचार  करने  के  लिए  उचित  सलाह  दो

 आ नेताजी  जांच  आयोग  दशक  प्रतिवेदन

 *  418.  श्र  समर  गह  :

 श्री  alo  माया वन  :

 क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 सरकार  का  ध्यान  एक  स्थानीय  दैनिक  समाचार  पत्र  16  1974 के
 अंक  में  द कि नेताजी  प्रोब  काउंसल  से  रिपोर्ट  इज  बोर्ड  शोषक से  प्रकाशित  समाचार  को  ओर
 दिलाया  गया  और

 ;
 यदि  तो  रिपोर्टे  में  लगाये  गये  आरोप  के  बारे में  सरकार  क  क्या  प्रतिक्रिया

 है

 गुह  मन्त्री  क  ०  ब्रह्मानन्द  :  जो  श्रीमन्‌ ।

 सरकार  जांच  आयोग  के  निष्कर्षो ंको  मान  लिया

 श्री  समर  गुह  :  यह  रिपोर्ट  भारत  के
 महान  पुत्र  के  साथ  घोर  विश्वासघात  का  प्रयोग  मुझे

 इस  बात  में
 तनिक  भो  संदेह  नहीं  हैकि  ag  रिपोर्ट  निकट  भविष्य में  रद्दी  को  में  फेंक  दो

 और  इसके  साथ  हो  रिपोर्ट  को  स्वीकार  करने  वाले  व्यक्तियों  को  बाहर  निकाल  दिया
 जाएगा  |

 यदि  सरकार  को  पूरा  विश्वास  है  कि  नेताजों  विमान  दुर्घटना  में  मारे  गए  हूँ  तो  नतीजों  के

 यदि  बात बार ेमें  जानकारों  देने  वाले  व्यक्ति  के  पोछे  खुफिया  विभाग  क्यों  पड़ा  हुआ  है
 ?

 कुछ  भो  नहं है  तो  मेरे  पत्रों  के  सेंसर  करने  तथ  मेरे  टेल/फोन  तथा  तारों  को  टेप  करने  के  क्या
 कारण  ह  ?  बेहतर  तो  यह  होगा  कि  के  पत्रों  तथा  अन्य  सूचनाओं  को  a4  तथा  संसार
 किया  जाए  क्योंकि  a2  नतीजों  के

 बारे  में  मुझसे  ज्यदा  crea

 क्या  यह  सच
 है

 कि  रिपोर्ट  ease  करने
 से  qq  पहले  इसे  अनुसंधान  तथा  विश्लेषण  बिंग  को

 नाड़ ao भेज  गया था  और  विंग  को  सलाह  पर  परिवर्तन  किए  गए  ?

 तिष्ठा  = ar माम  पर  नेताज भ पु  विरुद्ध  भट्  टिप्पणियां  को  गई  और  उन्हें  जापान के
 हाथों  पुतलों  कहा  if  तथा  य६  भ  चहा  गया  कि  way  को  उन  पर  विश्वास  नहीं  श्र  ।  wrt
 द्वारा  गई  टिप्पणियाँ  और  बोले  गए  झूठ  को  साक्ष्य  मेंਂ  शामिल न  करते हुए  भो  aw  ने

 निष्कर्षो ंमें  उन  बातों  को  हासिल  कर  लिय

 श्री के०  ब्रह्मानन्द  मं इस  आरोप  का  सख्त  विरोध  करता हूं

 घोर  मधु  दण्डवत  :  ऐसे  शब्दों  का  प्रयोग  उसके  सहयोग  द्वारा  भो  किया  जाना  चाहिए

 प्रधान  परमाणु  ऊर्जा  इलेक्ट्रानिक्स  मंत्री  तथा  अन्तरिक्ष  मंत्री  इन्दिरा  Tie)  :

 वट  स्तर  शब्दों  को  तलाश  में  है

 श्री  समर  मंत्रो  महोदय  क्यों  हंस  रहे हैं  ।
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 भी  कण  ब्रह्मानन्द  रड डी  :  में  सदस्य  द्वारा  लगाए  गए  आधारहीन  आरोपों  पर  हँस  रहा  मं

 पहले  अ:रोप  का  द्रुपदा  a  विरोध  रुकता हूं  में इस  आरोप  aca  विरोध  करता हूं  कि  रिपोर्ट

 को  पहले  अनुसंधान  तथा  विशलेषण  भीगने  देखा  था  ।  अप  जानते  सरकार  ने  स्वयं  निष्कर्षों  को

 स्वीकार  frat  है  )

 श्री  समर  गह  :  मुझे  लिख गए  पत्र  को  निंदा  करने  से  कण  लाभ  है  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  प्रस्  पूछें  ।

 at  क  ०  ब्रह्मानन्द  रेड्डी  :  मुझे  यह  नहीं  पता  fa  सदस्य  ने  किसको  सैं  net  पत्र  लिखे  है  ।
 तक  हमें  जानकारों  जांच  आयोग  ने  दृढ़ता  से  उन  आरोपों  अफवाहों  ग  खंडन  या  है
 जो  श्रीगेह  द्वारा  gars  गई  हैं

 अध्यक्ष  महोदय  :  wife  आप  अपने  fa  को  नियन्त्रण में  रखें  ।  आप  क्रोधित  क्यों

 शो  रहें  प्रदान  पूछिए

 श्री  समर  गह  द्वारा  को  गई  fxeqor;  wea  में  शामिल  नहीं  frat

 और  महोदय  ने  कुछ  टिप्पणियां  रिपोर्ट  में  शामिल  फरहा  ।  एसा  क्यों  किया  गदा  ?

 श्रीवती  इन्दिरा  गांधी :  प्रतीक  के  सदस्+  द्वारा  लगा  गए  आरोपों  का  मंत्रो  सरोद  ने

 दुखता  से  खंडन  फिया है  ।  हमने  सदन  के  बहर  और  अन्दर  ag  स्पष्ट  कर  दिया  है  कि  हम

 सुभाषचंद्र  बोस  का  सम्मान  और  सराहना  मुझे  यह  नहों  पता  fir  जिन  टिप्पणियों को
 बला  गया  वह  जो  खोसला  ने  को  ह  अबवा  नहीं  ।  अगला  wet  ag  है  कि  की

 द
 मृत्यु  sa  सथ हों  को  गई  टिप्पणियों  का  नेताजी  को  मृत्यु  के  बारे  में  दिए  गए  अ  कष्फाषं

 पर  कोई  प्रभाव  नहीं  पड़ता  ।

 श्री  समर  क्या  73  सच  है  a  बाजार  पत्रिका तथा  में  ऐसे  लेख  छपे
 @  fatwa  विमान  दुर्घटना  में  नहीं  मर  सते  थे  और न  हो  मरे  क्या  एसे  लेखकों

 को

 खुफिया  विभाग  द्वारा  धमक  दो  गई  जिसके  परिणा  महरूम  उन्होंने  इन  पत्रिकाओं  के  लेख  की

 Patt  नहीं  छपाई  ।

 को  कण  ब्रह्मानन्द  रेड्डी  सदन  बाह नम वाज  खां  समिति  a  निष् हषाँ तथा  खोसला  अपयोग के
 प्रतिवेदन  निष्कर्षों

 से
 अवगत  निष्फल  यह  था  दि  नेताजी  ताइहोंक  हवाई  अड्डे  पर  चिमन

 दुर्घटना  में  art  गए

 अध्यक्ष  महोदय :  शांति  रखिए  |

 गोमती  इन्दिरा  मुझे  विश्वास  है  कि
 सदन  को  wana  होगो  यदि  हो  गुह  हमें  यह

 बताएं  कि  नतीजों  कहाँ हैं  और  हम  उनका  स्वागत  करेंगे

 श्री  समर  इसके  लिए  अप  अपने  दिल  से  तैयार

 sy  pepo  ts
 bs  शर्त lo

 ry
 |  ह  अपितु  इस  देय  में श्री  पूरी  किशोर  fag:  केवल  प्रो०  समर  गुह  ही  भावना

 कुछ  और  भो  जो  gay  भावना  से  ग्रस्त  मुझे  स्पष्ट  रूप  से  यद  हैकि  1964
 में

 जब  पंडित  जो  को  मृत्य  हुई  थो .  .

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  अपना  प्रश्न  पुछ  |

 श्री  पूरी  किशोर  सिह  :  जब  पंडित  ज  aa  मेरे  जिले  मुजफ्फरपुर से
 एक  व्यक्ति

 देखो  पंडित  जो  को  अर्थी  के  पास  खड़े  व्यक्ति  को एक  चित्त  के  साथ  मेरे  पास  आए  और  मेरे  से  पूछने  लगे
 “
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 क्या  जाप  पहचानते  दहिया  मेंने  कहा  कि  मे  नहीं  ।  ata  कहने  लगे  वह
 नेताजी  है

 ।  में  आपके
 माध्यम  से  गृह  मंत्री  से  अनुरोध  करूंगा

 कि  प्रो०  समर  गह ८  से  सारो  जानकारी
 प्राप्त

 को  जाय  और

 पता  लगाया  य  फि  नेताजी
 कहों

 पर
 &  क्योंकि  वह  भारत  के  एक  महान  सुपुत्र हं

 और  हम  उनकों

 उपस्थिति  का  लाभ  उठाना  चाहेंगे

 अध्यक्ष  महोदय  झप  मझ  भी  गालियां  देने  लिंग ।

 विद्युत  परियोजनाओं  की  क्रियान्विति सं  विलम्ब

 *  119  श्री  इन्द्रजित  गुप्त  :  क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  क  रेंग  कि

 क्या  नाथे  इण्डिया  इंजी  नीयते  फोरम  ने  विदित  परियोजनाओं  को  ठप्प  करने  तथा  विलम्ब

 किये  जाने  के  अधिकारियों  को  दोषी  ठहराया है  ;

 यदि  तो  इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है

 बिजली  की  भारी  कभी  को  देखते  हुए  क्या  सरकार  बिद्युत  परियोजनाओं  की  पांचवीं  योजना  में

 पहली  प्राथमिकता  जाने  के  प्रश्न  पर  विचर  करेंगी  ?

 ऊर्जा  मंत्रालय  में  उपमंत्री  सिद्धेश्वर  प्रसाद )  :
 उर्जा  मंत्रालय  को  इस  मामले  की  कोई  सुचना

 नहीं  है  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 विद्युत  को  औद्योगिक  और  कृषि  विकास  के  लिये  आधारभूत  अवसंरचना  के  एक  घटक  के

 रुप  में  स्वीकार  किया  गय  हैं  और  पांचवीं  योजना  में  बिद्युत  परियोजनाओं  को  उच्च  प्राथमिकता

 प्रदान की  गई  है  ।

 श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  :  मुझे  इस  बाल  से  बहुत  हैरानी  हुई  हैं
 कि  सरकार  के  पास  नावें  इंडिया  इंजीनियर

 फोरम  के  सम्मेलन  के  बारे  में  कोई  जानकारी  नहीं  क्या  में  इस  बात  की  ओर  ध्यान  दिलाऊं  कि  cot '
 सम्मेलन  की  जो  26  सितम्बर

 को  चंडीगढ़  में  हुआ
 समाचारपत्रों

 में  प्रकाशित हुई
 थी  ।  उसमें

 लिखा  कि  में  समाचारपत्र  से  उद्धत  कर  रहा  हूं
 :

 सम्मेलन  में  बिजली  परियोजनाओं  में  कर्मी  करने  और  कायें  के  विलम्ब  के  लिये  अफसरशाही  को

 दोषी  जिसके  परिणामस्वरूप  सारे  देश  को  अभूतपूर्व  संकट  का  सामना  करना  पड़  रहा  उन्होंने

 el
 fe  तकनीशियनों  के  ऊपर

 अपना प्रभुत्व ् ल  दिखाने
 के  लिये  आई०  ए०  एस०  के  लोग  तकनीकी  रूप  से

 ta  परियोजनाओं  को  भी  रद्द  कर  हूँ  पी

 इसी  प्रकार  की  अन्य
 बातें  भी  में  सारे  विषय  को  नहीं  पढ़  ।  फिर  क्योंकि  सरकार  इससे

 अनभिज्ञ
 प्रतीत  होती  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  कया  यह  सच  है  कि  देश  ae  में  बिजली  इंजीनियरों  द्वारा

 गत  वर्ष  इस  के  बारे  में  व्यक्त  किये  गय  ि
 विचारों  के  बावजूद  कि  इन  बिजली  परियोजनाओं  के  चलाने  में

 अफसरशाही  की  तुलना  में  अहं ताओं  के  अनुसार  जो  स्थान  उन्हें  मिलना  वह  नहीं  दिया  जा

 उनकी  शिकायते  दूर  नहीं  की  गई  है  अब  तक  इस  बारे  में  कुछ  भी  नहीं  किया  गया  है  और  इसलिए  इस

 प्रकार  की  भावन  अथवा  असंतोष  व्यक्त  करना---व्यक्त  की  जा  रही  है  ।  मंत्री  महोदय  अवश्यਂ

 ही  यह  जानते  है  कि
 पिछले  सप्ताह  ही  बिजली  इंजीनियरों  ने

 पश्चिम  बिहार  तथा  अन्य  स्थानों

 पर  प्रदर्शन  किये हूँ  ।  मैँ  यहं  जानना
 चाहता  हुं  कि

 यदि इस  बैठक के  बारे  जिसका  म  ने  अपने  प्रश्न में
 उल्लेख  किया  सरकार  कुछ  नहीं  तो  वह  सदन  को  यह  बताने  को  तत्पर  है  कि  बिजली  परियोजनाएं

 तैयार  करने  और  उनके  परिचालन  में  बिजली  इंजीनियरों  को  सामान्य  सेवाओं  के  लोगों  की  तुलना  में

 समुचित  शक्तियां  और  प्राथमिकता  देने  के  बारे  में  गत  वर्ष  से  लेकर  अब  तक  क्या  उपाय  किये  गये  हैं
 ?
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 ऊर्जा  मंत्री  कृष्ण  चन्द्र  :  माननीय  सदस्य  ने  समाचार  पत्र  से  समाचार  के  जिस  उद्धरण

 का  उल्लेख  किया  है  वह  बहुत  ही  व्यापक  ऐसे  मामले  हो  सकते  हें  जहां  कुछ  योजनाएं  भारतीय  प्रशासन

 सेवा  अधिकारियों  ने  रोक  दी  हों  ।  ए  से  मामले  भी  हो  सकते  हैं  जहां  पर  इंजीनियरों  ने  योजनाओं  को  उचित

 ढंग  से  कार्यान्वित  न  किया  हो  |  इस  बारे  में  इस  प्रकार  की  टिप्पणियां  करना  बहुत  कठिन  है  ।  में  यह  कहना

 चाहता हूं
 कि  हमें  इंजीनियरों  की  भी  तथा  सामान्य  सेवाओं  के  व्यक्तियों  की  भी  आवश्यकता  है  ।  बहुत  बार

 उनके  काम  एक  दुसरे  के
 सम्पूर्ण  होते  हैं  ।  कुछ  मामलों  में  एक  ही  व्यवित  में  दोनों  के  गुण  मिल  जाते हँ  ।

 एक  आदर्श  है  और
 उस  मामले

 में
 उस

 इंजी  नियर  को  प्रशासन  में  भी  महत्वपूर्ण  पदों  पर  रखा  जा  सकता  है  |

 प्रश्न  सामान्य  न  होकर  व्यक्तिगत  क्षमताओं  के  बारे  में  है  ।

 जहां  तक  सरकार  के  तकनी की  व्यक्तियों  के  साथ  सामान्य  व्यवहार  की  बात  यदि  वह  केन्द्रीय  सरकार

 के  सचिवों  की  संख्या  की  ओर  ध्यान  देंगे  तो  पाएंगे  कि  सचिव  के  पद  पर  गत  कुछ  वर्षों  में  तकनी की  व्यक्तियों

 की  नियुक्तियों  में  पहले  की  अपेक्षा  वृद्धि  हुई  है  ।

 श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  :  कृपया  हमें  आंकड़े  बतायें  |

 श्री  कृष्णचन्द्र  पंत  :  यह  तो  बहुत  आसान  है  ।  एकत्र  किया  जा  सकता  है  ।'

 जहां  तक  राज्यों  का  संबंध  है  में  जानता हुं  कि  कुछ  राज्यों  में  इंजीनियरों  की  सिंचाई  बिजली  और  तक
 निजी  शिक्षा  विभागों  के  सचिव  ce  पर  भी  नियुक्त  किया  गया  हैं  ।  उनमें  से  कुछ  का  कार्य  बहुत  अच्छा  है

 और
 ं  कुछ  का  अच्छा  नहीं  अतः  इंजीनियर  को  नियुक्त  करने  का  ही  प्रश्न  महत्वपूर्ण  नहीं  म  इस  बात  से

 सहमत  हुं  कि  इंजोचियरों  ने  ब्यास-सल्लू  ज  जसे  महत्वपूर्ण  कार्यों  में  अच्छा  कायें  किया  है  ।  उन्हे

 उचित  ena  अवश्य  मिलना  चाहिये  ।

 जहां  तक  पिछले  वेतन  आयोग  की  सिफारिशों  का  संबंध  जब  हमने  उस  मामले  को  अन्तिम  रूप  दिया

 तो  हमने  इस  बात  की  ओर  पुरा  ध्यान  दिया  कि  saad  को  भी  उनका  पुरा  हक  मिले  ।  इस  प्रकार

 सरकार  इंजीनियरों  की  भावनाओं  से  अवगत  है  ।

 आरी  पीलू  मोदी  :  वह  प्रश्नोत्तर  काल  में  बाधाएं  उपस्थित
 कर

 रहे

 सो  कृष्णचन्द्र  ad  :  ag  बहुत  ही  महत्वपूर्ण  प्रश्न  हैं  और  सारे  देश  के  इंजीनियरों  की  भावनाओं  से

 इसका  संबंध  हैं  ।  म॑  यह  स्पष्ट  करना  चाहता हूं  कि  सरकार  जो  कुछ  भी  वहू  सेवाओं  में  जातीय  भावना

 को  पनपने  की  अनुमति  नहीं  देती  ।

 off  इन्द्रजीत  गुप्त  कया  मंत्री  महोदय को  इस  बात  का  पता  है  कि  मेरे  विचार  से  यह  मंत्रालय  उस  समय
 ee  न

 क  समय  प्रधान  मंत्री  तथा  ह इनके  waa  नहीं  था--गत  ag  बिजली  इंजीनियरों  की  देश-व्ययी  हड़ताल

 मंत्रियों  दारा  कुछ  विशिष्ट  अश्वासन  दिये  गये  थे  और  उन  आश्वासनों  के  आधार  पर  ही  बिजली  इंजीनियरों

 ने  अपना  आन्दोलन  वापस  लि  था  ?  अब  उनकी  शिकायत  यह  हैं  कि  उन  आश्वासनों  को  पुरा  नहीं  किया

 गया  हैं  और  इस  निरन्तर  चले  भा  रहे  मत द
 और  संघ  का  यही  कारण  है  ।  हममें  से  कोई  भी  यह  ag

 चाहता  कि  मतभेद  और  चलते  रहें  क्योंकि  यह  बहुत  ही  गलत  बात  बिजली  की  कमी

 चल  रही  कया  वह  सदन  को  बताएंगे  कि  कौन-कौन  सेਂ  आश्वासन  पुरे  किये  गये  कौन-कौन  से  परे  नहीं
 किये  गये  है  अथवा  पुरे  किये  जा  रहे  हैं  और  कितने  वापस  ले  लिये  गये  हूँ  ?

 थी  कृष्ण  चन्द्र  पन्त  :  प्रधान  मंत्री  दारा  दिये  गये  किन्हीं  विशिष्ट  आश्वासनों  की  मुझे  जानकारी  नहीं  है  ।

 श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  :  हड़ताल  किस  आधार  पर  समाप्त  हुई  थी  ?

 श्री  कृष्ण  चन्द्र  पंत  उन  बातों  की  मुझे  जांच  करनी  होगी  ।  पर  तु  मैंने  र  क़ा  व्यापक  दृष्टिकोण
 बताने  का  प्रयास  किया  है  और  कहा  है  कि  सेवाओं  में  तकनीकी  व्य  शक्तियों  को  प्रतिनिधित्वਂ  देने  की  नीति
 होनी  चाहिये  और  उन्हें  समुचित  दर्जा  मिलना  चाहिये  ।  जब  आप  किसी  इंजीनियर  को  सिंचाई  और  विद्युत

 ह
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 नन्

 जसे  मंत्रालय  के  सचिव  पद  पर  भो  नियुक्त  करें  तो  भो  विभिन्न  प्रकार  के  बिजली  इंडो  नियमों

 सिविल  इंजीनियरों  और  अन्य  प्रकार  के  के  सोच  विभिन्न  प्रकार  की  कठिनाइयां  उत्पन्न  हो  सकता

 हू  इस  प्रकार का  बंटवारा  भो  सारी  पद्धति  के  लाभ  vort की  दृष्टि  से  उचित  नहीं  मेरा

 विचार है  कि  हमारा प्रयास  सारी  पद्धति  का  समुचित  लाभ  उठाना  होना  चाहिये  ।  मेँ  सारे  देश  के  बिलों

 इंजीनियरों  चाहे  ag  पश्चिम  बंगाल  के  हों  अथवा  किसी  अन्य  स्यान  के  अपील  wear  कि  देश के

 बहुत
 से  मांगों  में  चल  रही  बिजली  की  कमो  को  देखते  हुए  यह  किसी  प्रकार  के  आन्दोलन  का  समय  नहीं

 यहं  बिजली  के  उत्पादन  को  कम  करेगा  ।  इससे  उत्पादन  ढांचा  प्रभावित  ।

 Shri  Bibhuti  Mishra:  Bihar  also  comesin  North  India.  Number  of  persons  have
 written  to  the  Prime  Minister  —shri  Raj  Deo  has  also  written  that  Power  Engineers  have
 done  great  Even  Transformer,  have  also
 been

 bunglings  in  Engineering  Department.
 stolen.  B:haris  getting  the  mintmum  per  capita  power  comparison  to  in  the  whole

 country  keeping  all  these  things  in  view,  whether  the  Government  would  pay  special  atten-
 tion  towards  Bihar ?

 Shri  K.  C.  Pant:  The  whole  country  is  paying  attention  towards  every  aspect  of
 Bibar

 Shri  Bibhuti  Mishra:  Shri  Raj  D2o  has  written a  letter  to  the  Prime  Minister.
 She is  present in  the  House.  want  her  -to  reply.

 The  Prime  Minister,  Minister  of  Atomic  Energy,  M finister  of  Electronics  and
 Minister  of  Space  (Smt.  Indira  Gandhi)  :  There  is  no

 loupe
 that  sabotage  of  any

 kind  is  not  good,  specially  when  there  is  acute  shortage  of  Power

 es  जनाजा

 फ्र इन  के  लिखित  उत्तर

 ITTEN  ANSWERS  TO  QUESTIONS

 तारापुर  परमाणु  बिजलीघर  की  पुरी  मरम्मत

 *  416.  श्री प्र
 ae
 war  तमाई  मेहता  कपा  परमाणु  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  गुजरात  राज्य  ने  केन्द्रीय  सरकार  से  तारापुर  परमाणु  बिजलीघर  की  पूरी  करने
 की  मांग  की  है  क्यों कि  यह  संयंत्र  बार-बार  खराब  हो  जांता  है  ,  और _

 यदि  तो  उस  पर  केन्द्रीय  सरकार ने  क्या  कार्यवाही  की  है
 ?

 प्रधान  फ्रजान  ऊर्जा  इलेक्ट्रानिक्स  त्री  तवां  अन्तरिक्ष  मंत्रो ी  इन्दिरा  mart) + *
 ()  नहीं  |

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 जूनरराउुर  में  निर्दा ऐल ठो  वेजिटेबल

 संपत्र  की  स्थापना

 *  420.  श्री  एन०  ई०  हीरो

 शी  सुखदेव  प्रसाद  वर्मा

 या  उद्योग  और  नागरिक  पूर्ति  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  ने  बुलन्दशहर  में  तीन  करोड़  रुपये  की  लागत  के  निर्यातोन्मुख  राज्य
 वेजिटेबलਂ  प्रोटीन  संयंत्र  की  स्थापना  करने  कौ  मंजूरी  दे  दो  है  ;  और
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 यदि  तो  मुख्य  बातें  कया  हैं  ?

 उद्योग  और  नागरिक  पूर्ति  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  ato  पी०  :  तथा  बुलन्द

 शहर  में  15,000  मी  ०  टन  वार्षिक  क्षमता  का  एक  टैक्सट्युराइज्ड  बेटी  टेबल  प्रोटीन

 खाना  स्थापित  करने  के  लिये  एक  आशथ-पत्र  जारी  किया  गया  है  ।  योजना  में  सम्पूर्ण  उत्पादन  का  निर्यात

 करने  का  प्रस्ताव  है  जिससे  22.  5  करोड़  रुपय  वार्षिक  की  विदेशी  मुद्रा  प्राप्त  होगी  और  10  लाख  रुपये  के

 मूल्य  को  पूंजीगत  वस्तुओं  का  आयात  किया  इसमें  कुल  1.  50  करोड़  रुपये  की  पूंजा  निवेश  बताया

 गया है  |

 बिजली  के  टाईप  राष्ट्रों  का  निर्माण

 *
 121.  श्री  सी०

 कर  जाफर  शरीफ
 :  क्या  उद्योग  और  नागरिक  पूरी  मंत्री  ae  बताने  की

 कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  हिन्दुस्तानी  ली पिंट र्स  care  बिजली  के  टाईप  राईटर  बनाये  जाने  का  कोई  प्रस्ताव

 सरकार  के  विचाराधीन  है  ;  अं

 यदि  तो  उक्त  प्रकार  का  टाईप  राष्ट्र  कब  तक  बाजार  में  मिल  सकेगा  और  उसका  मूल्य
 क्या  होगा  ?

 उद्योग  और  नागरिक  qe  मंत्रालय  में  जराज्य  न  त्री  ato  पी०  :  और

 करण  कार्यक्रम  के  अंग  के  रूप  में  Ao  हिन्दुस्तान  टेलीप्रिंटस  ने  विद्युत  टाईप-राईटरों  का  उत्पादन  प्रारम्भ

 किया  है  ।  प्रतिवर्ष  4000  विद्युत्‌  टाइपराइटर  बनाने  का  प्रस्ताव  सरका र  ने  स्वीकार  कर  लियां  है  ।

 इस  परियोजना  में  विदेशी  सहयोग  अन्तर्ग्रस्त  नहीं  है  और  विद्युत  टाइपराइटर  पूर्णरूपेण  कंपनी  के  अनुसंधान
 और  विकास  प्रयत्नों  से  विकसित  किया  गया  है  ।  विद्युत  टाईपराईटरों  का  पहला  बैच  तेयार  कर  लियां  गया

 है  और  इनका  विश्वसनीयता  किया  जा  रहा  है  ताकि  आवश्यक  होने  पर  सुधार  किया  जा  सके  ।

 इसके  पुरा  होते  ही  मशीनें  बाजार  में  आ  जायेंगी  ।  टाईपराईटर  की  लागत  का  निर्धारण  नमूने  की  अंतिम

 रूप  से  तैयार  हो  जाने  के  बाद  किया  जायेगा  ।

 गुजरात  के  विकास  में  असंतुलन

 *
 122.  श्री  डी०  पी०  जजा  :  क्या  योजना  मंत्री  ag  बताने की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  गुजरात  के  विकास  में  असंतुलन  हटाने  के  बारे  में  कोई
 विशेष  ध्यान

 दिया  गया  है  ;

 यदि  तो  क्या  परिणाम  प्राप्त  किये  गये  हूँ  ?

 योजना  मन्त्रालय  म  राज्य  मन्त्री  विद्या  चरण  :  और  आधिक  विकास में
 अत:राज्य  असंतुलन  ठीक  करना  सम्बद्ध  राज्य  सरकार  कं|  जिम्मेदारी  गुजरात  सरकार से
 प्राप्त  सुचना  के  राज्य  के  विकास  में  आने  वाले  असंतुलन  को  ठीक  करने  के  लिये  अनेक  विशेष

 उपाय  अपनाये  जा  रहें  ।  पंचवर्षीय
 योजना  के  अंत  तक  प्राप्त  प्रतिफल  निम्न  प्रकार  से  है  :

 आदिम  जाति  रक्षा  52  आदिम  जाति  विकास  खण्डों  में  कृषि  निवेशों  का  वितरण  कुओं (1)
 का  निर्माण  कर  और  बिजली  की  मोटरों  आदि  की  उपलब्धि  कर  कृषि  में  सुधार  किया  गया  |

 6500  हैक्टर  भूमि  को  कृषि  योग्य  बनाया  गया  ।  4100  हैक्टर  भूमि  पर  भूमि  संरक्षण  कायें

 किया  गया  ।  सहकारी  समितियों  की  संख्या  ager  3.  70  लाख  हो  गई  है  ।  सड़कों  का

 निर्माण  कर  सुदूर  आदिम  जाति  क्षेत्रों  को  सड़कों  से  जोड़ा  गया  ।  ।  इन  क्षेत्रों  में  आश्रम

 गया |

 स्कूलों  और  अन्य  शैक्षणिक  सुविधाओं  तथा  अन्य  चिकित्सा  सुविधाओं  का  भी  विस्तार  किया
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 गुजरात  सरकार  ने  आदिम  जाति  क्षेत्र  उप-योजना  तैयार  कर  योजना  आयोग  को

 प्रस्तुत कर  दी  है  और  इस  समय  इस  की  जांच  की  जा  रही  है  ।

 (2)  सुखा  प्रवृत्त  क्षेत्र  :  गुजरात  में  41  सूखा  प्रवृत्त  क्षेत्र  कार्यक्रम  हैं  ।  चौथी  पंचवर्षीय  योजना  में

 छोटी  भूमि  पीने  का  पानी  आदि  विभिन्न  कार्यकलापों  पर  सूखा  प्रवृत्त
 क्षेत्र  कार्यक्रम  के  अन्तगंत  11.  54  करोड़  रुपये  की  राशि  व्यय  की  गई  ।  इस  राशि  को  as

 कर  लगभग  147  लाख  मानवदिवंसों  का  रोजगार  सर्जित  करने  का  अनुमान  है  ।  सूखा

 प्रवृत्त  क्षेत्र  कार्यक्रम  पांचवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  भी  जारी  रहेगा  जिसके  लिये  38  करोड़
 रुपये  का  प्रावधान  कंधा  जा  रहा  है  ।

 (3)  ऑरिक  दुष्टि  से  पिछड़े  क्षेत्र  :  क्षेत्रीय  असंतुलन  से  प्रभावित  आर्थिक  दृष्टि  से  पिछड़े  तालुकों
 और  चुने  हुए  तालुका  के  लिये  चौथी  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  छोटो  भूमि

 सड़कें  आदि  के  लिये  विशेष  व्यवस्था  की  गई  थी  ।  यह  निश्चय  किया  गया  है  कि  आदिम  जाति

 उप-योजना  और  सुखा  प्रवृत्त  क्षेत्र  कार्यक्रम  के  अन्तगंत  न  आने  वाले  31  तालुकों  में  ये  स्कीमें

 जारी  रखी  जाय  |

 (4)  औद्योगिक  दुष्टि  से  पिछड़े  क्षेत्र  :  राज्य  के  10  औद्योगिक  दृष्टि  से  पिछड़े  क्षेत्र  हे  जिनकी  वित्तीय

 संस्थानों  से  रियायती  धन  मिलता  इन  क्षेत्रों  में  औद्योगिक  निदेशालय  के  पास  रजिस्टर्ड

 लघु  उद्योग  की  संख्या  31  1969  को  2336  थी  ag  चौथी  पंचवर्षीय  योजना  के  अन्त  तक

 बढ़कर  5699  हो  गई  |  इन  क्षेत्रों  में  औद्योगिक  एककों  के  लिये  चौथी  योजना  के  अन्त  तक

 18  करोड़  रुपये  से  अधिक  ऋण  राज्य  वित्त  निगम  ने  स्वीकार  किया है  ।  इन  क्षेत्रों  को  भी

 विकसित  खण्डों  के  नियति  और  निर्मित  शेडों  से  भी  लाभान्वित  किया  जा  रहा  है  ।  इनकी

 उपलब्धि  मशीनों  की  सप्लाई  के  साथ  उद्यमियों  को  की  जा  रही  है  ।  कच्चे  माल  की  खरीद  में

 इन्हें  जो  तरजीह  दी  जा  रही  है  उससे  भी  इन  क्षेत्रों  को  लाभ  पहुंच  रहा  है  ।  भड़ौच

 और  सुन्दर  नगर  के  जिले  भी  केन्द्रीय  नकद  राज  सहायता  के  हकदार  हैँ  और  216  एककों
 को  57  लाख  रुपये  की  राशि  स्वीकृत  की  गई  है  ।

 Supply  of  Electricity  to  States  for  Implementation  of  ‘Minimum  Needs  Progtamme’

 *423.  Shri  M.  Daga:  Will  the  Minister  of  Energy  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  Government  propose  to  accord  priority  in  matters  of  supply  of  electricity
 to  States  so  as  to  enable  them  to  implement  minimum  needs  programme;  and

 (b)  if  so,  the  names  of  such  States?

 The  power  to  meet  the The  Minister  of  Energy  (Shri  K.  C.  Pant)  :  (a)  &  (b)
 needs  of  the  rural  electrification  programmes,  being  impi¢mented  asa  part  of  the  Minimum
 Needs  Programme,  has  to  be  found  from  within  the  power  generation-in  the  concerned
 States.  In  assessing  the  requirements  of  power  for  the  States  for  the  Fifth  Plan  and  in
 sanctioning  projects  this  aspect  has  been  taken  into  consideration.  The  States  where  rural
 electrification  would  be  done  under  the  Minimum  Needs  Programme  are  :

 1.  Andhra  Pradesh

 Assam

 Bihar

 Himachal  Pradesh

 ec  mu  &  Kashmir

 Madhya  Pradesh

 Manipur

 Meghalaya
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 Karnataka

 10  Nagaland
 II  Orissa

 I2  Rajasthan

 13  Tripura

 14  Uttar  Pradesh

 15  West  Bengal.

 कागज  बनाने  की  मशीनों  के  आयात पर  प्रतिबन्ध

 td  GAR
 बक नेलारि कार  सल्ला कता  ars के  424.  aft  राम  सहाय  पाण्डे  नागरिक  पूर्ति  मंत्री  यह  बताने  कीं  कपा

 करेंगें  कि

 क्यो  सरकार  का  विचार  कागज  बनाने  की  मशीनों  के  आयात  पर  प्रतिबन्ध  लगाने  का  है  ;  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 उद्योग  और  नागरिक  पूर्ति  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  ए०सी०  जाज॑  )  के  तथा  सरकार

 अखबारी  कागज की  मशीनों  को  छोड़कर  मशीनों  के  आयात  की  अनुमति  नहीं  दे  रही  है  ।  इसका  कारण

 यह  है  कि  इस  समय  काफी  देशी  क्षमता  पर्याप्त  रूप  से  अप्रयुक्त  पड़ी  हैं  ।

 विश्व  के  प्रमख  नगरों  में  डायल  घूमा कर  सीघे  टेलीफोन  करने  की  व्यवस्था

 *425,  श्री  राजशेखर  प्रसाद  सिंह  :

 श्री  आर०  वी०  स्वा भो ना बच्ची
 :

 कया  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  विश्व  के  प्रमुख  नगरों  में  डायल  घुमाकर  सीधे  टेलीफोन  करने  की  योजना

 बना  रही  हैं  ;

 यदि  तो  तत्संबंधी  तथ्य  कया  है  ;

 इस  प्रणाली  सें  कितने  देशों  के  साथ  gers  हो  जाये  गा  ?

 संचार  मंत्री  शंकर  दयाल  :  से  रद्द-स्वचालित  टेलिफोन  सेवा  अर्थात

 हमारे  टेलिफोन  आपरेटरों  द्वारा  अन्य  नशों  के  प्रयोक्ता  को  सीधे  डायल  करनें  की  इस  समय

 भारत  और  अमरीका  तथा  भारत  और  ब्रिटेन  के  बीच  संचार  सवा  बम्बई  के  अन्तर-महाद्वीपीय  टेलीफोन

 एक्सचेंज  द्वारा  उपलब्ध  की  जातीं है
 ।  भारत  और  अन्य  देशों  के  बीच  प्रयोक्ता  ट्रंक  डायल  सेवा  शुरू

 करने  की  कोई  योजना  नहीं  बताई  गई  है  ।  फिर  भारत  सरकार  भारत  और  अन्य  देशों  के

 बीच  सीधी  प्रयोक्ता  ट्रंक  डायल  सेवा  शुरू  करने  के  लिए  तकनीकी-आर्थिक  और  शरीयत  संभावनाओं
 का  सतत  अध्ययन  कर  रहीं है  ।

 राची  में  वाणिज्यिक  डिवीजन  बनाना

 FA2G.  कुमारी  कमला  कुमारी  :  क्रिया  सूचना  और  प्रसारण  मंत्री  यह  बाने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  विचार  ors  ठठवा  ए a4  दे  Be  रांची  में  वाणिज्यिक  डिवीजन  बनाने  को  है  क्योंकि
 यह  औद्योगिक क्षेत्र  है  ;  और
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 यदि  तो  इसकी  मुख्य  बातें  क्या  हैँ  ?

 सूचना  और  प्रसारण  मंत्री  आई०  के०  :  तथा  (a)  हां  |  सरकार ने
 ऑकाशवाणी  के  रांची  केन्द्र  से  वाणिज्यिक  प्रसारण  सेवा  आरंभ  करने  के  प्रस्ताव  को  स्वीकार  Hz  लिया  है
 तथां  उपकरणों  की  स्थापना  HT  कोय  मु  कमलेश  हो  चुका  रांची  पटना  का  लिंक  केन्द्र  होगा  ।

 बेरोजगार  वैज्ञानिकों  एवं  शिल्पशास्त्रियों  की  गेर  सरकारी  क्षेत्र में  wat

 *  27.  नुरुल  हुडा :

 थी  वीरभद्र  सिह  :

 ज्ज्
 art  विज्ञान  और  statics  नहू  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 (#)  क्या  देश  में  2  लाख  छब्बीस  हजार  वैज्ञानिक  एवं  शिल्पशास्त्र  बेरोजगार  हँ  ;  और

 (a)  यदि  तो  ग  र-सरकारी  क्षेत्र  को  रोजगार  कार्यालयों  के  माध्यम  से  समुचित  अहंता  प्राप्त

 शिल्पशास्त्रियों  की  भर्ती  करने  को  बाध्य  करने  हेतु  क्या  उपाय  किये  जा  रहे  हँ
 ?

 उद्योग  और  नागरिक  पति  तथा  विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  मन्त्री  टी०  ए०  :
 ह

 30-12-73  को  रोजगार  कार्यालय  में  रोजगार  की  तलाश  में  2,  26  ,000  विज्ञान  स्नातकोत्तर

 जिनमें  से  यह  आवश्यक  नहीं  कि  वे  सब  बेरोजगार  उन  व्यक्तियों  के  नाम  लाइव  रजिस्टर  में  दर्ज  थे  ।

 गैर-सरकारी  क्षेत्रो ंके  कार्यालयों  में  रोजगार  कार्यालयों  के  माध्यम  से  भर्ती  करने  को  बाध्य

 होना  आवश्यक  नहीं  फिर  भी  गे  र-सरकारी  रोजगार  प्रदान  करने  वालों  के  द्वारा  रिक्त  स्थानों  के  लिये

 प्रेषित  अधिसूचनाओं  के  प्रत्युत्तर  में  रोजगार  कार्यालय
 उपयुक्त

 प्रत्याशियों  के  नामों  को  प्रेषित  करते
 =  |

 रोजगार  कार्यालय  के  अधिनियम  1959  के  अधीन  स्थानो ंके  लिये  आवश्यक  afa-

 सरकारी  और  गेर  सरकारी  क्षेत्रों  में  रोजगार  प्रदान  करने  वाले  उन  सभी  संगठनों  में

 कृषि  काय  संबंधी  संगठनो ंके  अलावा  )  जिनमें  पच्चीस  या  पच्चीस  से  अधिक  व्यक्ति  काय  करते
 रिक्त  स्थानों  के  संबंध  में  सूचित  करना  आवश्यक  है  ।

 Supply  of  Power  to  Bihar  for  agriculture  and  Industry

 *428.  Shri  Bibhuti  Mishra  :  Will  the  Minister  of  Emergy  be  plased  to  state  e e

 (2)  whether  agriculture  and  Industry  are  suffering  due  to  shortage  of  power  in  Bihar
 and

 (b  ifso,  the  steps  Government
 to  that  State?

 propose  to  take  to
 supply

 adequate  quantity  of  power

 The  Minister  of  Energy  (Shri  K.C.  Pant)  :  (a)  &  (b)  There  is  no  power  shortage  in
 Bihar.  The  Capacity  is  adequate  to  meet  the  requirements  of  agriculture,  industry  and
 the  other  sectors.

 = फ्यूल  एफिशियंसी  गर्मी  ्

 *429.  श्री  यमुना  प्रसाद  मंडल :

 श्री  एम०  राम  गोपाल  रेड्डी :

 कया  ऊर्जा  मंत्री  ag  बताने  की  छुपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  फ्यूल  एफिशियंसी  समिति  को  पुनः  सक्रिय  बनाने
 का

 निर्णय  किया  और
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 यदि  at,  तो  समिति  का  उद्देश्य  क्या  है  ?

 ऊर्जा  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  (Sto  सिद्धेश्वर
 :  तथा  1958  में  एक  स्थायी  समिति

 के  रुप  में  एफिसियन्सीਂ  समिति  का  गठन  किया  गया  था  जिसका  मुख्य  उद्देश्य  कोयले  के  ग्रेडों  की

 उद्योग वार  अनुसूची  तैयार  करना  तथा  कोयला  खपत  वाले  उद्योगों  को  ईधन  संबंधी  समस्याओं  का  अध्ययन

 करना  ताकि  इंधन  का  अधिकतम  उपयोग  सुनिश्चित  किया  जा  सके  तथा  किस्म  के  उपकरणों  F

 सम्बन्ध  में  सलाह  दी  जा  सके  ।  समिति  की  1971  से  कोई  औपचा  रिक  बैठक  नहीं  हुई  है  परन्तु  कोयला

 ate  की  gaa  मितव्ययिता  यूनिट  अपेक्षित  उद्देश्य  की  पूर्ति  करती  रही  है  ।  इंधन  नीति  समिति  ने  राष्ट्रीय
 आधार  पर  एक  इंधन  दक्षता  सेवा तथा  ईंधन  दक्षता  प्रशिक्षण  योजाना  शुरु  करने  की  अनुशंसा  की

 इत् धन  नीति  समिति  की  अनुशंसा  कोयला  बोड़  को  भंग  करने  के  संबंध  में  किय

 जाने  वाले  निर्णय  के  संदर्भ  में  ए  फिशिएंसीਂ  समिति  की  भूमिका  को  निर्धारित  करना  होगा  |

 ऊर्जा  आयोग

 *  130.  श्री  वीरेन्द्र  fag  राव :  कया  ऊर्जा  मंत्री  ag  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  देश  की  ऊर्जा  समस्या  के  सब  पहलुओं  पर  शीघ्रता  से  तथा  निर्णायक  कार्यवाही  करने  के

 लिये  सरकार  ने  इस  बीचਂ  उच्च-स्तरीय  ऊर्जा  आयोग  स्थापित  करने  का  निर्णय  किया  है  ;  और

 (a)  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  मुख्य  बातें  क्या  हैँ  ?

 ऊर्जा
 मंत्रालय

 में  उप  मंत्री  सिद्धेश्वर
 :  नहीं 1

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 दिल्‍ली  विद्या  प्रदाय  उपक्रम  के  उपभोक्ताओं  पर  भूगतान  के  लिए  बकाया  धनराशि

 *431.  सरदार  महिन्द्र  सिह  गिल  :  क्या  ऊर्जा  मंत्री  यहਂ  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 दिल्‍ली
 विद्युत  प्रदाय

 उपक्रम  के  अधिक  बिजली
 प्रयोग  करने  वाले  उपभोक्ताओं  पर  कुल  कितनी

 धनराशि  बकाया  हैਂ  ;  और

 भुगतान  में  विलम्ब  होने  के  कया  कारण  है  और  इससे  उक्त  उपक्रम  को  सुधार  योजनाओं  के

 सुचारु  कार्यो-कारण  पर  कितना  प्रभाव  पड़ा  है  ?

 ऊर्जा  मंत्री  कृष्ण  चन्द्र  :  और  feed  विद्युत  प्रदाय  संस्थान  के  अनुसार
 विभिन्न  थोक  उपभोक्ताओं  की  तरफ  477  लाख  रुपये  की  राशि  के  दावे  बकाया  ये  राशियां  अधिकतर

 इन  दावों  के  बारे  में  कुछ  विवादों  के  कारण  बकाया  ह

 जबकि  कुछ  बकाया  राशियां  अपरिहार्य  परन्तु  इस  समय  अपेक्षाकृत  बड़ी  बकाया  राशियों

 ने  संस्थान  के  साधनों  पर  प्रभाव  डाला  परन्तु  इससे  किसी  भी  तरह  विद्युत  के  उत्पादन  और  वितरण

 में  कोई  रुकावट  नहीं  आई  है  ।

 स्वतंत्रता  सेनानियों  को  पेंशन  देने  संबंधी  जाली  मामले

 #435.  श्री  नरन  कुमार  सांघी  :

 श्री  सरजू  पांडे
 :

 क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करने  कि  :

 क्या  सरकार
 ने

 हाल  ही
 में  दिल्ली

 तथा  अन्य
 स्थानों  में

 के  कुछ  जाली  स्वतंत्रता  सेनानियों
 ay  पेंशन  रद्द  कर  दी
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 क्या  उनके  द्वारा  सरकार
 से  प्राप्त  पुरी  धनराशि  को  वापिस  लने  के  लिये  कोई  प्रयत्न  किया

 गया  है  और  कया
 इस

 मामलें  में  उनके  विरुद्ध  कोई  कानूनी  कायंवाही  की  गई

 यदि  तो  उन  जालों  स्वतंत्रता  सेनानियों  संख्या  है  जिनकी  पेंशन

 बन्द की  गई  है  ;  और

 क्या  जाली  स्वतन्त्रता  सेनानियों  और  पेंशन  देने  वाली  प्रशासनिक  व्यवस्था  के  बीच  सांठगांठ

 होने  कौ  संभावना  का  पता  लगाने  के  लिये  कोई  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 गह  मंत्री  के०  ब्रह्मानन्द  :  तथा  299  मामलो  में  पेंशन  स्थगित  कर  दी

 गई  है  ओर  दिल्‍ली  से  एक  मामले  समेत  2  मामले  रह  कर  दिये  गये  नश्ल  इन  दोनो  मामलो  में  संबंधित
 व्यक्तियों  से  धनराशि  वापस  करने  को  कहा  गया  है  ।

 जिन  मामलो  में  पेंशन  स्थगित  की  गई  है  उनकी  संख्या  का  विवरण  सदन  के  पटल  पर  रखा  जाता

 |

 एसो  कोई  सांठ  गांठ  सरकार  के  ध्यान  में  नहीं  आई  है  ।

 विवरण

 30  1974  तक  जित  में  पेंशन  स्थगित  कर  दी  गईं  है

 क्रम  faa  मामलो  में  पेंशन राज्य/संघ  राज्य  क्षेत्र

 संख्या  स्थगित  की  गई  है
 उनकी  संख्या

 आन्ध्र  प्रदेश  13

 असम  3

 बिहार  3

 चन्दी गढ़

 दिल्ली  48

 गुजरात  4

 हरियाणा  4

 प्र  देश  1

 जम्मू  और  काश्मीर

 10  कर्नाटक

 11  केरल

 12  महाराष्ट्र

 13  मध्य  प्रदेश

 14  उड़ीसा  89

 15  पंजाब  12

 16  राजस्थान

 17  तमिल  नाडु  58

 18  उत्तर  प्रदेश  44

 19  पश्चिम  बंगाल

 299
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 Action  on  Recommendations  of  Committee  on  Essential  Commodities  and
 Articles  of  mass  Consumption

 *433  Shri  Jagannatharao  Joshi  :
 e Shri  Jotirmoy  Bosu  e

 Willthe  Minister  of  Planning  be  pleased  to  refer  to  the  reply  given  to  Starred
 Question  No.  54  on  the  24th  July,  1974  regarding  Report  of  the  Committee  on  Essential
 Commodities  and  Articles  of  Mass  Consumption  and  state  the  action  taken  by  Government
 on  its  recommendations  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Planning  (Shri  Vidya  Charan
 Shukla)  :  The  recommendations  of  the  Committee  on  Essential  Commodities  and  Articles
 of  mass  consumption  are  still  under  the  consideration  of  the  Government.

 महाप्रबंधक  दिल्‍ली  के  विरुद्ध  कथित  शिकायतें

 3985.  सरदार  can  सिह  सोनी  :  क्या
 संचार

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  मारेंगे कि

 क्या  वर्तमान  महाप्रबंधक  दिल्लो  के  विरु दूध  जनता  को  आम  शिकायत  है  जैसा

 कि  9  1974  के  एक  साप्ताहिक  समाचार  पत्रे  में  समाचार  है  ;  और

 यदि  तो  इस  मामले  में  सरकार  का  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार  है  ?

 संचार  मंत्री  शंकर  दयाल  :  जो  नहीं  ।

 sq  हो  नहीं  उठता  |

 ट्रैक्टर  के  कारखानों  की  स्थापना

 3986.  श्री  दिनेश  सिंह  :  क्या  उद्योग  और  नागरिक  पूति  मंत्री  ट्रैक्टर  बनाने  के  लिए  दिए
 त्म्म्ण्गा ~

 लाइसेंसों  के  बारे  में  13  1973  के  अतारांकित  प्रश्न  स०  4598  दत्त  सके  संबंध  में  यह
 बताने  को  कंपा  करेंगे  कि

 कंपनियों  ने  ट्रैक्टर  के  कितने  कारखाने  स्थापित  किए  ;  और

 ऐसे  frat  कारवाने  डे  जो  स्थापित  नहीं  किए  गए  हू  और  इसके  क्या  कारण  ?

 उद्योग  और  नागरिक  पूरि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  ए०  सी ०  जानें  )
 :  दिनांक

 15-12-1973  के  अतारांकित  प्रत  सं०  4598  के  उत्तर  में  उल्लिखित  12  कम्पनियों  में  से  अब  तक

 निम्नलिखित  पांच  कम्पनियों  में  उत्पादन  काय  हो  रहा  है

 (1)  मेਂ  किलॉस्कर  ट्रेस  fo,  नासिक

 (2)  मेन  एस्कॉर्ट्स  ट्रैक टस  फरीदाबाद

 (3)  मे०  पंजाब  ट्रै कट सं  चण्डोगढ

 हिन्दुस्तान  ama  र्ल्स  fao,  पिंजौर
 ) (4)  में०

 (5)  में०
 राजा  बहादुर  माता  लाल  पूना  gar  )

 मे०  स्टेशन  इंडिया  लि०  नई  दिल्लो  नामक  एक  कानों  को  7  या  औद्योगिक  लाइसेंस  मदद
 कर  दिया  गया हैं

 ।
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 (a  )  स्वीकृत  निर्माण  कार्यक्रम  के  अनुसार  उपक्रम  के  निर्माण  के  लिए  आवश्यक  यूं
 मालਂ  और

 पुर्जो
 के

 प्राप्त  करने  के  प्रबंधों  को  अन्तिम  रूप  देने  में  हुए  विलम्ब  के
 शेष  छः  एककों  ने

 ट्रैक्टरों  का
 उत्पादन  आरंभ  नहीं  किया  है  ।  इसी  प्रकार  के  अन्य  मामलों  में  भो  जहां  निकट  भविष्य  में  उत्पादन  आरंभ

 होने  को  संभावना  नहीं  लाइसेंस  रद्द  करने  के  लिए  कदम  उठाये  जा  रहे  हैं  ।

 उड़ीसा  के  लिय  ग्रामीण  बिंद यती करण  योजना

 3989.  श्री  पी०  गंगा

 श्री  अनादि  चरणदास

 क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि

 Too  f
 )  क्या  ग्रामों विद्युतीकरण  निगम  ने  उड़ीसा  के  लिये  क  कसो  ग्रामोण  विद्युतीकरण  योजना

 को  मंजूरो  दो  है  ;

 यदि  at,  तो  क्या  इन  योजनाओं  के  कार्य  में  अच्छा  प्रगति  नहीं  हो  रही  है  ;

 यदि  तो  उक्त  कायें  को  तेजो  से  करने  के  लिये  क्या  कार्यवाही  गई  है  ?

 ऊर्जा  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  सिद्धेश्वर  :
 ग्राम

 विद्युतीकरण
 निगम  लिमि

 टेड  ने  अभो  तक  उड़ीसा  राज्य  fram
 बोर्ड  कुल  20.  49  करोड़  रुपये  ऋण  सहायता के  लिए  50

 ग्राम  विद्युत तोक रण  emt  स्वकृत  की  हैं  ।

 निगम  दवारा  cage  स्कीमों  उनपर  काय  प्रारम्भ  होने  को  तिथि  से  5  वर्षों  तक  की

 अवधि  में  पूर्ण  के  लिए  चरणबंदूघ  किया
 जाता  है  |  उड़ीसा  कके  लिए  स्वीकृति  इन  स्कीमों  के

 कार्यान्वयन  को  प्रगति  लक्ष्य  से  कम  है  ।  राज्य  बिजली
 _  बोर्ड  में

 संगठनात्मक  अभाव  और  निर्माण

 सामग्रियों  को  सामान्य  कम  इसके  मुख्य  कारण हू  ।

 निगम  ने
 इस

 मामले  को  उड़ोसा  राज्य  बि  जलों  as  के  साथ  उठाया  जो  अपने  ग्राम

 pean  em  को  और  अधिक  सूद  करने  के  लिए  सहमत  हो
 m

 है  ।  निगम  को  यह  भो  आश्वासन

 fear  है  कि  अपेक्षित  सामग्रियां  समय  पर  प्राप्त  कर  ले  जाएगा

 पांचवी  योजना  में  राजस्थान  a  बिजली  का  उत्पादन

 3990.  श्री  श्रीकिशन  सोदी  क्या  योजना  मंत्रो  as  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि

 राजस्थान  सरकार  की  पांचवी  पंचवर्षीय  योजना  में  बिलो  उत्पादन  करने  को  अनुमानित
 मांग  क्या  है  ;  और

 पांचवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  प्रथम  ag के  लिये  राजस्थान  को  कितनों  धनराशि  का

 किया  गया  है  ?

 योजना  मंत्री  डी०  पी०
 (=

 राजस्थान  सरकार  ने  अपने
 पांचवीं  aaa

 §
 प्रस्तावों

 के  प्रारूप  में  योजना  अपोन  को  समस्त
 विद्युत

 क्षेत्र  के
 लिए  कुल  180  करोड़  रुपये  को  राशि  में  से  fara

 उत्पादन  के  लिए  74.  83  करोड़  रुपये  का  प्रस्ताव  भेजा  है
 ।

 वर्ष  में  21.  44
 करोड़

 रु०  का
 स्वीकृत

 परिव्यय विद्युत  क्षेत्र
 के

 लिए  जिसमें  विद्युत
 उत्पादन  के  लिए  8.  41  करोड़  रुपय  का  आबंटन  शामिल  है  ।

 Decrease in  population  of  certain  tribes

 3991.  Shri  Dhan  Shah  Pradhan  Will  the  Minister  Home  Affairs  be  pleased

 t?  state

 (a)  whether  there  are  some  tribes  whose  popt  tion  is  decreasing;
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 (b)  ifso,  the  names  of  those  tribes;

 ं (c)  whether  the  Health  Ministry  have  gone  into  causes  and  whether  any  special
 health  survey  has  been.  conducted;  and

 to  wards  it?
 (d)  if  so,  the  main  findings  thereof  and  if  not,  the  reasons  for  showing  indifference

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Home  Affairs  (Shri  F.  H.  Mohsin)  :
 (8)  The  tribe-wise  populaton  figures  as  per  1971  census  are  still  under  compilation.

 (b)  to  (d)  In  view  of  (a)  above,  the  question  does  not  arise.

 Classification  of  Industries

 3992.  Shri  5.  Chowhan  :  Will  the  Minister  of  Industry  and
 Civil  Supplies  be

 pleased  to  state:

 (a)  the  capital  on  the  basis  of  which  classification  of  cottage  industry,  small  scale
 industry  and  large  scale  industry  is  done  by  Government;

 (b)  the  number  of  cettage  industries,  small  scale  industries  and  large  scale  industries
 functioning  in  the  country  at  present,  separately;  and

 (c)  the  number  of  large  scale  industries  out  of  them  which  are  being  run  by  Govern-
 ment?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Industry  and  Civil  Supplies  (Shri
 B.P.  Maurya)  :  (a)  The  following  criteria  is  adopted  in  clasification  of  industries;

 (i)  Cottage  industries  :  These  are  essentially  family  production  units  with  little  capital
 equipment,  as  for  instance,  khadi,  coir,  village  oi]  expellers,  hand  pounding  of
 rice  and  village  potteries.

 (ii)  Small  scale  units  Undertakings  having  investments  in  fixed  assets  in  plant  and
 machinery  not  exceeding  Rs.  7.5  lakhs.

 fiji)  Ancillaries  units  Undertakings  having  investements  in  fixed  assets  in  plant  and
 machinery  not  exceeding  Rs.  10  lakhs  ifsuch  undertakings  are  engaged  in  the  ma-
 nufacture  of  parts,  components  and  sub-assemblies,  accessories,  tooling  or  inter-
 mediates  for  supply  to  other  units  or  for  replacements.

 (iv)  Medium  and  large  scale  industries  र  Those  requiring  plant  and  equipment  in  excess
 of  Rs.  7.5  lakhs  (and  Rs.  10  lakhs  in  respect  of  ancillary  units)  are  defined  as
 medium  and  large  scale  industries.

 (b)  According  to  advance  information  available  from  the  Annual  Survey  of  Industries

 1970  (Census  Sector)  issued  by  the  Central  Statistical  Organisation,  there  were  4,617  facto-

 ries  with  capital  excee  ding  Rs.  7.5  lakhs.  The  Census  Sector  of  the  ASI  covers  a  total  of

 13280  factories  employing  50  or  more  workers  with  the  aid  of  power  on  100  or  more  workers
 without  the  aid  of  power.  The  number  of  small  scale  industries  functioning  in  the  country
 as  régistered  with  the  State  Directors  of  Industries  as  on  31-12-73  1s  reported  to  be  of
 the  order  of  4.8lakhs.  The  registration  of  small  scale  units  is  done  on  voluntary  basis.

 (c)  The  Annual  Sur  vey  of  Industries,  1970  has  also  reported  1,470  factories  in  the
 public  sector  and  387  in  the  joint  sector  as  against  11,422  factories  entirely  in  the  private

 The  break  up  of p  ublic  sector/joint  sector  units  under  this  Survey  in  terms  of  large
 scale/small  sc  ale  units  is  not  readily  available.  113  public  sector  undertaki  ngs  under  the
 Central  Government  a  re  borne  on  the  registers  of  the  Bureau  of  Pub?ic  Enterprises.

 Sorting  of  letters  in  Post  Offices

 3993-  Shri  R.  V.  Bade  :  Will  the  Minister  of  be  pleased  to  state
 the  average  numer  of  letters  sorted  out  in  various  post  offices  of  the  country  every  day?
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 The  Minister  of  Communications  (Dr.  Shanker  Dayal  Sharma)  ;  About
 है 11.728  mill  है  on  letters  are  sorted  by  post  offices  on  an  average  eve  क  UY ry  day

 गोआ  के  लिये  हवाई  डाक  सेवा

 3994.  श्री  पुरषोत्तम  काकोडकर  :  क्या  संचार  मंत्रो  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  सरकार
 का  विचार

 चाल  वित्तीय
 ag  के  दौरान  गोआ  को  हवाई  डाक  सेवा  से  मिलाने  का  है  ?

 संचार  मंत्री  शंकर  दयाल  :  इंडियन  एयरलाइन्स  देश  में  हवाई  सेवाओं  की  योजना
 बनाती  गोवा  में  डाबोलिम  gy  ए  कमाई  स्थान  हैं  जो  अभो  हवाई  सेवा  से  जुड़ा  हुआ  है  ।  गोवा  को  और
 गोवा

 से
 हवाई  डफ

 इंडियन  एयरलाइन्स  को  मौजू दा  सेवाओं  के  जरिए  भेजो  जात  जैसे  हो  गोवा  प्रदेश
 के  और  अधिक  स्थानों  में  हवाई  सेवा  उपलब्ध  हो  जाएगा  वेसे  हो  दूसर  प्रस्तावों  पर  विचार  किया  जा  सकता

 Target  for  generation  of  power  in  M.P.

 3995-  Shri  G.  C.  Dixit  Will  the  Minister  of  Energy  bepleased  to state

 (a)  the  targetsset  in  the  Fourth  Plan  for  the  generation  and  supply  of  power  in  Madhya
 Pradesh;

 (b)  the  extent  of  progress  achieved  so  far;

 (c)  whether  targets  have  not  been  achieved  in  full,  if  so,  the  reasons  therefor;  and

 (d)  whether  itis  proposed  to  complete  the  remaining  work  during  the  Fifth  Plan  period  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Energy  (Prof.  Sidheshwar  Prasad)  :

 (8)  and  (b)  The  targets  setin  the  Fourth  Plan  was  to  install  an  addition  generating
 Capacity of  108.5  MW.  This  target  has  been  achieved  in  full.

 (c)  and  (d)  Do  not  arise.

 दिल्‍ली  म  कच्चे  माल  के  वितरण  का  राष्ट्रीयकरण

 3996.  ५ ६... है  अरविन्द  एम०  पटल  :  क्या  उद्योग  और  नागरिक  पूरी  मंत्रो  यह  बताने  को  कृपा
 करेंग  कि

 Fat  सरकार  आयातित  कच्छे  साल  के  दिल्लो  में  वितरण  दा  राष्ट्रीयकरण  करने  पर  विचार

 कर  और

 यदि  तो  उक्त  प्रस्ताव  को  मुख्य  बातें  क्या  हूं  और  उसे  कब  तक  लागू कर  दिया  जायेगा  ?

 उद्योग  और  नागरिक  पूर्ति  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बी  पी०  :  भारत  में  कच्ची

 सामग्र  का  अधिकतर  आयात  राज्य  अतिक्रमणों  स्टेट  ट्रेडिंग  कारपोरेशन  है  मिनरल  मेटल्स  ट्रेडिंग

 हिन्दुस्तान  स्टोल  लिमिटेड  आदि  के  माध्यम  से  प्रणाली  बद्ध  किया  जाता  है  ।  कोई  नया  प्रस्ताव

 विचाराधीन  नहीं  है  ।

 प्रदान  हो  नहीं  उठता  |

 सरकारी  क्षेत्र  मे ंअखबारो  कागज  का  उत्पादन

 3997.  शी  वसंत  साठ  :  क्या  उद्योग  और  नागरिक  पूरी  मंत्री  यह  बताने  क  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  ने  क्षेत्र  में  अखबारो  कागज  का  उत्पादन  करने  और  लघु  तथा  मध्यम

 दर्जे  के  समाचार  पत्रों  दवारा  सहकारी  ATA  पर  अखबारी  कागज  के  उत्पादन  को  प्रोत्साहन  द  ने

 की  योजनाएं  तयार  करने  के  लिए  प्रभावों  कदम  उठाए  हैं  ;  और
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 तनक नाना  हा रूपा
 यदि  तो  जो  कदम  उठाए  गए  हैं  उनक  |  रूप रखा  tH}

 उद्योग  और  नागरिक  पूर्ति  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  ato  पी०  aft

 देश  में  अखबारी  कागज  का  उत्पादन  बढाने  के  लिए  निम्नलिखित  कदम  उठाय  गये  है

 (1)  नेशनल  न्पूजप्रिट  एण्ड  पेपर  मिल्स  लि०  का  विस्तार  कार्यक्रम  लगभग  पुरा  होने  वाला है  ।

 इससे  मिल  को  अधिष्ठापित  क्षमता  30,000  मी ०  टन  प्रति  वीं  से  बढकर  75,000  मो ०
 ठन  प्रतिवर्ष  हो  जायेगी  ।  75,000  हम  टन  प्रतिवर्ष  से  क्षमता  बढाकर  1,50,000  मं! ०

 टन  का  और  विस्तार  करने  के  प्रस्ताव  को  भो  जांच  को  जा  रहो  हैं  ।

 (2)  सरकारी  क्षेत्र  में  स्थापित  को  जाने  वालो  केरल  न्यूज प्रिट  परियोजना  में  80,000  मो०  टन

 प्रतिवर्ष  अधिष्ठापित  क्षमता  की  परिकल्पना  की  गई  है  ।  सरकार  ने  इस  परियोजना  के  लिए

 स्वीकृति  दे  दो  है  और  इसको  यथार्थ  क्रियान्वित  करने  के  लिए  कदम  उठाय  जा  रहे  ह  ।

 (3)  पश्चिम  बंगाल  राज्य  औद्योगिक  विकास  निगम  को  पश्चिम  बंगाल  में  अखबारी  कागज  को

 संयंत्र  लगाने  के  लिए  एक  आशय  पत्र  जारी  कर  दिया  गया  है  ।

 (4)  क्षेत्र  में  दो  क्षमता  के  एककों  सहित  अनेक  योजनाओं  के  लिये  वो  कृति

 दी  गई  है  |

 ईरान  को  सोमा  का  निर्यात

 3998.  डा०  हरि  प्रसाद  उद्योग  और  नागरिक  पूरी  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  सरकार  का  विचार  ईरान  को  दिए  थे  वाले  मोमेंट  के  निर्यात  में  वृद्धि  करने  का

 यदि  तो  क्या  इस  बारे  में  किलो  समझौते  पर  हस्ताक्षर  किए  गए  हैं  ;  और  यदि  तो

 तत्वों बो  ब्यौरा  क्या  है  ;  और

 सीमेंट  को  बढ़ी  हुई  यह  मात्रा  निर्यात  के  लिए  किस  प्रकार  उपलब्ध  को  जायेगा  और  इससे  देश

 की  आन्तरिक  आवश्यकताएं  किस  प्रकार  प्रभावित  होगो
 ?

 उद्योग  और  नागरिक  पति  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बी०  पी०  हां

 300  लाख  मो  ०  टन  साधारण  ग्रे  पोलैंड  मोमेंट  के  निर्यात  के  अतिरिक्त  जिस  लिए  17

 1974  को  एक  सं  विदा  किया  गया  11  लख  Alo  टन  सधारण  ग्रे  पोर्टलैंड  स ~\  का  निर्यात  करने

 र  संविदा  किया  गया  है  जो  1975  से  मान  1977
 के  लिए  30  1974  को  एक  औ

 तक  को  अवधि  में  बो०  एस०  विशिष्टियों  के  अनुरूप  नये  इक  इक  रे  जूट  के  में  जिसका  शुद्धभार  50

 किलो  प्राम  प्रति  बोरी  होगा  मोमेंट
 दिया  जायेगा  |

 संविदा  को  गई  मात्रा  को  पूर्ति  भट्ठों  के  उपयोग  करके  क्षमता  का  और  अधिक  उपयोग  करके

 मोमेंट  उत्पादन  से  को  जायगा  और  इससे  देश  क  अतिरिक्त  आवश्यकताओं  पर  कोई  अधिक  असर  नहीं

 पड़ेगा

 फिल्म  faa  निगम  दारा  वित्त-पोषित  फिल्में

 3999.  श्री  वकारि या  :
 क्या  सूचना

 और  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  को  कप  करेंगे  कि

 फिल्म  वित्त
 निगम  ने  वर्ष  1973-74  के  दौरान  फिल्में  बताने  के  लिए  feat  वित्तपोषण

 किया  ;
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 क्या  गु  ज़राती  फिल्मों  को  कोई  सहायता
 दो  गई  ;

 यदि  at,  तो  वह  सहायता  कितनों  थो  और  किन-किन  लि (फल्म पों  को  दो  गई  ;  और

 फिल्म  को  अधिकतम  कितनों  राशि  दो  गई  ?

 सुचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  (  श्री  धर्मवीर  fag)  :  161

 नहीं  ।

 प्रदान  नहीं  उठता  ।

 2,50,000.
 ।

 टैरो  एण्ड  फुटवियर  कारपोरेशन  आफ  इंडिया

 कानपुर  में  हड़ताल

 4000.  श्री  करके  जानें  कया  उद्योग  और
 नागरिक  पूर्ति  मंत्रो  यह  बताने  को  कपा  करेंगे  कि

 क्या  जेसा  कि  30  1974  के  एक  अंग्रेजो  समाचार  पत्र  में  छपा  है  टेनरो  एण्ड

 एयर  कॉरपोरेशन  आफ  कानपुर  के  2000  श्रमिकों  ने  हड़ताल  आरंभ  कर  दो  हैं  ;

 Far  इसका  कारण  अंतरिम  सहायता  का  भुगतान  न  किया  जाना  है  जिसके  लिए  उत्तर  प्रदेश

 सरकार  पहले  हो  सहमत  हो  गयो  थो  ;  और

 यदि  तो  राज्य  सरकार
 कोंचा  रियों

 को  अंतरिम  सहायता  का  भुगतान  करने  में  विलम्ब

 करने  के  क्या  कारण  हैं  ?

 उद्योग  और  नागरिक  पति  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  ato  पी०  नहीं

 प्रदान  हो  नहीं  उठता  ।

 केन्द्रीय  सरकार  दुबारा  स्त्रोक्ृति  दर  से  निगम  के  कर्मचारियों  को  अन्तरिम  सदयता  को
 मति  पहुच  हो  जा  चुको  है  ।

 सव्य  प्रदेश  म ग्रामीण  विद्युतीकरण  के  लिये  बिजली  को  कमी  को  पुरा  करने  की  योजना

 4001.  श्रोता  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  की  मध्य  प्रदेश  राज्य  में
 विशेषकर  रोका  यदि  कोई  पण  बिजली  की  कमी  है  तो  उप  परा  करने  और  अपे  गीत  ai  मिण

 विद्युतीकरण  पूरा  करने  के  लिए  क्या  योजना  तैयार  को  जा  रहो  है  ?

 ऊर्जा  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  सिद्धेश्वर  :  tar  क्षेत्र  मध्य  प्रदेश  में  समस्त
 रूप  से  विद्या च  थ  ७  को  कोई  कमी  नहीं  है  ।

 Vacancy  of  an  assistant  editor  in  ‘Bhagirath’

 4002,  Shri  Chandra  Shekhar  Singh;
 Shri  Shiv  Kumar  Shastri:

 Willthe  Minister  of  Emergy  be  pleased to  state:

 (a)  whether  post  of  Assistant  Editor in  ‘Bhagirath’  a  Hindi  ma  gazine  was
 vacant  and

 on  13th  September,  1974  an  interview  was  held  for  filling  that  post;
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 (b)  ifso,  the  number  of  candidates  who  applied  for  that  post  and  those  who  attended
 the  interview;

 (0)  the  qualifications  prescribed for  that  post  and
 -  ether  all  the  candidates  called  for

 interview  fulfilled  those  qualifications;  and

 (d)  whether  that  post  has  since  been  filled  up  and  if  not,  whether  it  would  be  notified
 in  all  the  Ministries?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Energy  (Prof.  Siddheshwar  Prasad):

 {a)  Yes,  Sir.

 (b)  10  candidtes  applied  for  the  post  and  8
 attended

 the  interview.

 (c)  (i)  Degree  of  a  recognised  University.

 (ii)  Proficiency  in  Hindi  at  Graduate  level.

 (iii)  About  3  years  experience  of  editing/hournalistic  wor  न्र  tialisia k.  trans]  a  tion  work  from  Eng-
 lish  to  Hinid  and  vice-versa.

 All  the  candidates  called  for  interview  possessed  the  prescribed  qualifications.

 (d)  The  candidate  recommended  by  the  Selection  Committee  declined  the  offer  of

 fresh  selection.
 appointment.  The  vacancy  has  b2en  circulated  to  all  Ministries;/Departments  for  making

 एक  नागरिक  क  शान्तिपूर्ण  आन्दोलन  करने  के  अधिकार  क  बार  में  उच्चतम  न्यायालय  का  निर्णय

 4002.  श्री  विश्वनाथ  झुनझुनवाला :
 क्या  गृह  मंत्रो  यह  बताने  को  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उच्चतम  न्यायालय  ने  हाल  में  एक  नागरिक  के  शान्तिपूर्ण
 करने  के

 कार  को  वध  ठहराया  है  ;

 क्या  एक  मामले  में  सर्वोच्च  न्यायालय  ने  उन  प्रयोजनों  के  लिये  आन्तरिक  सुरक्षा  बनाये  रखने

 संबंधो  अधिनियम  के  अंतगर्त  को  गई  नजरबन्दी  को  गैरकानूनी  माना  है  ;

 क्या  सरकार  ने  सर्वोच्च  न्यायालय  के  नील  य  के  सभो  पहलुओं
 का  अध्ययन  किया  है  ;  और

 यदि  तो  क्या  उन्होंने  इस  अधिनियम  के  लागू  करने  के  बाद  आन्तरिक  सुरक्षा  बनाये  रखने

 संबंधो  अधिनियम  के  अन्तत  गिरफ्तार  किये  गये  ए  से  व्यक्तियों  को  रिहाई  के  लिये  आदेश  जारी  किये

 हूँ  और  यदि  तो  इस  प्रकार  कितने  व्यक्तियों  को  रिहा  किया  जायेगा  ?

 और  अनुमानतः  यह  सनद
 गह  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  एफ०  एच०  :  (

 क ेने  उच्चतम  न्यायालय  द्वारा  दिए  गये  निर्णयਂ
 1974  को  रिट  याचिका सं  ०  347  में  12

 की  ओर  है  ।  इस  मामले  में  उच्चतम  न्यायालय  ने  एक  स्थानीय  छात्र  नेता  के  विरुद्ध  मिसा  के  उपबन्धों

 के  अधीन  जिला  मजिस्ट्रेट  पटना  द्वारा  दिए  गये  नजरबन्दी  के  आदेश  को  समाप्त  कर  दिया  ari

 खित  नजरबन्दी  के  आदेश  को  समाप्त  कर  दिया  था  ।  उल्लिखित  नजरबन्दी  का  आधार  बिहार  में  कुछ

 किस्म  के  आन्दोलन  में  उसका  भाग  लेना  था  ।  उच्चतम  न्यायालय  ने  यह  fora  दिया  कि  बताये  गय  आधार

 स्पष्ट  रूप  से  हिंसात्मक  गतिविधियां  प्रकट  नहीं  करते हूँ
 और  ऐसों  गतिविधियां  जसे  शान्तिपूर्ण  ढंग  से

 यतों  पर  विचार-विमाता  करने  के  लिए  संघ  बनाना  तथा  शान्ति  पूर्ण  विरोध  करना  नजर बन्दों  का  आधार

 नहीं  बनया  जा  सकता  है  ।  नजरबन्दी  को  गतिविधियां  तथा  लोक  व्यवस्था  में  कथित  बाधा  के  बीच  के

 सम्बन्ध  को  कमी  का  सजदा  देते  हुए  न्यायालय  ने  नजरबन्दी  के  आदेश  को  रह  कर  दिया  |

 (  तथा  सरकार  ने  निर्णय  का  अध्ययन  किया हैं
 ।  उच्चतम  न्यायालय  ने  नजरबन्दी  के

 अधिकृत  प्रयोजन  के  लिए  नजरबन्दी  के  आघार  का  केवल  यथातथूय  होने  की  आवश्यकता  का  संकेत  किया

 नी  आवश्यकता  है  जिसकी  ओर  हरएक  मामले  में  नज़र बन्द  करने  वाले  प्राधिकारी  को है  ।  यह  एक  कानू
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 को  ध्यान  देना  आवश्यक  एसा  प्रतीत  होता है  कि  म्बन्ध में कीई में  कोई  अनुदेश  जारी  करने  की

 कता  नहीं  है  ।

 qa  प्रौद्योगतंत्रवा  दियों  की  सहायता

 4004.  श्री  क०  एस०  चावड़ा  :  क्या  उद्योग  और  नागरिक  पूरी  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग

 किः

 क्या  सरकार  का  विचार  अत्यधिक  सेवा  जनिक  निदेश  तथा  पर्याप्त  औद्योगिक  ऋण  दवारा
 नए  प्रौद्योगतं  वादियों  को  सहायता  करने  का  और

 क्या  सरकार  का  विचार  नये  उद्यम कर्ताओं  से  प्राप्त  आवेदन  पत्रों  के  निपटान  के  लिए  समय
 सीमा  90  निर्धारित  करने  का  है  जसा  कि  औद्योगिक  लाइसेंस  संबंधी  आवेदन  पत्रों  के

 मामले  में  किया  गया  है  ?

 उद्योग  और  नागरिक  fa  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  -~ (att  बो  पी०  समय  )
 :  सरकार  द्वारा

 लघु  और  मध्यम  उद्यमियों  के  विकास  के  लिए  स्थापित  एक  समिति  अन्य  बातों के  नये

 और  मध्यम  उद्यमियों  की  उद्यम-संबंधो  आवश्यकताओं  को  पूरा  करने  के  लिए  एक  नया  सकें  प्रीत  )
 संगठन  बनाने  की  सिफारिश  की  थी  ।  सरकार  ने  इस  श्रेणी  के  उद्यमियों  के  बारे  में  विशेष  ध्यान  देने  की

 आवश्यकता  को  मान  लिया  है  ।  इस  उदय  को  ध्यान  में  रख  इन  आवश्यक  की  विशेष  रूप  से

 भाल  करने  के  लिए  आई०  डो ०  बो०  आई०  के  अन्तगंत  अलग  से  एंक  प्रभाग  का  गठन  करने  का  fare  किया

 गया है  ॥

 (a)  सरकार  का  प्रयत्न  सभी  आवेदन  पन्नों  पर  शोघ  विचार  करने  का  रहेगा  ।

 ग्रामीण  विद्युतीकरण  निगम  द्वारा  महाराष्ट्र  के  सांगली  जिले  की  दी  जाने  वाली  वित्तीय  सहायता

 4005.  अण्गासाहेब  गोट खि डे  :  क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 ग्रामीण  विद्युतीकरण  निगम  दुबारा  महाराष्ट्र  के  सांगली  में  ग्रामीण  विद्युतीकरण
 के  लिय  ag  1974-75  और  1975-76  के  दौरान  कुल  कितनी  सहायता  दिये  जाने  का  प्रस्ताव  है  ;  और

 उक्त  जिले  में  क्रियान्वित  की  जाने  वाली  योजना  की  मुख्य  बातें  कया  हूँ  ?

 ऊर्जा  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  (sto  सिद्धेश्वर  :  और  ग्राम  विद्युतीकरण
 निगम  ने  1973  में  61  लाखे  रुपये  की  लागत  पर  सांगली  जिले  में  ग्राम  विद्युतीकरण  की  एक  स्कोर

 स्वीकृत  की  थी  ।  इस  स्कीम  के  पूर्ण  होने  इसमें  इस  जिले  में  67  गांवों  का  विद्युतीकरण  और  1,300

 कृषि  का  ऊर्जा  परिकल्पित  है  ।

 1974-75  तथा  1975-76  के  वर्षों  के  दौरान  महाराष्ट्र  राज्य  बिजली  बोर्ड  दवारा
 प्रायोजित  और  ग्राम  विद्युतीकरण  निगम  लिमिटेड  दवारा  स्वीकृत  यदि  ये  उसके  दुबारा
 रित  मानदण्डों  और  निर्देशकों  के  अनुसार  पोई  पर  निभा  करेगी  |

 Publicity  given  to  agitation  of  Shri  Jayaprakash  Narayan  by  Air,  Patna

 4006.  Shri  Ramavatar  Shastri:  Will  the  Minister  of  Information  and  Broadcas-
 ting  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  he  has  received  complaints  about  publicity  being  given  by  Patna  Station,
 of  All  India  Radio  to  the  agitation  of  Shri  Jayaprakash  Narayan  for  dissolution  of  the
 State  Vidhan  Sabha;  and

 +  thereto?
 (b)  if  so,  the  reaction  of  Gover  nmen 11...  t  thereto:
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 The.  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Information  and  (Shri
 Dharam  Bir  Sinha):  (a)  Only  one  complaint  was  received  from  the  Honourable  mem-
 ber  himself.

 (b)  The  compiaint  was  looked  into  and  it  was  found  that  the  criticism  that  AIR  Patna
 was  giving  undue  publicity  to  the  agitation  was  not  borne  out  by  facts.

 काल  प्लान्टेशन्स  आफ
 फरमन्टेशन  एण्ड  एलिस  1971

 4007.  श्री  सी०  दनादन  :

 श्री  सी०  एच०  मोहम्मद  :

 श्री  एम०  एस०  जोजफ  :

 क्या  गह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग  कि

 क्या  सरकार  ने  केरल  प्लान्टेदान्स  आफ  फ्रैगमेंटे शान  एण्ड  1971

 पर  राज्य  सरकार  के  विचार  हेतु  कुछ  आपत्तियां  उठाई  थीं  ;

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  तथा  क्या  हँ  और  उस  पर  राज्य  सरकार  की  कया  प्रतिक्रिया  है  ;

 और

 उक्त  विधेयक  पर  केन्द्रीय  सरकार  की  सम्पत्ति  प्राप्त  करने  में  और  विलम्ब  के  क्या  कारण
 ह  ?
 ह

 गृह  मंत्रालय
 में  उप

 मंत्री  एफ०  एच०  :  जी  श्रीमान

 तथा  चूंकि  इस  मामले  पर  राज्य  सरकार  और  भारत  सरकार  के  बीच  पत्राचार  चल

 रहा  है  और  अभी  यह  मामला  भारत  सरकार  के  विचाराधीन  इस  स्थिति  में  ब्यौरे  प्रस्तुत  करना

 लोक  fer  में  वांछनीय  नहीं  होगा  ।

 केन्द्रीय  सुचना  सेवा  में  कनिष्ठ  प्रशासनिक  ग्रेडों  के
 पद  के  लिए  विज्ञापन

 4008.  श्री  ए०  Fo  गोपालन  :  क्या  सूचना  और  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि

 केन्द्रीय  सूचना  सेव  में  कनिष्ट  प्रशासनिक  ग्रेडों  के  वेतनमान  क्या  और

 क्या  कनिष्ठ  प्रशासनिक  प्र  डॉ  के  पद  के  लिए  हाल  ही  में  विज्ञापन  प्रकाशित  किया  गया  था  ;

 यदि  तो  उक्त  विज्ञापन  में  कनिष्ठ  प्रशासनिक  ग्रेडों  का  कया  वेतनमान  निर्दिष्ट  किया  गया

 और

 उक्त  विज्ञापन  में  इन  पदों  के  लिए  निम्न  वे  तन मान  निर्दिष्ट  करने  के  कया  कारण

 सूचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  धर्मवीर  वेतन  आयोग  की

 केन्द्रीय  सूचना  सेवा
 के  एकीकृत  जूनियर

 प्रशासनिक  ग्रेड  का  संशोधित  वेतनमान
 रिशों  के

 1974  के  भारत  के  राजपत्र  में  1500-1800  रुपये  अधिसूचित  किया  जा

 चुका  ट्  |

 तथा  (  संघ  लोक  सेवा  आयोग  के  14  1974 के  विज्ञापन  में  110  0-- ~

 50-1400  रुपये  FT  पुराना व
 तनमान  संशोधित  वेतनमान  अधिसूचित  होने  से  पहले  प्रकाशित  किया

 sat  नहीं  उठता
 |
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 ir

 Employees  of  Gaya  Cotton  and  Jute  ‘Gaya

 11!  the Yssi  LIL  ‘Minister  of  Indu SAU:  stry  and  Civil 4009.  Shri  Shankar  Dayal  Singh:  १

 Supplies  be  pleased  to  state:

 (a)  the  present  number  of  employees  of  the  Gaya  Cotton  and  Jute  Mills,  Gaya  and
 the  monthly  expenditure  incurred  on  their  pay  and  allowances;

 and-
 (b)  the  number  among  them  who  have  been  re-appointed  and  of  those  who  have  retired;

 (c)  the  steps  taken  so  far  for  the  welfare  of  and  providing  amenities  to  the  workers  o  f
 the  Mills?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Industry  and  Civil  Supplies  (Shri
 B.  P.  Maurya):  (a)During  the  month  of  October,  1974,  the  mill  on  an  average  employed
 1,025  workers,  85  clerks  and  1g  officers  and  supervisory  staff.  The  wage  and  salary  bill  of

 these  employees  amounted  to  Rs.  2,459,469  .00.

 of  the  House.
 (b)  and  (c)  The  required  information  is  being  collected  and  will  be  laid  on

 the  table

 राष्ट्रीय  सहकारी  विकास  निगम  द्वारा  बहत  व्हाया  क्रम  बनाया  जाना

 4010.  श्री  एम  क़यामत  :  क्या  उद्योग  और  नागरिक  पति-मंत्री  यह  बताने  को  कपा  करेंगे  कि

 क्या  राष्ट्रीय  सहकारी  विकास  निगम  carer  पांचवीं  योजना  के  लिए  बनाया  गया  बुहत
 कार्यक्रम  घन  की  कमी  के  कारण  स्थगित  पड़ा  और

 यदि  तो  इस  निगम  के  मुख्य  कृत्य  क्या  हूँ  और  रोकी  गई  परियोजनाओं  का  राज्यवार

 ब्यौरा  कया  है  ?

 उद्योग  और  नागरिक  पति  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (am  ए०  सी ०  :  जी  नहीं  ।

 (@)  प्रदान  नहीं  उठता  |

 श्री  जयप्रकाश  नारायण  के  आन्दोलन  को  शिक्षित  बे  रोजगारों  का  समर्थन

 4011.  टीवी  do  क्या  गृह  मंत्री
 यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  दिक्षित  बेरोजगारों  द्वारा  aft  जयप्रकाश  नारायण  के  आन्दोलन  का  समर्थन  करने
 की

 सरकार  को  जानकारी  और

 क्या
 इस  समर्थन  के  कारणों  को  जांच  करने  और  यदि  कोई  त्रुटियां  तो  उनका  सुधार  करने

 का  सरकार का  विचार है
 ?

 गह  मंत्रालय  मे  उप  मंत्री  एच०  :  तथा  सरकार  को  मालूम
 कि  श्री  जय  प्रकाश  नारायण  के  सैनिक  दल  तथा  संगठन  जनता  की  कठिनाइयों  तथा  आधिक

 परेशानियों  और  शिक्षित  बेरोजगारों  की  स्थिति  का  लाभ  उठाने  का  लगातार  प्रयास  कर  रहे  हैं  ।

 देश  में  गांवों  का  विद्युतीकरण

 4012.  श्री  अर्जुन  सेठी  :  क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  gat  करेंगे  कि  :

 ह  देश  में  अब  तक  कुल  कितने  गांवों  का  विद्युतीकरण  हो  चुका  हैं  राज्य  वार  ब्यौरा

 कया ;

 31



 Written  Answers  Agrahayana  20,  1896  (Saka)
 आ

 अवधि even  ‘or  में
 =

 राष्ट्रीय  स्तर  तक आर्थिक  दुष्टि  से  पिछड़  राज्यों  की  पांचवीं  पंचवर्षीय
 योजना

 आने  देने  के  लिये  सरकार  ने  क्या  विशेष  सुविधाएं  प्रदान  की  हू  ;  और

 चालू  वित्तीय  ag
 1874-75

 के  लिये  न्यूनतम  आवश्यकता  कार्यक्रम  के  अवगत  राज्यों  को

 दी  गई  धनराशि  का  ब्यौरा  कया

 ऊर्जा  मंत्रालय  a  उप मंत्रो  सिद्धेश्वर  प्रसाद )
 देवा में  5,66,878  गांव ह  ।  312

 10-1974
 तक  1,61,092  (28.  र

 गांव
 विद्युतीकृत  हो  चुक ेथे

 ।  राज्यवार  पूरक-पृथक

 आंकड़े  उपबंध-एक  में  दिए  गएं  हूँ  ।  में  रखा  गया  ।  देखिए  संख्या  एल०  8726/  74]

 ग्राम  विद्युतीकरण  का  कार्यक्रम  राज्य  सरकारों/राज्य  बिजली  द्वारा  तयार  तथा

 कार्यान्वित  किंया  जाता  है  ।  भारत  सरकार  दवारा  स्थापित  सरकारी  क्षेत्र  के  ग्राम

 विद्युतीकरण  निगम  दवारा  राज्य  बिजली  बोर्डों  की  ग्राम  विद्युतीकरण  स्कीमों  के  कार्यान्वयन  के  लिए

 योगात्मक  वित्तोय  सहायता  को  व्यवस्था  की  जातों  है  ।  निगम

 '

 दवारा  जन-जातिय  और  आर्थिक

 रूप  से  पिछड़  क्षेत्रों  में  ग्राम  विद्युतीकरण  के  लिए  उदार  शर्तों  पर  ऋणों  को  व्यवस्था  को  जाती
 है

 |  इसके

 पिछड़े  राज्यों  के  संसाधनों  की  कमो  को  पूरा  करने  के  लिए  और  यह  सुनिश्चित
 करने  के  लिए

 कि  इस  अवधि  के  दौरान  इस  सुविधा  से  कम  से  कम  30
 से

 40  प्रतिशत  ग्रामीण  जनसंख्या  लाभान्वित  हो

 ग्र ग्राम  विद्युतीकरण
 को  न्यूनतम  आवश्यकता  कार्यक्रम  के  आवश्यक  संघटक  के  रूप  में  हाथ  में

 जा  रहा  =  कार्य  क्रम
 को  तयार  करने  और  राज़्यों  को  संसाधनों  के  आबंटन  के  मोटे  तौर  पर

 खिदूधान्त
 निम्नलिखित  हैं  —

 (1)  केवल  वे  जो  चौथी  योजना  के
 अन्त

 तक  40  प्रतिश्त  तक  का  लक्ष्य  प्राप्त  न  कर  सका

 न्यूनतम  आवश्यकता
 कार्यक्रम  के  अंतगर्त

 आबंटन  के  पात्र
 होंगे

 ।

 असाधारण  मामलों  इस
 कायें  क्रम

 के  अन्तर्गत  उन  पिछड़  और  जन-जातीय  क्षेत्रों  के  लिए

 जो  इस  संबंध  में  पीछे  रह  गए  चाहे  उनका  औसत  लक्ष्य  30  से  40  प्रतिशत  तक  के  स्तर

 तक  भो  पहुंच  गयी  राज्यों  दुबारा  पर्याप्त  धन  को  व्यवस्था  करने  में  सहायता  देने  के  लिए

 कुछ  प्रावधान  किया  जा  रहा  है  ।

 (2)  इस  कार्यक्रम  में  वित्तीय  प्रावधान  केवल  उस
 हद

 तक  afar  जहां
 तक  कि  ऐसे  राज्य

 30-40  प्रतिशत  के  निर्धारित  न्यूनतम  स्तर  तक  पहुंच  सकें  ।

 1974-75  के
 दौरान  न्यूनतम  आवश्यकता  कार्यक्रम  के  राज्यों  में  ग्राम

 करण  के  लिए  23  करोड़  रुपये  का  प्रावधान  किया  गया  है  ।  राज्य-वार  पृथक-पृथक  आंकड़े  उपबंध

 दो  में  दिए  गए  में  रखा
 गया

 ।  देखिए  सख्या  एल  7.0

 राजस्थान  में  राणा  प्रताप  परमाणु  बिजली  घर  से  अन्य  राज्यों  की  बिजली  भेजना

 4013.  को  नवल  किशोर  कया  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  #

 क्या  केंद्र
 सरकार  ने  विभिनन  राज्यों  को  निदेश  जारी  किए  हैँ  कि  कृषि  प्रयोजनों के  लिए

 बिजली  दीਂ  जाए ँ;

 यदि  तो  इन  राज्यों  में  उद्योगों  पर  उसका  क्या  प्रभाव  होगा ;

 क्या  केंद्र  सरकार
 ने  इन  राज्यों  को

 यह  भो
 आश्वासन  दिया  हैं  कि  राजस्थान  के  राणाप्रताप

 से  उन्हें
 बिजली  दी  जायेगी ; परमाणु  बिजली  घर

 सदी  तो
 अन्य

 राज्यों  को  बिजली  भेजने  के  परिणामस्वरूप  राजस्थान  में  बिजली  कीਂ  कटौती

 पर  क्या  प्रभाव  पड़ेगा
 ?
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 ऊर्जा  मंत्रालय  में  उपमंत्री
 (Mo

 सिद्धेश्वर
 :

 राज्यों  को
 कृषि  संबंधी  कार्यों  के

 को लिए  समस्त  विद्युत  सप्लाई  करने  के  संबंध  में  कोई  अनुदेश  आरो  नहीं  किए  गए  परन्तु  कमो

 स्थितियों
 में  विद्युत  के  वितरण  में  प्राथमिकताओं  का  अनुपालन  करने  के  लिए  राज्यों  को  1974

 में भेजे  गए  निर्देशों  में  कृषि  उत्पादन  को  सर्वोच्च
 गई

 राज्यों  ने  क़ाष-दंक्टर  को  विद्युत  क  अविश् यकताओं  को  सर्वोच्च  प्राथमिकता

 दो  है  और  उस  हद  तक  कम  प्राथमिकता  वाले  उद्योगों  में  औद्योगिक  उत्पादन  पर  प्रभाव  पड़ा  है

 राणाप्रताप  परमाणु  विद्युत  केन्द्र  को  दिल्‍ल।-भाखड़ा  प्रणाली  के  समानान्तर  प्रचालित

 और  राजस्थान  में  स  se Ga  तक  अतिरिक्त  विद्युत  उपलब्ध  उस  उत्तर  प्रदेश  पंजाब  और  हरियाणा
 में  सप्लाई  में  वृद्धि  करने  के  लिए  प्रे  षित  करन ेका  प्रस्ताव  ह्  रा :स्थातन  में  विद्युत  को  कमों  नहीं है  और

 उस  राज्य  भें  बिजली  कीं  कोई  कटौती ल  iT  नहीं है  ।

 इमारतों  क  निर्माण  को  जानकार  का  निर्यात

 4014.  श्री  बन साली  पटनायक  :  क्या  विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  मन्त्री  यह  बताने  की  करेंग  कि

 क्या  भारत  में  इमारतों  विशेष  रूप  से  अस्थिर  मिट्टी  पर  खम्बों की  नींव  के  निर्माण  क  जानकारी

 का  नियति  करने के  स्थिति  में  है  जेसा  कि  केन्द्रीय  भवन  अनुसन्धान  रुड़की  के  निदेशक ने

 ae;  और

 यदि  तो  इस  बार  में  eae  उपाय  किय  जाने  विचार हें
 ?

 उद्योग  और  नागरिक
 पूर्ति

 तथा  विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  मन्त्री  ट
 ए०  :  जी  हां

 अनुपयुक्त  मि  वाल
 क्षेत्रों

 में  अप्डररीम्ड  खम्बों  एवं  संगठन  खम्बों  पर  नींव  रखकर

 इमारतों  के
 निर्माण

 की  तकनीकी  जानकार  को  केन्द्रीय  भवन  अनुसन्धान  सायरन  रुड़की  निर्यात  करने

 की  स्थिति  में  हैं

 कई
 देशों  ने  इस  प्रविधि

 में  अपना  रुचि  प्रदर्शित  की  है  जस  कि  इथों  की  तनज़ानिया

 none  |  इन इ  शॉ  को  तकनीकी
 टिप्पनियों

 के  रूप  में
 प्रारम्भिक

 जानकारी  प्रेषित  कर  दी

 गई  3  ।  विशेष
 अनुरोध  करने

 पर  इमारतों  कों  बनाने  के  लिए  विस्तार  पुर्वक  तकनीकी  जानकारी  देने  के

 लिये  संस्थान  wad  हो  सकेगा  ।

 उच्च  न्यायलयों  में  प्रादेशिक  भाषाओं  का  उपयोग

 4015.  श्री  गंभीर  माझी

 भी  सी०  Fo  जाफर  शरीफ :
 न

 क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कया  करेंग  कि
 देश  में  किन  किन  राज्यों  में  उच्च  न्यायालयों  अपने

 निर्णय  इरादे  शिक  भाषाओं  में  दिये  जा  रह
 हें  ?

 ag  कामिक  और  प्रशासनिक  सुधार  विभाग
 तथा  संतोष  काय  विभाग  में  राज्य  मंत्री

 ओस  :  1963  की  धारा  7  के  राज़्य  को

 पति  की  पूर्वे  सहमति
 उस  राज्य  के

 लिए
 उच्च न्यायालय  द्वारा  दिए  गए  अथवा  पारित  किसी

 डिगरी  अथवा  आदर  के  प्रयोजन
 के  लिए

 अंग्रेजी  भाषा  के  अतिरिक्त  हिन्दी  अथवा  उस  राज्य  की  राजभा 1
 के  प्रयोग  का  प्राधिकार  दे  सकता  है  और  जहां  कोई  पारित  अथवा  दिया  गया  डिगरी  अथवा  आदश

 किस ऐसी  भाषा  भाषा  से  अन्य  में
 हो  तो  उसके  साथ  उच्च  न्यायालय  के  प्राधिकार  के  अधी

 जारी  किया  गया  अंग्रेजी  भाषा  में  उसका  अत तू वादे  संलग्न  किया
 जाएगा

 ।  राज  भाषा  अधिनियम

 के  उपरोक्त  उपबन्धों  के  अधीन  उच्च  न्यायालय  में  हिन्दी  अथवा  क्षेत्रीय  भाषाओं  के  प्रयोग के  लिये  राज्य

 सरकारों  को  स्वयं  पुल  करनी  है  |
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 अब  TH  केवल  उत्तर प्र  मध्य  प्रदेश  तथा  राजस्थान  की  सरकारो  ने  अपने  उच्च  यात्रियों

 दारा  farsi  भाषा  में  निर्णय  द  ने  के  लिए  राष्ट्रपति  की  सहमति  मांगी  है  ।  राष्ट्रपति  ने  अपनी  सहमति  प्रदान

 कर  दी  है  ताकि  मध्य  प्रदेश  तथा  राजस्थान  के  उच्च  न्यायालय  हिन्दी  में  अपने  निर्णय

 आदि  दें  सकें  |

 आन्तरिक  सुरक्षा  बनाए  रखने  संबंधी  अधिनियम  के  लिए  नए  माग  निदेशक  सिंद्धान्त  बनाना

 4016.  श्री  मोहम्मद  शरीफ  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (#)  क्या  आन्तरिक  सुरक्षा  बनाये  रखने  सम्बन्धी  अधिनियम  के  प्रयोग  के  लिये  नये  ava  निदेशक

 सिद्धान्त  निर्धारित  किए  गए  ह  ;  और

 (a)  यदि  तो  उसका  ब्यौरा  क्या  है  ?

 गृह  मंत्रालय  में  उपमंत्री  एफ०  एच०  मोहसिन  :  तथा  आन्तरिक  सुरक्षा
 रक्षण  अधिनियम  सम्बन्धी  महत्वपूर्ण  न्यायिक  उद्घोषण।/ओं  के  स।र  समय  समय  पर  राज्य

 संघ  राज्य  क्षेत्रों  को  उनके  मागं दर्शन  के  लिए  भेजे  गये  उच्चतम  न्यायालय  ने  21-8-1974  को  fat

 गये  एक  निर्णय
 में

 अधिनियम  और  उसके  उपबन्धों  की  सांविधानिक  बेधता  की है  ।  निवारक  निरोध

 के  सम्बन्ध  में  न्यायालय  द्वारा  बताये  गये  सिद्धान्त  अनुलग्नक  में  दिये  हैं  ।  में  रखा  गया  ।  देखिए

 संख्या  एल०

 निर्णय  की  एक  प्रतिलिपि  1-10-1974  को  सभी  राज्य  सरकारों  और  संघ  राज्य  क्षेत्र  प्रशासनों

 को  उनके  मार्गदर्शन  के  लिए  भज  दी  गई  थी  ।

 Discontinuance  of  publication  of  Government  Papers  and  Magazines

 4017.  Shri  Lalji  Bhai  Will  the  Minister  of  Information  and  Broadcasting
 be  pleased  to  state  the  names  of  the  Government  papers  and  magazines  the  publication
 of  which  has  been  discontinued  in  view  of  the

 shortage
 of  newsprint  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Information  Broadcasting’  (Shri
 Dharam  Bir  Sinha)  :  None  of the  journals  etc.  brought  out  by  the  Government  of  India
 is  printed  on  newsprint.  Hence;  the  question  of  their  discontinuance  due  to  shortage  of  news
 print  does  not  arise.

 बोहरा  हाई  प्रीस्ट  दरा  जमीन  का  सौदा

 4018.  श्री  शशि  भूषण  :  कया  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उनका  ध्यानਂ  16  1974  के  एक  समाचार  साप्ताहिक  में  बोहरा  ss  प्रीस्ट

 बेनेफिट  काम  अन  होली  लैण्ड  डीलਂ  शीर्षक  के  अन्तरगत  छपे  समाचार  की  ओर  दिलाया  गया  है  ;

 क्या  जह-विले  पालें  योजना  के  अंतगर्त  इला  नाले  के  निकट  की  लगभग  40,000
 ce

 वर्ग  गज  भूमि  जो  निम्न  आय  बग  के  मकानों  के  लिए  उपयोग  होनी  59  बोहरा  परिवारों  को  कौड़ियों

 के  मोल  पर  दे  दी  गई  है  ;

 ae
 क्या  सरकार  ने  इस  सौदे  के  बार  में  जांच  की  है  और  यदि  तो  उसके  क्या  परिणाम  निकले

 ह्  ग  a

 क्या  व्यापक  सार्वजनिक  हितों  को  देखते  हुए  इस  सौदे  को  xe  करने  का  विचार  है  ?

 गह  मंत्रालय  सें  उप  मंत्री  Qho  से  सरकार  ने  16  1974

 के  साप्ताहिक  में
 प्रकाशित  रिपोर्ट

 खी
 है

 ।
 वास्तविक  सूचना  महाराष्ट्र  सरकार  amie  होनी

 है  ॥
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 इंडियन  टेलीफोन  बंगलोर  द्वारा  निमित  उपकरण

 4019.  श्री  जी०  वाई०  कृष्णन  :  कया  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंग  कि  >

 क्या  सरकार  इंडियन  टेलिफोन  इन्डस्ट्रीज  लिमिटेड  का  निर्मित  माल

 बहुत  अधिक  जमा  हो  गया  क्योंकि  इण्डियन  टेलिफोन  इंडस्ट्रीज  द्वारा  निर्मिति  उपकरण  खरीदने के
 लिए  राक  तथा  तार  विभाग  के  बजट  में  पर्याप्त  धनराशि  का  उपबन्ध  नहीं  है  ;  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  तथ्य  क्या  हैँ  ?

 संचार  मंत्री  शंकर  दयाल  जो  नहीं  |

 सवाल  पेदा  नहीं  होता  ।

 रात्रि  विधान  डाक  सवा

 4020.  श्र  धघामनकर  :

 को  बसन्त  साठे  :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 ै
 .

 क्या  नागपुर  होकर  चलने  वाली  रारी-विमान  डाक  सेवा  को  फिर  से  चालू  करने  का  कोई  प्रस्ताव

 क्या  कुछ  स्थानों  तक  वायुयान  सेवा  द्वारा  डाक  ले  जाने  का  कोई  अन्य  तरीका  विचाराधीन

 }  और

 यदि  तो  इसे  कब  तक  लागू  किया  जाएंगी  जिससे  डाक
 को

 देश  के  भीतर  दूरस्थ  स्थानों  तक

 कम  से  कम  समय  में  भजा  जा  सके  ?

 yo
 संचार  मंत्री  शंकर  दयाल  :  हां  ।  रात्रि  हवाई n  जहाज  डाक  सेवा  बहाल  करन

 के  लिए इ  |  अड़चन  एयर  लाइन्स  के  प्राधिकारियों  से  ब  eee 1.0  जगर  td Ta  वेदन  किया  गय  है  ।

 नहीं  1

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता
 ।

 सहाराष्ट्र  में  डा  की  भील  बस्ती  पर  पुलिस  द्वारा  छापा  मारना

 4021.  श्री  दोने  wera  :  क्या  गह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  fe

 क्या  सरकार  को  पता  है  कि  सशस्त्र  पुलिस  के  एक  गिरोह  ने  महाराष्ट्र  में  पलोडीपाडा  की

 एक  रोल  वस्ती  पर  छापा  मारा  था  और  ब।जरे  की  खड़ी  फसल  को  नष्ट  कर  दिया  था  और  सशस्त्र  पुलिस
 द्वारा  उन्हें  नि्देयतापुबेक  पोटा  गया  at;  ak

 सरकार  ने  इस  बारे  में  क्या  कार्यवाही  की  है  ?

 गह  मंत्रालय  में  sate  एफ०  Tao  :  तथा  (a)  अपेक्षित  सूचना  महाराष्ट्र
 सरकार  से  प्राप्त  की  जा  रहो  है  और  प्राय  होने  पर  के  पटल  पर  रख  दी  जायगी  ।

 राज्यों  सें  चालू  ad  के
 दौरान

 और  अधिक  राशि  आवंटित  करने  के  लिए  अनुरोध

 1022.  श्री  रात नन  सेना  :  क्या  योजन  मंत्री  ag  बताने  की  कपा  करेंग  कि  :

 क्या  सरकार  को  राज्य  सरकारों  से  योजना  संसाधनों  में  प्रत्याशित  कमी  को  देखते  हुए  चालू
 वर्ष के  लिए  और  अधिक  राशि  आवंटित  करने  के  बार  में  कोई  अनुरोध

 प्राप्त  हुआ  है  ;  और
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 यदि  तो  उन  राज्यों  के  नाम  क्या  हैँ  तथा  प्रत्येक  राज्य  ने  कितना-कितनी  राशि  की  मांग

 की

 योजना  मन्त्री  डी०  Mo  धर )
 :  और  (4)  योजना  संसाधनों  में  प्रत्याशित  कमी  को  देखते

 नारे  में दि «  |  राज्य  सरकारों  स हुए  चालू  at  को  योजना  के  लिए  और  अधिक  राशि  ऑबन्टित  करने
 के

 कोई  अनुरोध  प्राप्त  नहीं  हुआ  है  ।

 वैज्ञानिक  पूल  में  वैज्ञानिकों  के  नाम  सूचीबद्ध  करने  के  लिए  नियम  बनाना

 4023.  परवर्ती  कृष्णन  :

 भरो  कमल  fast  मधुकर  :

 नया  fama  और  प्रौद्योगिकी  मन्ना  यह  बताने  को  करेंगे  कि  :

 क्या  वैज्ञानिक  औद्योगिक  अनुसंधान  परिषद्‌  ने
 विदेशों

 में  प्रशिक्षित  वैज्ञानिकों  के  नाम

 पूल  में  सूचीबद्ध  करने  के  लिए  कुछ  नियम  बनाए  हैं  ;  और

 यदि  तो  वे  नियम  क्या  है  ?

 उद्योग  और  नागरिक  पूरि  तथा  विज्ञान  और  प्रोद्योगिकी  मंत्री  Zo  Yo  और  (@)
 भारत  सरकार  ने  वैज्ञानिक  पुल  की  स्थापना  सनत  1958  में  की  थी  ।  इस  योजना  को  चलाने  क  लिए  भारत

 सरकार  ने  वैज्ञानिक  एवं  औद्योगिक  अनुसंधान  परिषद्‌  को  अनुमति  प्र  दान  की  थी  ।  इस  योजना  के  अनुसार

 पुलਂ  के  लिए  चीन  संघीय  लोक  आयोग  के  परामर्श  से  स्पेशल  रिक्रूटमेन्ट  are

 रूप  से  भर्ती  करने  वाला  मंडल  करता  है  ।  वैज्ञानिक  एवं  औद्योगिक  अनुसंधान  परिषद्‌  के  वैज्ञानिक  एवं

 तकनीकी  कार्मिक  अनुभाग  राष्ट्रीय  रजिस्टर  के  भारतीय  अनुभाग  के  अंतगंत

 दर्ज  हुए  विदेशों  में  प्रशिक्षित  भारतीय  वैज्ञानिक  एवं  तकनीकी  कार्मिकों  के  नामों  का

 भारत  में  कोई  रोजगर  नहीं  है  बनी  पुलਂ  के  अंतगर्त  चयन  के  होतु  स्वतः

 ही  विचार  किया  जाता  है  ।  संघीय  लोक  सेवा  जनशक्ति  निर्देशकीय  भारत  सरकार  अथवा  सी  ०

 एस०  आई०  आर०  द्वारा  स्पेशल  रिक्रूटमेन्ट  बोड़  का  प्रत्याशियों  के  विवरण  की  ओर  ध्यान  दिलाया  जाता

 जिन  प्रत्याशियों  का  अवना  fears  काफी  qs  छा  रहा  है  किन्तु  जो  करो  विदेश  नहीं  गए  उनके

 नामों  पर  भी  योग्यतानुसार  चयन  के  लिए  विचार  किया  जाता
 है  |

 पश्चिम  बंगाल  में  डाक  मोटर  गाड़ियां

 40  24.  श्री  मोहम्मद  इस्माइल  :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  कि  पश्चिम  बंगाल  में  क  सेवा  डिवीजन

 और में  इस  समय  72  डाक  मोटर  गाडियों  में  से  केवल  22  डाक  मोटर  गाड़ियां  चल  रहीं  हँ

 यदि  तो  इस  पर  सरकार  की  कया  प्रतिक्रिया  है  ?

 संचार  मंत्री  देखकर  दयाल  और  पश्चिम  बंगाल  सर्किल  में  आर०  एस०

 एस०  मेल  वैनों  की  कोई  भी  कमी  नहों  क्योंकि  सिटिंग  साधनों  के  लिए  कुल  मिला  कर  36  मेल  वैनों

 की  जरूरते  जब  कि  41  मेल  बैत  उपलब्ध  हैँ  जिनमें  सहारे  के  तौर  पर  इस्तेमाल  किए

 जोने  वाले  बन  भी  शामिल
 हैँ

 कागज  उद्योग  का  विकास

 ४ -
 बटन

 प्
 त  ति  की  कपा  करेंगें  कि 4025.  श्री  एस०  आर०  दामानी :

 कया  उद्योग  और  नागरिक  पूति  मंत

 क्या  प्रधान  मंत्री ने  हाल  ही  में  उन्हें  यह  निर्देश
 दिया  है  कि  कागज  उद्योग  के  विकास  को  गति

 दी  जाये  और  यु  क्ति संगत  वितरण  प्रणाली  बनाई  जाए  ;
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 (a)  aa
 प्रधान  मंत्री  ने  इच्छा  प्रकट  की  है  कि  कागज  की  उपलब्धता  बढ़ाने  के  लिए  हिन्दुस्तान

 कागज  निगम  लिमिटेड  अपनी  परियोजनाओं  को  शीघ्र  पुरा  करे  ;  और

 यदि  तो  प्रधान  मंत्री  के  निदेशों  को  कार्यान्वित  करने  के  लिए  की  गई  अनु वार्ता  कार्यवाही

 का  ब्यौरा  क्या  है

 उद्योग  और  नागरिक  पुत  मंत्रालय  में  राज्यमंत्री  बो०  पी०  मौर्य  )
 :  से  प्रधान  मंत्री

 समय  समय  अधिक  खपत वाली  वस्तुओं  के  उत्पादन  में  वृद्धि  करने  और  उनका  उचित  वितरण  करने

 कीਂ  आवश्यकता  पर  जोर  देता  रही  है  ।  इस  सम्बन्ध  प्रधान  मंत्री  ने  कागज  के  उत्पादन  को  बढ़ाने  और

 उसका  युक्तिसंगत  वितरण  करने  तथा  सरकारी  क्षेत्र  की  कागज  परियोजनाओं  को  शोघ  पूरा  करने
 की

 आवश्यकता  पर  भी  बल  दिया  है  ।

 हिन्दुस्तान  arta  निगम  grat  वर्तमान  में  क्रियान्वित  की  जा  रही  नागालैण्ड  और  केरल

 योजनाओं  में  गोचरता  करने  और  विद्यार्थियों  के  लिए  अपेक्षित  कागज  में  वितरण  में  सुधार  करने  के  लिए

 कदम  उठाए  गएं  है  ।

 पूर्वी  क्षेत्र  म॑ सीआईए  की  गतिविधियां

 4026.  श्री  आर०  एन०  बमन  :  कया  गुह  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  ध्यान  एक  साप्ताहिक  के  21  1974  के  अंक  में  सुन्दरबन  क्षेत्र

 गौर  आसाम  में  सो०  आई०  ए०  की  गतिविधियों  के  बार  में  प्रकाशित  हुए  समाचार  की  ओर  दिलाया

 गया  है  ;

 यदि  तो  इस  रिपोर्ट
 के  बार  में  तथ्य  क्या  हैं  ;  और

 aa  सरकार  देश  के  पूर्वी  क्षेत्र  मेंजो  आई०  ए  के  किसी  संगठित  जाल  का  पता  लगाने

 में  सफल  हुई है
 और  यदि  सरकार

 ने
 उसे  समाप्त  करने  के  लिए  क्या  उपाय  किए  हूँ

 ?

 गुह  मंत्रालय में  उपमंत्री  एफ०  एच०  :..  और  सरकार  ने  ब्लिट्ज

 के  21-9-1974  के  अंक  में  एक  समाचार  देखा  है  जिसमें  डा०  एक  अमेरिकन  राष्ट्रिक
 तथा  श्रीमती  अने  राइट  के  सुन्दर  बन  में  एक  अवांच्छनीय  शेर  जिसने  उस  क्षेत्र  भगदड  मचा  रखी  थी

 की  खोज  में  वहां  जाने  के  बार  में  कुछ  शंकायें  व्यक्त  की  गई  थी  ।  इस  सम्बन्ध  में  आरोप  लगाये  गए  थें
 कि  अमरीकी  सेना  की  केलो  ब  कटिरियोलाजिकल  वार  फेयर  पूर्वी  भारत  में  बन  तथां

 सामरिक  महत्व  केवी  क्षेत्रों  के  सर्वेक्षण  करने में  सी ०  आई०  ए०  की  सहायता  से  कुछ  समय से
 संलग्न  हैं  ।

 सो०  आई०  ए०  समेत  विदेशी  आसूचना  अभिकरणों की  गतिविधियों के  सम्बध में  लगातार

 कड़ी  सकता  रखी  जा  रही  है  ।  ऐसी  गतिविधियों  का  सामना  करने  के  लिए  करिए  गए  उपायों  को  प्रकट

 करना  alanine  fea  में  नहीं  होगा  ।

 आँध्र  प्रदेश  सरकार  दारा  चलचित्र  विकास  निगम  के  लिए  वित्तीय  सहायता  की  लांग

 4027.  श्री  वाई०  ईश्वर  रेड्डी  :  क्या  सुचना  और  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि

 क्या  आन्ध्र  प्रदेश  राज्य  सरकार  ने  अपने  प्रस्तावित  चल  चित्र  विकास  निगम  के  लिए  वित्तीय

 सहायता की  मांग  की  है  ;  और

 यदि  तो  सरकार  की  उस  पर  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 सूचना  और
 प्रसारण  मंत्रालय  में  उपमंत्री  (ait  धमाकों  :  हां  ।

 प्रशन  नहीं  उठता  _
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 कागज  मिलों  क  लिए  मशीनरी  का  आयात

 4028.  श्री  के०  मानना :  क्या  उद्योग  और  नागरिक  पुत  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे

 कड

 क्या  कुछ  कागज  निर्माता  नई  मशीनों  के  आयात  का  आग्रह  कर  रहे  हैँ  जब  कि  कुछ  इस  बात

 को  नज़रअन्दाज़  करते  हुए  कि  उन  की  सारी  मांग  की  पूर्ति  करने  में  स्वयं  समर्थ  पुरानी  मशीनों

 का  विदेशों  से  आयात  करना  चाहते  हैं  ;  और

 यदि  तो  सरकार  की  इस  are  में  कया  प्रतिक्रिया  है  ?

 उद्योग  और  नागरिक  पति  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  ए०  Ato  :  हां  ।

 सरकार  की  वर्तमान  नीति  यह  है  कि  न  तो  नयी  और  न  पुरानी  कागज  मशीन  की  अनुमति
 दीः  जाय: ।

 अधिष्ठापित  क्षमता  मे  कम  सीमेंट  का  उत्पादन  करनेवाले  सीमेंट  निर्माताओं  के  विरुद्ध  काय  वाही

 4029.  श्री  राजदेव  उद्योग  और  नागरिक  पुत्ति मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 चि श

 क्या  देश  में  इस  समय  सीमेन्ट  का  उत्पादन  अधिष्ठापित  ता से  40  लाख  टन  कम

 हो  रहा है  ;

 क्या  अधिष्ठापित  क्षमता  से  कम  उत्पादन  करने  वाले  संयंत्रों  के  विरुद्ध  कोई  कार्यवाही  की

 मई है  अथवा  की  जानी  है  ;  और

 गप  यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हँ  ?

 उद्योग  और  नागरिक  पूरी  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बी०
 पी०  से  में

 सीमेन्ट  उद्योग  की  वर्तमान  अधिष्ठापित  क्षमता  198.  9  लाख  मैट्रिक  टंग  है  जो  85  प्रतिशत
 क्षमता  का  उपयोग  किए  जाने  के  आधार  पर  प्रतिवर्ष  लगभग  168  लाख  मेट्रिक टन  सी  मेंट  का  उत्पादन

 करने  में  समय  है  ।  श्र शुल्क  आयोग  के  मतानुसार  इत  उत्पादन  उचित  वर्ष  1973  में  वास्तविक

 उत्पादन  लगभग  150  लाख  मैट्रिक  टन  हुआ  था  ।  उत्पादन  में  गिरावट  प्रमुख  रूप  से  विद्युत  में  भारी

 कटौतियों  कोयले  क्या  माल  डिब्बों  की  अपर्याप्त  मशीनों  कीਂ  मजदूरों  की  हड़तालों

 आदि  जसी  विधि  बाधाओं  के  कारण  हुई  थी  जिन  पर  उद्योग  का  कई  नियंत्रण  नहीं  था  ।  उत्पादन  अधिकतम

 करने  तथा  इन  बाधाओं  को  दूर  करने  के  लिए  निरन्तर  प्रयास  किए  जा  रहे  हैँ ।

 स्वतंत्रता  सेनानियों  तथा  आजाद  हिन्द  फौज  में  हिमाचल  प्रदेश  क  भूतपूर्व  सैनिकों  को  पेंशन द  ना

 4030.  श्री  नारायण  चन्द  पराशर  :  क्य  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग  कि  :

 हिमाचल  प्रदेश  से  कितने  सेनानियों  को  अजाद  हिन्द  फौज  के  भूतपूर्व  सैनिकों  को  सरकार

 द्वारा  अब  तक  पेन्शन  दी  गई  है

 हिमाचल  प्रदेश  के  कितने  स्वतस््रता,सैनानियों  और
 आजाद  हिन्द  के  भूतपूर्व  तमंचा  रिणों

 के  जिलावार  कितने  मामले  भारत  सरकर  के  विचाराधीन  ह  ;

 (  ;  3  क्त  मामलों  का  निर्णय  कब  तक  हो  जायेगा  ;  और

 जिन  स्वतन्त्रता  सेनानियों  और  आजाद  हिन्द  फौज  के  भूतपूर्व  सेनानियों  के  पेन्शन  के ्
 चि  द्वारा  रद  किए  गए  उनके  नाम  कया  और  प्रत्येक  मामले  में  नामंजूरी  के  क्या  कारण
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 गह  मंत्रालय में  उपमंत्री
 (at  एफ०  एच०  :  से

 हिमाचल
 प्रदेश  से  भूतपूर्व

 आजाद
 हिन्द

 फौज  के  कर्मचारियों  के  1065  मामलों  समझ
 1386

 मामलों  में
 पेन्शन  स्वीकृत  कर  दी  गई

 भूतपूर्व  आजाद  हिन्द  फौज
 के  रियों

 के  250  मामलों
 समेत

 342  मामले  लिखित  साक्ष्य
 न  होने

 के  कारण  फाइल  कर  दिए  गए  हैं  ।  177  मामले  विचाराधीन  और
 राज्य

 सरकार  से  सत्यापन
 रिपोर्ट

 अथवा  व्यक्तियों से  साक्ष
 प्राप्त

 होते  उन
 पर  किया  जायगा  ।  भूतपूर्व  आजाद  हिन्द  फौज  के

 चारियों  के  50  मामलों  समेत  186  मामले  इस  आधार  पर  अस्वीकृत  कर  दिए  गए  हैं  कि  या  तो  सम्बन्धित

 ब्यक्ति  द्वारा  काटी  गई  सजा  छः  होने  से  कम  थी  अथवा  उसकी  वार्षिक  रू०  से से  अधिक  है
 अथवा  वह  अन्यथा  अपात्र  है  ।

 इन  सभी  व्यक्तियों  क  नाम  दना  सम्भव  नहीं  है  क्योंकि  इसमें  काफी  समय  और  श्रम  लगगा  |

 झाक  वस्त ओं की  चोरी

 4031.  श्री  सरोज  मुखर्जी  :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  का  ध्यान  हाल में  गौर  पंजीकृत  डाक  वस्तुओं  की  चोरी  में  वृद्धि  की  ओर  दिलाया

 गया है

 यदि  हां  तो  सरकार  की  उस  पर  क्या  प्रतिक्रिया  है  और

 इस  बार  में  कितने  व्यक्तियों  को  गिरफ्तार  किया  गया  है  ?

 संचार  मंत्री  शंकर
 दयाल  शर्मा )

 कोई  वृद्धि  नहीं  हुई  लेकिन  हाल  ही  में  कुछ az

 पुट  मामले  सरकार  की  जानकारी  में  लाए  गए  हैँ  ।

 इम  मामलों  में  पुलिस  और  विभाग  द्वारा  पूरी  जांच  की  जा  रही  है  ।

 हाल  ही  में  उत्तर
 कलकत्ता

 और  वाल्टेयर  में  प्रत्येक
 में

 एक

 एक  जिन  4  मामलों  पता  चला  उनके  सिलसिले में  5  व्यक्ति  गिरफ्तार  किए  गए  है  ।

 कच्च  माल  Hl  कमी  क  कारण  लाइसेंसों  का  कार्यान्वित  न  किया  जाना

 4032.  श्री  प्रिय  रंजन  दास  मुंदी  :  कया  उद्योग  और  नागरिक  पूर्ति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग

 कि

 क्या  कच्च  माल  का  अपर्याप्त  सप्लाई  के  कारण  देश  में  1973-74  में  और  1974-75

 में  अब  तक  विभिन्‍न  विस्तार  परियोजनाओं  और  नये  लाइसेंसों  को  कार्यान्वित  नहीं  किया  गया  है  ;

 क्यानी-सरकार  एवं  सरकार  क्षत्र  के  एककों  की  ओर  से  इस  बारे  में  कोई  शिकायतें  प्राप्त

 हुई  हैं  ;  और

 यदि  तो  सरकार  ने  इस  बार  में  क्या  निर्णय  लिया  है
 ?

 उद्योग  और  नागरिक  पूर्ति  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बी०पी०  मौत  :  से  विस्तार

 ट्र
 योजनाओं

 और  नये  लाइसेंसो ंके  कार्यान्वयन
 में  उद्यमियों  को  पूरी  तैयारी  न

 सीमेन्ट  वेस
 निर्माण

 सामग्री  as
 करने  में  कठिन  विदेशी  संभरण  कर्ताओं  द्वारा  आयातित  महीनों

 की  सप्लाई  में  किए  जानें  वाले  विलम्ब
 बिजली

 की  कमी  तथा
 वित्ता

 थ  साधनों  की  उपलब्धता  सम्बन्धी

 तंगी  जैसे  अनेक  कारणों से  होता  लाइसन्स  शुदा  परियोजनाओं के  कार्यान्वयन  में
 कच्च  माल  की

 लब्धता  में  के  कारण  1973-74  और  1974-75;  में  किसी  भी  महत्वपूर्ण रूप  में  विलम्ब  होन
 का  कई  मामला  नहीं  है  ।
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 स्वतन्त्रताਂ  सेनानियों  को  पेशन  देना

 4033.  श्री  एस०  Ato  सामन्त  :  बया  गह  मंत्री  यह  बताने  की  क्च  करेंगे कि
 :

 जिन  स्वतन्त्रता  सेनानियों  ने  पेन्शन  की  मांग  की  उनकों  पेन्शन  मंजूर  करने  के  मामले  में

 क्या  प्रगति  हुई  है

 (@)  कितने  प्रतिशत  आवेदन  पत्र  31  1974  तक  स्वीकार  किए  गए  क्रिकेट  प्रतिशत

 नामंजूर  किए  गए  हैं  और  कितने  प्रतिशत  विचाराधीन  है  ;  और

 विचाराधीन  मामलों  पर  निर्णय  कब  तक  होने  की  सम्भावना  है  ?

 गुह  मंत्रालय में  उपमंत्री  एफ०  एच०  :  तथा  स्वतन्त्रता  सेनानियों  को

 पंबा  मंजूर  करने के  लिए  31-10-1974  तक  2,07,421  आवेदन  पत्र  प्राप्त  हुए थे  ।  इनमे ंसे  93,335 a
 मामलों  (45  में  पेंशन  मंजूर  को  गई  49,542  मामले  (22.  45  नामंजूर  कर

 दिए  गए  41,717  मामले  (29.10)  प्रतिशत  राजनातिक  यातना  आदि  के  सम्बन्ध  में  सबूत  न

 मिलने  के  कारण  फाइल  कर  दिए  गए  और  25,837  मामले  (12.  45  विचाराधीन  थे  |

 विचाराधीन  मामलों  का  साइन  निपटान  किया  जाएगा  ।

 प्रधान  मंत्री  दारा  महिला  प्रदर्शनकारियों  के  विरुद्ध  व्यंगपूर्ण  शब्दों  का  प्रयोग  करने  पर  उनका  विरोध

 4034.  थी  मधु  दंडवत  :  क्या  गृह  मंत्रों  यह  बताने  की  कृपा क  रेंग  कि
 :

 क्या  1  1974  का  हुई  बैठक  में  प्रवान  मंत्रो  ते  मुल्य  बृद्धि  के  विरुद्ध  प्रदर्शन  करने

 वालों  महिला  प्रदर्शनकारियों  को  fase  को  थी  ओर  उन्हें  जमाखोरी  तथा  काला बजा रो
 के

 उत्तरदायी

 परिवारों  की  महिलाएं  कहा  था  ;  और

 क्या  उन्हों  ने  प्रधान  मंत्री  द्वारा  उनके  बार  में  satay  किए  गए  शब्दों  पर  विरोध  प्रकट  करते

 हुए  उन्हें  पत्र  लिखा है  ?

 गह  मंत्रालय में  उपमंत्री  एफ०  एच०  :  तथा  1  1974  को

 दिल्‍ली  में  एक  सव  जनिक  सभा  में  भाषण  देते  समय  प्रधान  मंत्री  ने  यह  कहा  था  कि  कुछ  स्थानों

 पर  बढ़ती  हुई  की  मतों  के  विरुद्ध  शोर  मचाते  हुए  पाय  जाने  वाल  प्रदर्शनकारी  स्वयं  उन  परिवारों  के  होते

 हूँ  जो  कीमतें  बढ़ाने  वालो  गतिविधियों के  लिए  उत्तरदायी  हँ  सभा में  कुछ  महिला  प्रदर्शनकारी  थी

 और  बाद  में  खत  टिप्पणियों  पर  प्रधान  मंत्री  को  उनकी  ओर  से  आपत्ति  करने  के  बारे  में  एक  पत्न

 प्राप्त  हुआ  था  ।

 विभिन्‍न  भावा-भाषी  समुदायों  के  व्यक्ति

 4035.  श्री  समर  गुह
 :  क्या  गह  मंत्री  यह  बताने  की  कर्घा  करेंग  कि  :

 क्या  विभिन्‍न  भावा-साथी  समुदायों  के  व्यक्तियों  पिछली  जनगणना  के  आंकड़े  रोक  दिए

 गए  हें  ;

 यदि  gi,  तो  उसके  बारे  में  तथ्य  क्या  हैं  ;  और

 इन  आंकड़ों  कों  कब
 तक  उपलब्ध  करा  दिया  जायगा  ?

 मंत्रालय में
 उपमंत्री  एफ०  एच

 ०
 से  राष्ट्रीय  स्तर  पर  बोली  जाने  वाली

 उन  281  मात-भाषाओं के  1971)  अन्तिम  जिसके  बोलते  वाले  का  सख्या  5,000  और

 उससे  अधिक  को  जनगणना  197  1-  जनगणना  शैतानों  प्रबन्ध  स०  10"  परिशिष्ट  में  प्र
 शित

 40
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 किए  गए  हैं  ।
 इसके  भारत

 के
 संविधान  की

 आठवीं  अनुसूची  में  निर्दिष्ट
 भाषाओं

 भाषा  के
 अंतगर्त

 बनाये  गये  बग  समत  के
 बोलने

 वालों  के  प्रत्येक
 राज्य/संघ  शासित

 राज्य  क्षेत्र  से  सम्बन्धित
 अनन्तिम  आंकड़ें  जनसंख्या  सांख्यिकीय  जोबी  पुस्तक

 में  प्रकाशित
 किये  गए  हँ  जो  सन्‌  1972  में  भारत

 की  जनगणना  शताब्दी  के  अवसर  पर  निकाली  गई  थी  ।  अन्तिम  आंकड़े  प्रस्तुत करन ेतथा  प्रकाशित  करने

 का  प्रश्  इस  समय  सरकार  के  विचाराधीन  है  ।

 अपर  दमोदर  घाटी  क्षेत्र  क  ऊर्जा  संसाधनों  के  बार  में  केन्द्रीय  इंधन  अनुसंधान  संस्थान  क  वैज्ञानिकों  द्वारा

 किया  गया  अध्ययन

 4036.
 श्री  एम०  एस०  पुरती :

 कय  विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  मनतो  यह  बताने  की  कंपा
 ,

 करेंग

 द

 (*)
 क्या  केन्द्रीय  इंधन  अनुसंधान  संस्थान  के  अनेक  वैज्ञानिकों  ने  अपर  दामोदर  घाटे  क्षेत्र  के  ऊर्जा

 संसाधनों  का  अध्ययन  किया  था  और  अतिरिकत  बि  सुविधा  को  स्थापना  करने  का  सुझाव  feat

 और

 यदि  तो  इस  बार  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया है  ?

 उद्योग  और  नागरिक
 पूति

 तथा  विज्ञान
 और

 प्रौद्योगिकी  मन्त्री  टी ०  ए०  ats) : :  हां  ।

 इंजीनियरों
 और  वैज्ञानिकों  को  एक  गोष्टी  में  केन्द्रीय  इन्धन  अनुसंधान  संस्थान  द्वारा  अपर  दामोदर  घाटी

 aa  के
 विकास के  लिए

 एक  विचारात्मक यो  जना  का  प्रस्ताव  प्रस्तुत  किया  गया था  ।  इस  योजना में  अतिरिक्त

 बिजली

 पैदा  करने  की  क्षमताएं  भी  शामिल  है  ।

 lat  और  अन्य  लोगं  को  लाभान्वित  करन ेके  लिए  उक्त  प्रस्ताव

 xtce
 ate  qa  संस्थान  के  समग्र  के  1973  अंक  में  प्रकाशित

 किया  >  ।

 पंजाब  वक्फ  बोड़

 4037.  थी  झारखण्ड  राय :  क्य  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  दर्पा  करेंग  कि

 कया  16  1974  को  बोर्ड  के  चैयरमैन  के
 बारे  में  पंजाब

 वक्फ  बोर्ड के  सेक्रेटरी  ने  पुलिस
 तिलक  नई  दिल्‍ली  में  शिकायत  at

 क्र
 थी  ;

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  तथ्य  क्या  @)  और

 उस  शिकायत  पर  अब  तक  क्या  कार्यवाही  की  गई  है
 ?

 जा  श्रम  | गुह  मंत्रालय  म॑  उपमंत्री  एफ०  एच०

 50 तथा  16-4-1974 को  श्री  जलाल  sera  पजाब  वक्फ

 सरदार  पटेल  अम्बाला  छावनी  ने  तिलक  माग  पुलिस  थाने  में  यह  शिकायत  कि  वहू  वक्फ  बोड़ें

 अपनी के  कार्यों के  बार  में  अपने  वकील से  परामर्श  करने  के  लिए  उच्चतम  न्यायालय  में  TIT

 कार  एच०  Tio  तथा  वक्फ  बडी
 के  कुछ

 कीमत  ड्राइवर  श्री  नाथूराम  की  दस्तर  रख
 में  छोड  गधा  था 1  उच्चतम  न्याय

 लथ  से  वापिस  आने पर  उसे  कार  और  ड्राइवर  नहीं  मिले  ।  उतकों  सनद हु

 हुआ  कि
 कार ड्राइवर क  सहयोग से  वक

 बोले
 के

 चेयरमैन  कुछ  अन्य  स्वार्थ  लोगों  द्वारा  कागजात

 गायब  करने  की  मना  से  वहां  से  कार  ले  जाई  गई  है  ।
 वहू

 मामले  पर  आवश्यक  कार्यो हो  करना
 मत

 ग

 ary  यह  शिकायत  दिल्लो  में  तिलक  पाग  थाने की  डायनो में  सं०  दिनांक  16-4-1974 के  अधीन

 जज  की  सो  |
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 Written
 cham

 re
 ४

 mb

 Pe
 1974

 —_—  ण

 a  तिलक
 ata  पुलिस

 थाने  में  द  निक  पंजी  सं०  दिनांक  16-4-1974  3

 ok  संसद  चेयरमैन  पंज वा
 वक्फ  बोर्ड  ने  ग्रह  बताते हुए

 लिखाई
 थी  कि

 का
 एच०  आर०  न  2186  उसकों  जामा मस्जिद  aa

 में  पाक  की  हुई  मिली  थी  ।  क्योंकि aft  ज
 नवीन  वक्फ  15-4-

 ई
 1974 से  20-4-  पद  क

 हट्टी  er  wee  कह
 कक  गाड

 कार
 का  प्रयोग  करने

 क  लिए
 प्राधिकृत  नहीं  था

 ।  वह  वक्फ  बोर्ड  के  चेयरमेन  होने के  नाते  कार  को
 अपने

 कि
 11  महादेव  रोड  नई  पर  ले  आया  |

 वक्फ  बोले  के  सेक्रटरी  श्री  जमालउद्दीन  द्वारा  की  गई  शिकायत  की  जांच  की  गई  थी  ।  .  लिस

 अनुसार  इससे  कोई  प्रज्ञा  मामला  नहीं  बनता  ।

 है वर  श्री  तथा  राव
 महावीर  विधान  सदस्य  के  व्यान  रिकार्ड किए

 नों  ey  शक्तियों  ने  att  तैयब  हुसेन  की
 बात

 का  समर्थन  किया  कि  कथित  कार  को  उच्चतम न्या  यके
 गण  से  बल्कि  जामा  मस्जिद  क्षेत्र  से  लाया  गया  था  |

 श्री
 तलब  वक्फ  ats  के  चे चेयर  मेन  होने

 क
 क  कारण  उसके

 मातहत
 कार्यरत  इसलिये

 a  पुलिस  वक्फ  ats की  कार  को  चेयरमैन  द्वारा  सेक्रटरी के  पास
 से  अपने

 पास  लान ेक ह  ध  नहीं

 समझ  ती
 ।  इसलिए  कोई  मामला  दर्ज  नहीं  किया  गया  और  श्री  ज़लाल उद् धीन  |  शिकायत  फाइल

 कर  गई थी  ।  as

 दरभंगा  बिहार के  सिरुआ  प्राम
 में  af

 जनों  पर
 हमला

 स्पा

 श्री  महेन्द्र  | ; है| क

 र  स्वर्ण  सिह  सोखो :

 ी

 गुह  मंत्री  बताने  की  कृपा  करेंग  वि
 oo

 )  क्या  1974 के  पहले

 गाड  में
 बिहार

 के
 दरभंगा

 जिले  के  बहेरा में
 सिरुअग्राम

 . बहरी  ब्लाक के  एक  अनप  ग्राम  के  नों  पर  बड़े  पैमाने पर  लूटमार  और  आगजनी  की
 7

 हई  थी

 x  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  तथ्य  क्या  हें

 ग  राशियों  के  विरूद्ध  क्या  कांयं बा ही  की  गई

 ग
 एस  उपमा  एफ

 ०  qo = ह
 =  म्

 से  राज्य  सरकार  से  तथ्य  मालम
 थ किय  जा  रहे  |  ह

 Arrears  of  Teleph  ‘Dues

 softest  Limaye  :  q  ]  Lp  ॥  के  ह  jeations  be  pleased
 to  st  ह  Sox  a

 (a)  whether  ict  that  there  ding  anes  against  the  telephones

 working  fo
 inieia  rs,  Government  office  rs  ol  Ties  Tanks  of Lr  (1 टुट (21165  and  above

 in  Del

 b)  ifso,  the  names  and  ducs  of  persons  in  the  above  categories  ;  and

 \  i  teps  taken  to  re  ६11९

 linister  of
 Com:  OTS  ॥ 6 2  mar  (a)  Yes,,

 Sir  Ure  tarece  montns, the
 The  outsta;

 ‘han
 लगाए  telephones  amoun-

 ted  to  ene  १
 ist  Ju  ne,  1974  anda  large  proportion  thereof  would  be  against

 these  ca  oe
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 (9)  It  is  pointed  out  that  Ministers  and  officials  using  these  telephones  are  not  personal-
 ly  responsible  for  payment  of  dues  as  this  is  the  responsibility  of  the  Ministries/  Depar  tment
 concerned.  Further  there  are  often  frequent  changes  in  the  allottees  of  particular  telephones
 within  a  Ministry.  However,  a  list  of  tzlephones  working  for  Ministers  and  Government

 fficers  of  the  ranks  of  Under-Secretaries  and  above  is  being  col  lected  from  various  Minis-
 tries  and  will  be  placed  on  the  Table  of  the  House  in  due  course.

 (c)  Special  reminders  have  been  issued  to  all  Government  Departments,  apart  from
 the  usual  telephone  reminders,  and  the  outstandings  are  being  pursued  vigorously.

 डाकघर  और  सार्वजनिक  टेलिफोन  केन्द्र  स्थापित  करने  की  कोसों

 4040.  श्री  पी०  आर०  शिनाय  :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कप  करेंगे  कि

 क्या  नए  डाकघर  और  सार्वजनिक  टेलिफोन  केन्द्र  खोलने  की  मुख्य  कसौटी  लाभप्रदता

 ?

 यदि  तो  इसके  लिए  क्या  अन्य  कसौटी  अपनाई  जाती  है  ;  और

 क्या  क्षेत्र  का  पिछड़ापन  भी  एक  कसौटी  है  और  यदि  तो  पिछड़ापन  का  निर्धारण  किस  प्रकार

 किया  जाता  है  ?

 जालघर  * संचार  मंत्री  शंकर  दयाल  a  केबिन  लाभ  मुख्य  कसोटी  नहीं है  ।

 सार्वजनिक  टेलीफोन  घर  :  सार्वजनिक  टेलीफोन  घर  खोलने  के  मामले  में  लाभ  एक  लेकिन

 यह  मुख्य  कसौटी  नहीं  है  ।

 डाकघर  :

 आय
 :  देहाती  इलाके  :  एक  नये  डाक  घर  से  सामान्य  इलाके  में  लागत  की  कम  से  कम  25 प्रतिशत

 पहाड़ी  इलाके  में  लागत  की  10  प्रतिशत  और  दूसर  अत्यन्त  पिछड़े  इलाकों  में  लागत  की  15  प्रतिशत

 आय  होना  ।

 शहरी  इलाक  :  नये  डाक  घर  से  कम  से  कम  उसकी  लागत के  बराबर  आय  होनी  चाहिए

 द्रोह  देहाती  इलाकों
 में  नय  डाकघर  मौजूदा  डाकघर  से  4.  8  किलो  मीटर  की  दूरी  पर  खोले  जाते

 जिन  गांवों
 में

 ग्राम  स्कूल  और  एन  ०  इ०  एस०  ब्लाक हूँ  उनके  लिए  निकटतम  डाकघर  की

 दुरी  घटाकर
 3.  2  किलोमीटर कर  दी  गई

 arias
 घाटा

 :  देहातों  इलाको  अगर  डाक  घर  से  सेवा  पाने  वालीं  आबादी  2000  से  कम  होती

 है  तो  500  रुपय  सालाना  तक  का  घाटा  सरकार  बर्दास्त  करती  है  और  अगर  यह  आबादी  2000  या

 इससे  रहता  है  तो  सरकार  750  रुपये  सालाना  तक  का  घाटा  बर्दास्त  करता  है  ।

 अत्यन्त  पिछड़  और  पहाड़ो  इलाकों  में  आबादी  च!ह  जितनी  भो  सकील  अध्यक्षों  के  अधिकारों

 के  अन्तर्गत  1000  रुपये  तक  का  घाटा  gates  किया  जाता  है  और  खास  मामलों  में  डाकतार  महानिदेशक
 के  अधिकारों  के  अंतगर्त  2500  रुपये  तक  का  घाटा  बर्दास्त  किया  जाता  है  ।

 टेलीफोन  घर  : दुसरी  कसौटियां  निम्नलिखित  है  ——

 (1)  प्रशासनिक  जसे  जिला/सब  डिंवीजन/तहसीलं,  संब-तहसील/ब्लाक  ख्याल
 ॥

 (ii)  स्थान  की  आबादी  ।
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 (i111)  मौजूदा  दूर  संचार  सुविधाओं  से  aa  स्थानों  से  दूरवर्ती  होना

 (iv)  पर्यटकों  और  यांत्रिकों  के  केन्द्र  ।

 )  सिचाई  और  बिजली  परियोजनाओं  के  स्थल  agar  टाउनशिप  |

 इन  सभी  मामलों  में  लाभ  पर  जोर  नहीं  दिया  जाता  और  सार्वजनिक  टेलीफोन  घर  खोलने

 को  मंजूरी  घाटा  उठाकर  भी  दी  जाती  बीते  कि  वार्षिक  आवर्ती  व्यय  का  कम  से  कम  25

 प्रतिशत  राजस्व  प्राप्त  होने  की  सम्भावना  हो  ।

 डाकघर  :  डक  सुविधाओं  के  लिए  किसी  इलाके  को  अत्यंत  पिछड़ा  इलाका  घोषित  करते  समय (7)
 निम्नलिखि  त  तत्वों  की  जांच  की  जाती  है  :

 11)  राज्य  के  दूसर  इलाकों  तथा  पूरे  राज्य  की  तलना  में  उस  इलाके  में  कितनी  डाक  सुविधा यें
 उपलब्ध  है  ?

 (i)  संचार  के  भौगोलिक  स्थिति  आदि

 (111  उसइलाक
 में

 तथा  उससे  सटे  हुए  राज्य  के  दूसरे  इलाकों  में  डाक  का  वितरण  कितनी  बार

 है  ?

 (iv)  समान्य  स्थितियों  में  डाक  सुविधाओं  के  विस्तार  की  सम्भावना  |

 संचार  लाइनों  की  लम्बाई  | (Vv)

 सार्वजनिक  टेलीफोन  घर  :  पहाड़  और  पिछड़  इलाकों  के  मामले में  अगर  अनुमानित  राजस्व  की
 प्राप्ति  वार्षिक .  आवर्ती  व्यय  की  10 प्रतिशत  और  15  प्रतिशत  हो  तो  उपर्युक्त  भाग  में

 उल्लिखित  स्थानों  में  सार्वजनिक  टेलीफोन  घरों  और  तारघरों  की  मजूरी द  दीਂ  जाती  है  ।  योजना  आयोग

 और  राज्य  सरकारो ंने  जिन  इलाकों  को  पिछड़ा  इलका  करार  दिया  सार्वजनिक  टेलीफोन  घर  और

 डाक  तार  घर  खोलने  के  मामले  उन  इलाकों  को  पिछड़ा  इलाका  माना  जाता  है  ।

 विदशी  पर्यटकों  का  शिलांग  और  मघा लय  सें  प्रवेश

 4041.  श्री  बी०  कठ  दास  चौधरी  :  क्या  गह  मंत्रो  यह  बताने  की  HIT  करेंग  कि  :

 क्या  केन्द्र  सरकार  ने  विदेशो  पर्यटकों  के  शिलांग  और  मेघालय  में  प्रवेश  पर  प्रतिबन्ध  को  हटा

 निया है  ;

 क्या  केन्द्र  सरकार  ने  ए  सा  किया  है  अथवा  मेघालय  राज्य  सरकार  के  निरन्तर  अनुरोध

 पर  किया  है  ;

 कया  मेघालय  राज्य  सरकार  विदेशी  पर्यटकों  को  राज्य  में  इच्छानुसार  आने  को  अनुमति

 देने  के  साथ  साथ  मेघालय  आवास  परमिट  विधेयक  के  माध्यम  से  गर  जन  जातीय  भारतोय  नागरिकों

 के  मेघालय  में  ठहरने  पर  असंवैधानिक  बाधाएं  लगा  रही  है  ;  और

 विधेयक  के  माध्यम  से  क्या  कया  बाधाएं  लगाई  जा  रही  हूँ  ?

 गृह  मंत्रालय में  एफ०  एच०  :  तथा  मेघालय  में न
 के  प्रवेश  पर प्र  निबन्ध  में  ढ़ील  देने  के  प्रत  के  सम्बन्ध  में  म  घालय  सरकार  से  हाल  ही  में  प्राप्त

 विचार  किया  गया  था  ।  बिना  परमिटों  के  15  दिन  तक  ठहरने  के  लिए  दिलाने  क़ा  दौरा  करने  हेतु  विदी

 बैंकों  को  अनुमति
 देने  का  निचय  किया  गया  यदि  वे  गुहारो  से  आने  और  वापिस  जाने  को  यात्रा

 वायुयान  से  करें  ।
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 तात  लगा
 अन्य

 wvrora
 ani  नत  AUS तथा  विधेयक  को  मामल  विचाराधीन है  ।

 कलकत्ता  रल  डाक  सेवा  सकील  में  कमरा  रियों  की  संख्या

 4042.  श्री  समर  मुखर्जी  :  क्या  संचार  मंत्रो  यट  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 सरकार  को  पता  है  क  अकेले  कल  रेलवे  डफ  सेवा  साहिल  में  फमचारियों  को

 विमान  900  है  फि  तमंचा  रियों  का  मंजर  संख्या  1200  है  अर

 यदि  तो  सरकार  की  उस  पर  क्या  प्रतिक्रिया  है
 ?

 फ्ल  आर०  एम०  एस०  डिवोजन संचार  मंत्री  शंकर  दयाल
 :

 और

 में  रियों  को  ओर  अत  { t  1132  ,  डुबकी
 उनको

 स्वीकृत  संख्या  1181  है  इस  कमो  को  पुरा  करने के  लिए  मंच  रियों  को  भर्ती  प्रशिक्षण  हेतु  पहले  हो

 कदम  उठाए  गए  हूँ  ।

 दिल्‍ली  में  फिल्मों  क  वितरण  और  सिनेमाघरों  क  प्रबंध  को  अधिकार  में  लना

 4043.  श्र  व्यालार  रवि  :  क्या  सुचना  और  प्रसरण  मंत्री  यहं  बताने  को  करेंग  कि

 दिल्लो  मं  फ़िल्म  उद्योग  के  प्रदर्शन  क्षेत्र के  कर्मचारियों  को  उनके  निफ्टी  योग्य  भो  वक़्त

 नहीं  दिया  जा  है  हालाकि इस  उद्योग  के  लभ  कमा  रह  है  ;

 (a)
 दिल्लो  में  सिनेमा रों  के

 कम चा  जसे  बू  ‘s Ir  क्लर्कों
 तथाਂ  गेट  कोपलों  को  उनको

 लम्बा  सेवा  बाद  भो  300  रुपये  तथा  200  रुपये  कम
 '
 मासिक वेतन  फिया  रहा  है  fae

 साथ  मकन  फिराया  चिकित्सा  सुविधाएं  या  अंखियों  भविष्य  निधि  अदि  कुछ भो  नहीं  fear

 जाता  प

 क्या  सरकार ने  दिल्लो  में  फिल्म  वितरण  काय  को  अपने  हाथ में  लेने  क  निर्णय  किया है
 और

 यदि  at,  तो  सरकार  का  विचर
 दिल्लो

 a  सिनेमा
 घरों

 के  प्रबन्ध  को  अपने  अधिकार  में  लने

 का  है  ताकि  सिनेमाघरों  के  कर्मचारियों  की  दा में  सुधार  हो  सक े?

 सुचना
 और  प्रसरण  मंत्रालय  उपमंत्री  मंदिर

 fag) :
 सिनेमाघरों  के  विभिनन

 श्रेणियों  के  कर्मचारियों  को  मारो रो  दरें  औद्योगिक  ट्रिब्यूनल के  अखाडे  के  अनुसार  सोशन  पिक्चर

 बीट्स  एसोसियेशन  तथा  सिनेमा  कर्मचारियों  के  सोच  समझौते  द्वारा  विनियमित  को  जातों  है  ।

 दिल्लो  के  अधिकतर  सिनेमाघरों के  विभिन्‍न  श्रेणियों के  कर्मचारियों  की
 कुल  परि लब्धियों

 को  जो  1-11-74  से  लागू  दर्शा निवाला एक  विवरण  सं  लग्न है  ।  इन  परि लब्धियों में  मूल  महंगा ई
 भत्ता  और

 अतिरिक्त
 महंगाई  भत्ता  शामिल  इन  कर्मचारियों  को  मकान  हराया  भत्ता  या

 चिकित्सा  सम्बन्ध
 सुविधाएं  नहीं

 मिल  रहो  किन्त ुवे  कर्म चारों  भविष्य  निधि  1952

 के  उपबन्धों  के  अन्तरगत  आते  हैं  ।

 फिल्म  वितरण  के  माध्यम  का  प्रदान  विचाराधीन  है  ।

 नही ं।
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 स०  श्रेणी  आरंभिक  मजूरी  उन  कर्मचारियों

 की  मुनरो

 जिन्होंने  10-13

 ay  सेवा  कर
 लो  है

 ९.

 रुपये  रुपये

 स्वोपर/क्लीनभर/मसालची  के  234.00  288.00

 293.00 चपरासी  /चौकोदार/पत्रवाहक  e  244.00

 गेटकीपर  ,  264.00  319.00

 a  किंग  क्लाक  ी  e  274.00  329.00

 सहायक  आपरेटर/इलेक्ट्रीोदियन  309. 00  395.00

 हड  आपरेटर  *  .  364.00  457.00

 दिल्‍ली  सिक्ख  गुरुद्वारा  चुनाव

 4044.  श्रीमती  सावित्री  श्याम

 श्री  चन्द्रशेखर  fag  :

 सरदार  स्वर्ण  सिह  सोनी  :

 क्या  गह  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  प्रधान  मंत्री  को  दिल्‍ली  सिक्ख  गुरुद्वारा  चुनाव के  बारे  सिक्ख  ब्रदर हुड  नटर  पाल

 के  अध्यक्ष  की  ओर  से  दिनांक  14/15  1974  को  कोई  ज्ञापनश्राप्त  हुआ

 और यदि  at,  तो  तत्सम्बन्धी  विवरण  क्या है  ;

 इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 गह  मंत्रालय में  उप  मंत्री  एफ०  एच०  :  और  जो  श्रीमन्  ।  ज्ञापन

 को  एक  प्रतिलिपि  सदन  के  पठल  पर  रख  दो  गई  प्र न्या लय  में  रखी  गई  ।  देखिए  संख्या  एल०

 728/74]

 (  संसद  द्वारा  1974  में  पारित  दिल्लो
 सिख  गुरुद्वारा  1974

 को  23  1974  को  रा  ट्रपति  को  स्वी  कृति  प्राप्त  हुई  |  इसके  बाद  गुरुमुखी  पढ़ने  और  लिखने

 के  बार  में  किलो  उम्मीदवार  को  योग्यता  के  किलो  wet  को  तयਂ  कर  ने  का  ढ़ंग  निर्धारित  करते  हुए  ्  11-

 1974  को  eat  गज़ट  में  अधिनियम  को  घारा  10  के  अधीन  आवश्यक  नियम

 सुचित  गया
 दिल्लो  सिख  गुरुद्वारा  प्रबन्धक  समिति  का  पंजीकरण  197  3

 गए  हैं  और  दिल्लो में  आवश्यक  संशोधन  भो  किए a
 गज़ट

 दिनांक  19-11-1974  में  अधिसूचित

 कि  चुनाव  करान  का  काय  क्रम  दिल्लो  प्रशासन  के  विचाराधीन  है  ।

 Rural  Electrification.  Projects  in  M.P.

 4045.  Shri  Hukam  Chand  Kachwai:  Will  the  Minister  of  Energy  be  pleased
 to  state:

 ch as (a)  the  number  of  villages  in  Madhya  Pradesh  whi
 have  been  electrified  during  the

 years  1973-74  ;  and
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 h
 (b)  the  fands  allocated  for  rural  electrification  projects  in  Madhya  Prad  esh  in  the  Fit

 Plan  as  also  the  amount  already  spent  out  of  those  funds?

 The  Deputy  Minister  inthe  Ministry  of  Energy  (Prof.  Siddheshwar  Prasad):
 (a)  770  villages  were  electrified  in  Madhya  Pradesh  during  1973-74.

 (b)  The  5125  and  content  of  the  Fifth  Five  Year  Pian  has  not  yet  been  determined.
 However,  an  outlay  of  Rs.  20  crores  under  the  normal  programme  and  Rs.  55  crores  under
 the  Minimum  Needs  Programme  has  been  proposed  for  rural  electrification  in  Madhya
 Prad?sh  during  the  Fifth  Pian.  Additional  assistance  will  also  be  available  from  the
 rural  Electrification  Corporation  Ltd.  The  details  of  the  amount  spent  would  be  known  only
 after  close  of  the  financial  year.

 हिमाचल  प्रदेश  में  सिओल  परि  योजना  क fea  भर्ती  किये  गये  श्रमिकों  को  मजूरी

 4046.  श्री  विक्रम  महाजन  :  क्या  ऊर्जा  मंत्री  ae  बताने  की  कृपा  करा  कि

 क्या  सिओल  परियोजना
 में  हिमाचल  प्रदेश  के  बाहर  से  नियुक्त  किए

 गय  श्रमिकों  की  स्थानीय  श्रमिकों  को  तुलना  में  ऊंची  दरों  पर  मजूरी  दो  जातों  है  ;

 हिमाचल  प्रदेश  से  बाहर  से  अय  उन  श्रमिकों  को  संख्या  कितनी  है  जिन्हें  स्थानीय  श्रमिकों
 की  तुलना  में  ऊंची  दर  पर  मजूरी  दी  गई  है  ;  और

 गत  फोन  वर्षों  के  दौरान  नियुक्त  किए  गए  स्थानों  श्रमिकों  तथा  हिमाचल  प्रदेश  से  बाहर
 के  श्रमिकों  को  संख्या  कितना-कितना  रहो  ?

 ऊर्जा  मंत्रालय में  उपमंत्री  (sito  सिद्धेश्वर  :  नहीं  |  है

 प्रदान  नहीं  उठता  ।

 afro पिछले  तीन  वर्षो  के  दौरान  ब  रा  सिविल  जल-विद्युत  धाक  पर  लगाए  गए  स्थानीय
 श्रमिकों  और  हिमाचल  प्रदेश  से  बाहर  के  श्रमिकों  को  ब्यौरा  नोचे  दिया  जाता  है  —

 एए
 ag  स्थानीय  श्रमिक  बाहर

 से
 श्रमिक

 1971-72  3,499  82
 =n 1972-73  क  4,592  350

 1973-74  4,929  1,122
 क

 दादर  तथा  नागर  हवेली  में  कोयल  का अ
 अपत भनक  |

 4047.  श्री  आर०  आर०  पटेल :  कया  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ॥

 र ry क्या  संघ  राज्य  क्षेत्र  दादर  और  नागर  हवेली  में  उद्योगों  के  लिए  कोयले  का  भा  अभाव  है
 जिसके  कारण  बहुत  से  लघु  उद्योग  बन्द  हो  गए  है  ;  और

 यदि  तो  उस  क्षेत्र  में  कोयले  के  संकट  को  दूर  करने  के  लिए  क्या  उपाय  किए  गये  है  ?

 ऊर्जा  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  (sto  सिद्धेश्वर  :  तथा  केन्द्र  शासित  क्षेत्र  दादर

 और  नागर  हवेली  से  कोयले  की  कमी  के  बारे  में  कोई  खास  शिकायत  सरकार  को  नहीं  मिली  है  ।  देश  में

 लंघ थि  उद्योगों के  लिए  हाड  कोक
 की  उपलब्धि  में  पर्याप्त  सुधार  हुआ  है  ।  लेकिन

 देश  के  कुछ  भागों  में  न्य
 उद्योगों के  अकोककर  कोयले  कीः  कमी  अवश्य  है  जिसके  अनेक  का रण  जेसे  कम  प्राथमिकता
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 Written  yaIAY
 Agral  ia)  a  20,  1896  (Saka)

 ~
 प्राप्त  उपभोक्ताओं  wat  ईट  भट्ट  छोटे  उद्योगों  व

 घरेलू  उपयोग  का  कोयला  पहुंचाने हेतु
 पर्याप्त

 TR |  ह  गल  af  | ama  a  मिलता  तवा  पूति  की  gary
 ।

 मांग  को  दर  में  अधिक  ee  कॉलेज  का  उत्पादन  बढ़ाने  तथा

 गे  रह  है  । इसके  संचलन  एवं  वितरण
 में  गतिरोध  को  दुर  करने  के  गुन  सयासी  किये

 Etah-Aliganj  Direct  Dialling

 4048.  Shri  Mahadeepak  Singh  Shakya:  Will  the  Minister  of
 be  pleased  to  state:

 fa)  whether  the  introduction  of  direct  dialling  system  between  Etah  District  and  Ali-

 ganj  in  Uttar  Pradesh  has  been  approved;  and

 (bi  ifso,  the  tums  by  which  work  on  the  line  will  start  and  will  b>  completed ?

 The  Minister  of  Communications  (Dr.  Shanker  Dayal  Sharma):  (a)  &  (b)
 No,  Sir.  The  traffic  does  not  justify  the  introduction  of  Subscriber  Trunk  Dialling  from

 Aliganj  to  any  place.

 रहता  हड़ताल  पर  आकाशवाणी  स  रल  कर्मचारियों  के
 वक्तव्यों  का  प्रसारण

 4049.  श्री  जगदीश  भट्टाचार्य :
 वा  सूचना  और  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 2  1974  से  30  1974  तक  विभिनन  रेल  कर्मचारियों  अब वां  जन  सधारण  के

 कितने  वक्तव्य  रेलवे  हड़ताल  पर  आकाशवाणी  से  प्रसारित  किए  गये  ;  और

 इन  वक्तव्यों
 में  कुल  कितने  घंटे  /

 मिनट  लगे  और  इसके  लिए  आकाशवाणी  को  कितनी

 धनराशि  का  भुगतान  किया  गया  ?

 सुचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  मे  ,  उपमंत्री  धमंवीर  :  रेल  हड़ताल  के  दौरान

 वाणी  ने  हड़ताल  पर  मुख्य  अंग्रेजो  और  हिन्दा  बुलेटिनों  में  108  समाचर  प्रसारित  करने  के  अलावा

 हड़ताल  को  स्थिति  से  सम्बन्धित  मामलों  पर  76  7  भेंट  वार्ताएं  प्रसारित  कीं  ।  ये  रेलवे  रियों  के
 zr ry
 os  यूनियनों  के  रेल  कम चा  रेलवे  कर्मचारियों  के  परिवारों  के  सदस्यों  और  आम

 लोगों  के  वक्तव्यों  था  उनसे  की  गई  भेट कर्ताओं  पर  आधारित  थी  ।

 इनमें  से  अधिकांश  भेंट  वार्ताएं  रेलवे  रेलवे  कर्मचारियों  की  कालोनियों

 आदि  जेस  सार्वजनिक  स्थानों  पर  रिको  के  गई  थी  ।  प्रत्येक  व्यक्ति  को  भेंट  वार्ता  की  अवधि

 या  उन  अनगिनत  सन्दर्भों  जिनका  समाचार  बुलेटिनों  में  उल्लेख  feat  को  कोई  हिसाब  नहीं  रखा

 गया  |  इसलिए  इन  भेंट  वार्ताओं  के  कूल  मिनटों  को  बताना  सम्भव  नहीं  हैं  ।
 आमतौर  से  अ  काश वाणी

 सामयिक  कार्यक्रमों  में  प्रयुक्त  की  जाने  ली  अल्प  अवधि  की  अन-दि-स्पाट  रिकर्डडिंगों  के  लिए  कोई

 भुगतान  नहीं  करती  |

 बर्ष  1975  सें  विशेष  डाक  टिकटों  का  जारी  किया  जाना

 4050.  श्री  पी०  जी०  मावलंकर
 :  क्या  संचार  मंत्री  यहं  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  राष्ट्र  की  तथा  विश्व  क  विशेष  तथा  महत्वपूर्ण  घटता ओं  को  नोट  करते  हुए

 ay  197  5  में  जारो  किए  जाने  वाले  विशेष  डाक-टिकटों  की  सूची  को  अन्तिम  रूप  दे  दिया  है  ;

 यदि  तो  तत्सम््यों  तथ्य  कया  हैं  |  और

 इस  प्रकर  सम्मानित  किये  जने  वले  व्यक्तियों के  नाम  चन  करने  का  अधार  क्या

 संचार  मंत्री
 शंकर  दयाल  :  और  जी  वय  1975  के  दौरान

 ~
 स्मारक  डक  टिकट  जारी  करने  के अत् यायी  कार्यक्रम  की  एक

 प्रतिलिपि
 संलग्न  है  ।  प्राधान्य  म

 रखी  गई  ।  दखिए  संख्या
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 11  1974  लिखित  उत्तर

 (7)  डाक-तार  विभाग  स्मारक/विशेष  डाक  टिकट  फिलाटली  सलाहकार  समिति  की
 सिफारि

 ati

 के  आधार  पर
 निकालता  इस

 समिति
 में  संसद  कलाकार  और  दूसर  प्रमुख

 व्यक्ति  शामिल हैं  ।  यह  समिति  अपने  सिफारिशें  edt  समय  विशष/स्मारक  डाक
 टिकट

 जारी  करने
 के

 लिए  निर्धारित  सामान्य  सिद्धान्तों  को  ध्यान  में  रखती  है  ।  इन  सामान्य  सिद्धान्तों  का  उ  cae  अनुबन्ध  क

 में  किया  गया  हैं  ।  में  रखा  गया  देखिए  संख्या  एल०  74]

 Atrocities  on  Scheduled  Castes/Tribes  by  Caste  Hindus

 4051.  Shri  Nathu  Ram  Abirwar  :

 Shrimati  Parvathi  Krishnan

 Will  the  Minister  of  Home  Affairs  be  pleased  to  state

 (a)  whelher  the  atrocities  being  perpetrated  on  the  Scheduled  Castes  and  the  Scheduled
 Tribes  by  Caste  Hindus  have  increased  during  1972,  1973  and  1974  and  ifso,  their  number
 sStatewise

 (b)  whether  Government  propose  to  amend  the  relevant  laws  so  as  to  provide  for  com*

 pensation  tothe  Harijans  for  loss  of  life  and  property;  and

 (८)  if  so,  the  outlines  thereof?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Home  Affairs  (Shri  Mohsin)  :
 (a)  Up-to-date  information  is  being  collected  and  will  be  laid  on  the  table  of  the  House.

 (b)  &  (८)  The  State  Governments  take  appropriate  action  to  provide  relief  and
 rehabilitation  assistance  in  deserving  cases

 अमरीका  a  भारतीय  वैज्ञानिकों  हारा  आधुनिक  तकनीकी  का  .  भारत  को  हस्तांतरण

 4052.  श्री  एस०  ए०  मुरुगनन्तम  :
 कया  विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  मंदी  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ॥

 कया  भारतीय  मूल  के  उन  वैज्ञानिकों  अथवा  तकनीकियों  ने
 जो

 अमरीका  में  रोजगार  पर

 लगे  आधुनिक  तकनीकी  का  भारत को  हस्तान्तरण  करने में  सहायता  दन  का  बचन  दिया  है  ;  और

 यदि  gi,  तो  उस  पर  भारत  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है
 ?

 उद्योग  और  नागरिक  पूर्ति  तथा  विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  मंत्री  टी०  To  ।  भर  (=)

 भारतीय  मूल  के  वैज्ञानिकों  की  एक  बैठक  यू
 ०  एस०  ए  थी  ।  बैठक  में  सव  सम्मति  से  यह  निर्णय

 किय  गय  थ  वैज्ञानिक  और  तकनीकी  स्वरूप  की  समस्याओं  को  जिनका  भारतीय  अर्थव्यवस्था  को  सामना
 करना  पड़  है  का  समाधान  करने  में  यू०  एस०  ए०  में  स्थित  भारतीय  वैज्ञानिक

 सहयोग
 कर  सक  और

 भारतीय  वैज्ञानिकों  का  विषषज्ञता  का  उपयोग  केरने  के  लिए  एक  तरीका  अपनाया  ना  सके  |

 जल ऊर्जा  तथा  सिंचाई  परियोजनाओं  का  निर्माण

 4054.  श्री  देखकर  राव  साबित  :  क्या  उर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग  कि  :

 इस  समय  कौन  सी  जल-ऊर्जा  तथा  सिचाई  परियोजनाएं  निर्माणाधीन  है

 क्षमता  कितनी-कितनी  है  ;  और

 उनके  कब  सक  पूरा  होने  की  सम्भावना  है
 ?

 ऊर्जा  मंत्री  कृष्ण  चन्द्र  :  (*)  से  अपेक्षित  सूचना
 दिखने

 वाला  विवरण  संलग्न
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 विवरण

 नम  परियोजना  का  नाम  यूनिट  की  संख्या  चाल  होने  की  संभावित

 स०  और  क्षमता  तिथि

 2  4
 ह

 नागा जून  सागर  2X  50=100  मे  ०  पहलों  यूनिट  1978-79

 दूसरो  यूनिट  1978-79

 गंडक  e  1X  15  मेरा  1978-79

 और  उत्तर

 कोसी  शक  थ  4X  5==  20  में ०वा०  पहली  यू  दूसरी  यू  निट
 और  तीसरी  यूनिट  पहले

 चालू  है  चौथी  यूनिट
 1975

 कई  च्  चक  4X  75=  300  मे०वा ०  यूनिट  एक-पहले  चालू
 हो  चुकी  है

 यूनिट  दो-परिचयात्मक

 आधार  पर  प्रचालित  ।

 यूनिट  1975

 यूनिट
 1975

 .5  जयाकवाडी  चरण  एक  )  1X  12==12  1978-79

 छटी 6  रंगोली  2X  50=  100  में  ०वा  ०  योजना  के  दौरान

 लाभ

 4X  165=  660  में  ०वा०

 7  ब्यास  यूनिट-एक  (हरियाणा/पंजाब  यांत्रिक  प्रचालन  यूनिट-सितम्बर
 1976 राजस्थान  )

 दूसरी
 1976

 1977)

 1977)

 यूनिट  do  तीन  और  चार  का  वाणिज्यिक  प्रचालन
 400  किलोवाट  ट्रांसफार्मर  की  सुपुदंगी  तारीख  पर
 मिर  करता  है  ।

 सि त विकि क ि ह
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 लिखित  उत्तर 20  1896

 2  3  4

 पहली  यूनिट
 --  1976-77 व्यास  दो  4X  240  मैं  ०वा०

 हरियाणा  )  qed  यूनिट
 >-  1976-77

 तीसरी  यूनिट  1977-78

 चौथी  यूनिट  1977-78

 परम्बिकुलम  अभियान  (तमिलन/ःडु)  1X  60+2xX  35+  छठी  योजना  के  दौरे  लाभ

 1  >  25=155

 मे  ०वा०

 10  रामगंगा  .  3X  60=  180  पहली  यूनिट  3/1975

 दूसरी  यूनिट  2/1976

 तीसरी  यूनिट  7/1976

 11  सिहरो  प्रदेश )  4X  150=600  Ba)  के  दौरान  लाभ

 F  ०वा  ०

 छना  9s 12  पेंच  प्रदेश और  am  80=  160  म०  1978-79

 वा०

 नागालैंड  के  गावों  में

 4055.  श्री  क ०७  लकप्पा  :  क्या
 गुह  मंत्री  यह  बताने की

 कृपा  करेंगे
 कि  :

 क्या  अक्तूबर  और  1974  में  नागालैण्ड  के  20  गावों  में  कर्फ्यू  लगाया  गया

 यदि  तो  दया  नागाओं  की  गतिविधियां  इस  राज्य  की  कानून  और  व्यवस्था  की  स्थिति  को

 गम्भीरता  से  अस्तव्यस्त  कर  रही  हैं  ;  और '

 यदि  तो  इस  बार  में  राज्य  की  सहायता  करने  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  ने  : 211  कार्यवाही

 की
 है  ?

 गुह  मंत्रालय में  उपमंत्री  एफ०  एच०  :  से  नागालैण्ड  राज्य  प्राधिकारियों
 ने  उन  भूमिगत  नागाओं  के  विरुद्ध  सुरक्षा  कार्यों  ने  सहायता  करने  के  लिए  अक्तूबर  और  1974

 में  नागालैण्ड  के  139  गावों  में  कर्फ्यू  लगाया  जो  सुरक्षा  बलों  पर  आक्रमण  अपहरण
 जबरदस्ती  भर्ती  और  गांवों  से  धन  व  खाद्य सामग्री  एकत्रित  करने  जसी  हिंसात्मक  घटनाओं  में  लगे  हुए

 केन्द्रीय  सरकार ने  कानून  तथा  व्यवस्था  सम्बन्धी  कार्य में  नागालैण्ड  सरकार  की  सहायता  करने
 के  लिए  उनको  केन्द्रीय  रिजर्व  पुलिस  की  पांच  बटालियनें  और  असम  रायफल्स  की  2  बटालियनें

 कराई  हूँ  |

 News  fegarding  seizure  of  silver  in  Ratlam  town  of  Madhya  Pradesh

 4057.  Dr.  Laxminarayan  Pandeya  :  Will  the  Minister  of  Information  and  Broad-
 casting  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  news  to  the  effect  that  silver  worth  Rs.  5  lakhs  had  been  seized  in  Ratlam
 town  of  Madhya  Pradesh  appeared  in  the  press  and  was  broadcast

 over  All  India  Radio
 ‘in  the  last  week  cf  Octobler  ;

 (b)  whether  this  news  was  totally  false  and  misleading;

 (c)  whether  this  news  had  been  repudiated  later  by  AIR  and  the  Press;  and
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 (d)  ifso,  the  action  taken  against  the  guilty  officials?  ,

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Information  and  Broadcasting  (Shri
 Dharam  Bir  Sinha):  (a)  to  (c)  All  India  Radio  reported  in  its  morning  bulletins  of
 Octeber  25,  1974,  the  news  of  the  seizure  of  silver  at  Ratlam  Station  of  Madhya  Pradesh
 on  the  basis  of  a  report  released  on  October  24  by  the  United  News  of  India,  which  had
 ascribed  the  report  to  the  Superintendent  of  Police.  The  denial  of  this  report  of  the  seizure
 of  contraband  silver  was  subsequently  broadcast  in  the  AIR  bulletins  on  October  27,  on

 receipt  of  a  report  to  this  effect  from  the  same  News  Agency.  No  release  about  the  news  or
 its  denial  was  issued  by  the  Press  Information  Bureau.  However,  the  M.P.  Chronicle
 dated  October  28,1974  an  English  daily  from  Bhopal  carried  a  UNI  news:story  on  the

 subject,  As  far  as  Government  knows,  the  report  was  not  repudiated  bythe  Press.

 (d)  This  did  not  arise  as  the  news  and  its  subsequent  denial  were  broadcast  on  the  basis
 of  Information  supplied  by  the  said  news  agency,  which  is  not  under  Government  control.

 दैनिक  समाचार  पत्रों  को  अखबारी  का  आबंटन

 4058.  श्री  एम०  आर०  लक्ष्मीनारायण  :  क्या  सुचना  और  प्रसारण  मंत्री  गत  तीन  वर्षों  में  दे  निक
 समाचार  पत्रों  को  अखबारी  कागज  के  WTsray  के  बार  में  8  1974  के

 अता  राजकीय  प्रश्न
 संझा

 9434  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृप  करेंगे  कि  :

 क्या  प्री  गई  जानकारी  इस  बीच  एकत्र  कर  ली  गई  है  ;  और

 यदि  तो  तत् सम्बधी  qeq  बातें  क्या  है  ?

 1
 और  प्रसारण  मंत्रालय  में  उपमंत्री  धर्मवीर  :  तथा  (a)  सामग्री  अभी

 एकत्रित  की  रजा  रही  है  और  यथा  समय  सदन  को  मजे  पर  रख  दो  जाएगी  |

 तारापुर  परमाणु  aaa  से  रेडियो-धमीजा  का  रिसकर  बाहर  निकलना

 4059.  श्री  वीरेन  एमेली  :

 श्री  बी०  कण  दास चौधरी  :

 क्य  परमाणु  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उनका  ध्यान  परमाणु  विद्युत  संयंत्रों  से  रेडियो-धर्मिता  के  रिसकर  बाहर  निकलने  के

 कारण  अमरीका के
 ब्रात[वरण  दूषित  हो  जाने

 के  समाचारों  की  ओर  दिलाया गया  है  ;

 क्या  तारापुर  परमाणु  संयंत्र  से  भी  रेडियों-घूमता  रिसकर  बाहर  निकल  रही  है  ;  और

 यदि  तो  इस  बार  में  क्या  सुरक्षात्मक  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 प्रधान  परमाणु  ऊर्जा
 इलेक्ट्रा  नाक्स

 मंत्री  तथा  अन्तरिक्ष  मंत्री  इन्दिरा  :

 at

 तथा  प्रत्येक  परमाणु  बिजलीघर
 से

 रेडियोसक्रियता  की  कुछ  न  कुछ  मात्रा  निकलती  है  ।

 विकिरण  सुरक्षा  सम्बन्धी  अन्तर्राष्ट्रीय  समिति  ने  गस  तथा  द्रव  दोनों
 ही

 प्रकार  के  रेडियोसक्रिय  पदार्थों

 की  निर्मुक्त  जा  सकने  वाली  मात्रा  की  अधिकतम  सीमा  निर्धारित  की  तारापुर  में  इस  सी  मा  से  सम्बन्धित

 नियमों  का  पूरी  तरह  से  पाल  किया  जा  रहा  है  ।  ब्रस्तुत: ,  कुछ  मामलों  में  तो  निर्मित  रेडियोसक्रियता
 की  मात्रा  इस  सीमा  से  भी  कही  कम

 रखी  ज.ती  है  ।  ate  क.रण  है  कि  तारापुर  से  निकलने  वली  र
 सक्रियता  की  मात्रा  निर्धारित  सीमा  के  अंतगर्त  ही  रहती  रही है  ।  इस  मात्रा  को  नि  यात्री  रखने  के  एक
 अन्य  उपाय  के  रूप  तारापुर  में  अपशिष्ट  पदार्थों  का  शोधन  करने  की  व्यवस्था  को  और  परिवर्धित  किया
 जा  रहा  है  ताकि  निर्मुक्त  होने  वाले  रेडियोसक्रिय  द्रव  की  माता  को  कौर  अधिक  कम  किया  जा  सके  |
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 अनुसूचित  जात्ति/अनुसूचित  जनजाति  आयुक्त  के  अंतगर्त  कार्यालय

 4060.  श्री  शक्ति  कुमार  सरकार  :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  क्या  करेंगे  कि

 क्या  अनुसूचित  जाति  तथा  अनुसूचित  जनजाति  आयुक्त  ने  अपने  कार्यालय  के  विस्तार

 ga:  क्षेत्रीय  कार्यालय  खोलने  सम्बन्धी  कोई  प्रस्ताव  प्रस्तुत  किए  हैं  ;

 क्या  उनका  ध्यान  अनुसूचित  जातियों  अनूसूचित  जनजातियों  के  कल्याण  पर  संसदीय

 के  छटे  प्रतिवेदन  में  को  गई  सिफ़ारिशों  की  ओर  दिलाया  गया है  ;  और

 यदि  तो  मंत्रालय  द्वारा  अब  तंक इस  मामले  में  कया  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 गुह  मंत्रालय में  उप  मंत्री  (sit  एफ०  एच०  :  अनूसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित
 जन-जा

 तियों  के  आयुक्त  से  मुख्य  कार्यालय  के  लिए  अतिरिक्त  तथा  राज्यों  में  क्षत्रीय

 कार्यालय  स्थापित  करने  के  लिए  एक  प्रस्ताव  प्राप्त  हुआ  है  ।

 जी  श्रीमान  ।

 इस  प्रस्ताव  पर  बिचार  किया  जा  रहा  है  ।

 जोरहट  स्थित
 क्षे  त्रीय  अनुसंधान  प्रयोगशाला  में  रही  कागज  को  अच्छी  किस्म

 के
 कागज  में

 बदलने  क  लिये  प्रयोग

 4061  एस०  एन०  मिश्र  :  क्याਂ  विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्षेत्रीय  अनुसंधान  जोरहाट  में  रही  कागज  को  अच्छी  किस्म  के  कागज  में
 बदलने  के  लिए  कोई  प्रयोग  गया  था  ;

 यदि  तो  प्रयोग  के  क्या  परिणाम  निकल  और  इस  प्रक्रिया  को  उपयोग  में  लाने  क  लिए
 सरकार  द्वारा  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 उद्योग  और  नागरिक  पूरि  तथा  विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  ठी०  go  :  और
 समचार  पत्र  के  कागज  बनाने  के  पाप  उत्पादन  करने  और  रद्दी  कागज  पर  से  स्थायी  मिटाने

 के  लिए  क्षेत्रीय  अनुसंधान  प्रयोगशाला  अ।र०  जोरहाट  ने  प्रायोगिक  संयंत्र  स्तर  पर

 एक  प्रविधि
 का

 विकास  किया  प्रविधि  के  भारतीय  पोस्ट  क्रमांक  111928,  109882  और

 106219
 हैं  ।  यह  विधि  वाणिज्यिककर  के  लिए  राष्ट्रीय  अनुसंधान  विकास  निगम  को  प्रेषित

 कर दो  गई  है  ।

 राष्ट्रीय  अनुसंधान  विकास  निगम  द्वारा  इसकी  एक  सम्भाव्य-रिपोर्ट  भी  ब्र यार  की  गई  है  ।  कई  पार्थियों
 ने  स  fafa  में  अप  ह  अभि  चि  प्रदर्शित  की  है  1

 ग्रामीण  विद्युतीकरण  निगम  द्वारा  पंजाब  क  लिये  मंजर  की  गयी  ग्रामीण  विद्युतीकरण  योजना यें

 4062.  श्री  रघुनन्दन  लाल  भाटिया  :  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  ग्रामीण  विद्युतीकरण  निगम  ने  वर्ष  1975-74  के  दौरान  पंजाब  के  लिए  कोई  ग्रामीण

 विद्युतीकरण  योजना  मंजूर  को  है  ;

 (a)  यदि  तो  क्या  इन  योजनाओं  पर  कार्य  की  प्रगति  अच्छी  नहीं  और

 यदि  तो  कार्य  कौ  तेजी  से  कराने  के  लिए  क्या  कदम  उठाएं  गये

 ऊर्जा  मंत्रालय  में
 उपमंत्री  (sito  सिद्धेश्वर  :  ग्राम  विद्युतीकरण  निगम  लिमिटेड

 ने  1973-74  के  दौरान  पंजाब  बिजली  बोर्ड  की  01  करोड़  रुपये  को  ऋण  के  लिए

 6  ग्राम  विद्युतीकरण  स्कीमें  स्वीकृत  की  है  ।
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 और  (7)  निगम  द्वारा  स्वीकृत  परियोजनाएं  उनपर  कार्य  प्रारम्भ  होने  की  तारीख  से  वर्षों

 की  अवधि  में  go  करने  ठे  लिए  चरणबद्ध  की  जाती  है  ।  राज्य  बिजली  ats  को  वैधानिक  और  अन्य

 चारिकताएं  पुरी  करने  में  कुछ  समय  लगी  ।  4  स्कीमों  के  लिए  ऋण  की  प्रथम  किश्तें  1973-74  की  अन्तिम

 में  और  शेष  दो  स्कीमों  के  लिए  1974  में  प्राप्त  की  गई  थी  ।  इन  स्कीमों  की प्रगति  प्रत्याशा

 के  अनुसार  नहीं  हुई  यह  आंशिक  रूप  से  निर्माण  सामग्री  प्राप्त  करने  में  कठिनाइयों  के  कारण

 हुआ  अब  राज्य  बिजली  बोर्ड  ने  आवश्यक  सामग्री  का  प्रबन्ध  करने  के  लिए  कदम  उठाए  हँ  ।  उ

 स्कीमों  के  कार्यान्वयन  के  लिए  संगठन  को  भी  '  stn  कर  लिया  है  ।

 Firing  by  Military  during  Strikes  and  Bandhs

 4063.  Shri  Onkar  Lal  Berwa  :  Will  the  Minister  of  Home  Affairs  be  pleased  to

 state

 (a)  the  number  of  times  the  Military  resorted  to  firing  during  the  strikes and  bandhs  in

 the  country  during  1974;  and

 (b)  the  number  of  persons  killed  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of.  Home  Affairs  (Shri  ह  H.  Mohsin)  +

 (a)  and(b)  The  information  inrespect  of  the  Union  Territories  and  States,  except  Bihar,

 Gujarat,  Meghalaya  and  Uttar  Pradeshis  nil.  The  information  in  regard  to  Bihar,  Guja-
 rat,  Meghalaya  and  Uttar  Pradesh  is  being
 House,  when  received.  awaited

 and'will  be  laid  on  the  Table  of  the

 प्रस  सूचना  ब्यूरो  दरा  बंगाल  के  समाच।र  पत्रों  को  प्रेस  विज्ञप्ति  का  परिचालन

 4064.  श्री  देखकर  नारायण  fag  देव  :

 श्री  देवेन्द्र  नाथ  माता  :

 श्री  शक्ति  कुमार  सरकार  :

 क्या  सूचना  और  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  प्रेस  सूचना  ब्यूरो  द्वारा  बंगाली  के  छोटे  दैनिक  समाचार  साप्ताहिकों  तथा  पाक्षिक

 पत्रों  को  ta  विज्ञप्ति  का  परिचालन  किया  जाता  है  ;

 यदि  तो  उन  संमाचार  पत्रों
 के

 नाम  क्या  हैँ  प्रेस  सूचना  ब्यूरों  की  प्रेस  विज्ञप्तियों

 मिल  रही  है  ;  और

 उन  बंगाली  दैनिक  समाचार  साप्ताहिकों  तथा  पाक्षिक  पन्नों  के  नाम  क्या  हैं  जिनका

 इस  समय  प्रकाशन  हो  रहा  है  तथा  उसका  परिचालन  कितना  है  और  पत्र  की  अवधि  क्य  है  ?

 सूचना  और  प्रसारण  मंत्रालय
 में  उपमंत्री

 धमंवीर  :  जी  हां

 है  जिनकी  पत्र  सुचना  कार्यालय  की  सामग्री  मिल
 बंगला  के  उन  छोटे  पत्तों

 को  एक  सूची  संतान
 ~

 रही  है  ।  म  देखिए
 संख्या  74]

 यह  सूचना  भारत  के  समाचार  पत्रों  के  रजिस्ट्रार  के  वार्षिक  जो  सदन  की  मेज  पर

 ही  रखी  जा  चकी
 में  उपलब्ध

 है
 !

 राजस्थान  तथा  कलपकक्स  परमाणु  केन्द्रों  a  स ेविद्या  का  वितरण

 डा०  क्‌०  एल०  राव  :  क्य  ऊर्जा  मंत्री  ag  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 4065:

 राजस्थान  तथा  कलपक़कम  परमाणु  विद्युत  केन्द्रों  से  विद्युत  के  वितरण  का  ब्यौरा

 क्या
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 जब  केन्द्रीय  सरकार  नेवेली  की  भांति  विद्युत  उत्पादन के  लिए  धन  देने  लगेगी  क्या  तब

 पड़ौसी  राज्यों  को  विद्युत  का  वितरण  करने  हेतु  कोई  सूत्र  )  तैयार  किया  गया
 है

 ?

 ऊर्जा  मंत्री  कृष्णचन्द्र  :  और  राजस्थान  और  कल पव कम  परमा  विद्युत  केन्द्रों

 से
 कोई

 स्थिर
 आवंटन  नहीं  किया जा  रहा है  ।  यह  निर्णय

 लिया  गया है
 कि  केन्द्रीय  परियोजनाओं

 से  किसी  भी  राज्य  को  विद्युत  का  स्थिर  आवंटन  नहीं  किया  परन्तु एक  क्षेत्र  के  विभिन्न  राज्यों  में

 विद्युत  की  स्थिति  के  सन्दर्भ  में  केन्द्र  समय  समय  पर  विद्युत  के  वितरण  के  सम्बन्ध  में  निर्णय  लेगा  ।

 मेट्रो  कलकत्ता  को  अपन  हाथ  में  लेना

 4066.  श्री  सोमनाथ  चटर्जी  :  कया  सुचना  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 व्या  सरकार  के  अधीन  श्री  शिव  शंकर  लाल  को  गिरफ्तार  किये  जाने  के  कारण

 मेट्रो  कलकत्ता  को  अपने  हाथ  में  लेने  के  लिए  शीघ्र  कार्यवाही  कर  रही  है  ;  और

 /

 यदि  तो  अन्तिम  निर्णय  कब  तक  लिये  जाने  और  क्रियान्वित  किये  जाने  की  सम्भावना

 सुचना  और  प्रसारण  मंत्रालय में  उप मन्त्री  धमंवीर  :  और  बम्बई  तथा

 कलकत्ता  में  मेट्रो  सिनेमा ओं  को  लेने  के  लिए  मामले  की  जांच  करने  के  लिए  एक  वार्ता  समिति  गठित

 की  गई  है  ।  समिति  यथाशीघ्र  प्रदताओं  को  अन्तिम  रूप  देगी  ।

 aaa  हिन्दुस्तान  लौज  द्वारा  अपने  उत्पादों  को  मिला  कर  बे  सना

 (4067.
 श्री  एस०  एम०  बनर्जी  :  क्या  उद्योग  और  नागरिक

 पूर्ति
 मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे

 क्या  उन्हों  ने  24  1973  को  अंग्रेज द  निक  उपचार  पत्र  को  दी  गई  एक  विशेष
 भेट  वार्ता में  है  कि  उन  फर्मो  के  विरुद्ध  कड़ी  कार्यवाही  करने  का  विचार  है  जो  अपने  उत्पादों  को

 मिला
 कर  ब्रंच  रही  हें  ;

 क्या  मैसर्स  हिन्दुस्तान  लीवर  लिमिटेड  ने  हाल  में  व्यापारियों  को  उक्त  मां  रीन  तथा  सप्रेटा

 पाउडर  एक  साथ  मिलाकर  बेचने  सम्बन्धी  योजना  शुरु  कर  दी  है  ;  और

 यदि  तो  इस  फर्म  के  विरुद्ध  सरकार  द्वारा  क्या  कार्यवाही  की  गयी  है  ?

 उद्योग  और  नागरिक  पुर्तिमंत्रालय में  राज्य  मंत्री  बी०  पी०  :  जी  हों  ।

 Had  हिन्दुस्तान  लीवर  लिमिटेड  ने  बताया  है  कि  कम्पनी  को  मिलाकर  बेचने की  नीति

 नेहीं  है  तथा  उनके  पूरे  वितरण  करने  वाले  स्टाकिस्टों  के  साथ  हुए  करार  में इस  प्रकार  मिलाकर  बेचने

 की  व्यवस्था  का  कोई  प्रबन्ध  नहीं  है  व  मार्जिन  तथा  सिरसा  दुग्ध  पाउडर  मिलाकर  बेचने  उनके

 यहां  कोई  व्यवस्था  नहीं  है  ।-  उन्हों  ने  यह  भी  स्पष्ट  कर  दिया  है  पर्यावरण  करने  वाले  स्टाकिस्टों
 के  साथ  किये  गये  करार  एक  फार्म  में  हैं  तथा  उसकी  जांच  तथा  sa  पर  अनापत्ति  और  पंजीयन

 एकाधिकार  प्रतिबन्धात्मक  व्यापार  प्रक्रियों  आयोग  के  पंजीयक  द्वारा  कर  लिया  गयां  है  ।

 त्रिपुरा  में  कागज  मिल

 A0G8.  श्री  बीरन  क्या  उद्योग  और  नागरिक  पूर्ति  मंत्री  यट  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 ण्  घाट  के  निकट  फटिकराज  में  प्रस्तावित  a |  र  ग ह  ae ज  मिल  का  निर्माण  आरम्भ क्या  ब्विपुरा  में  कुमार  AIG
 हो  गया  है  ;  और
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 यदि  तो  इसके  क्या  कारण है  ?

 उद्योग और  नागरिक  पूरी  मंत्रालय में  राज्यमंत्री  बी  ०  पी०  नहीं  !

 यह  राज्य  सरकार की  एक  परियोजना  जिस  के  लिए  वित्त  कच्चे  माल  और  अवस्थापना

 सम्बधी  सुविधाओं  को  व्यवस्था  का  काय  अभी  पूरा  नहीं  हुआ  है  ।  मिल  का  निर्माण  आवश्यक  प्रारंभिक

 कार्य  पूरा  हो  जाने  के  पश्चात  ही  शुरू  किया  जा  ।

 छपाई  कागज  उद्योग का  अधिग्रहण

 4069.  भी  सरोज  मुखर्जी  :  क्या  उद्योग और  नागरिक  पुत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग  कि  :

 क्या  छपाई  तथा  प्रकाशन  उद्योग  में  वर्तमान  संकट  को  दूर  करने  के  लिए  सरकार  छपाई  कागज

 उद्योग  का  अधिग्रहण  करने  पर  विचार  कर  रही  है  ;  और

 यदि  तो  कब  तक  तथा  तत्सम्बन्धी  तथ्य  क्या  है  ?

 उद्योग
 और

 नागरिक
 पूर्ति  मंत्रालय म  राज्य  मंत्री  बी०  पी०  जी  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ॥

 wage  में  उर्वरक  संयंत्र  का  चालू  होना

 4070.  श्री  सुखदेव  प्रसाद  वर्मा  :  क्या  उद्योग  और  नागरिक  पति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि  उत्तर  प्रदेश  श  में  फूल पुर  में  उबर  कारखाने  की  चालू  करने  के  कार्य  में  अब  तक  कितनी  प्रगति  हुई
 ?

 है  ्

 उद्योग  और  नागरिक  घूरती  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  ए०  सी०  :  इस  परियोजना  के  बारे  में

 प्रारम्भिक  कार्य  आरम्भ  कर  दिया  गया  है  ।  फुतूर  में  भूमि  लेने  का  कायें  चल  रहा  है  और  इंजीनियरी

 परामशंदायीਂ  ठेके  के  लिए  टेंडर  मांगे  गए  हैँ  ।  संयत्र  वर्ष  1978  की  अन्तिम  तिमाही  में  चालू  किया

 है  ।

 Appointment  of  Labourers  in  M:P.  Collieries

 407x.  Shri  Dhan  Shah  Pradhan :  Willthe  Minister  of  Energy  be  pleased  to

 State  8

 (a)  the  number  of  labourers  called  from  the  employment  exchange  for  appointment  in

 the  12  collieries  of  Sohagpur  group  (Head  Office  Dhanpuri)  in  Shahdol  District,  Madhya

 Pradesh;

 (b)  the  number  oflabourers  selected  out  of  them,  the  number  of  those  who  were  issued

 -the  number  of  those  actually  appointed  and  the  number  of  those  who
 appointment  letters,
 have  not  been  taken  on  work;

 (c)  the  reasons  for  all  these  irregularities  committed  in  this  regard;  and

 (d)  the  number  of  those  who  have  not  been  taken  on  work  for  the  second  time  and  the

 reasons  therefor  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Energy  (Prof.  Siddheshwar  Prasad):
 Exchanges  sponsored  405!  candidates.

 (a)  Employment

 (b)  All  the  ह  1521  persons,  who  were  selected  for  appointment,  have  joined  duty.

 (c)  and  (d)  No  irregularity  was  committed,  since  all  persons  selected  for  appointments
 were  those  sponsored  by  ‘the  Employment  Exchange.  Further,  a  re  presentative  of  the  State
 Govt.  wasincluded  in  the  Selection  Committee.
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 जेट  इंजनों  की  गति  में  दुद्धी  करने के  लिय  राष्ट्रीय  हेमा  निक  द्वारा  एक  नई  प्रक्रिया

 4072.  श्री  नवल  किशोर  शर्मा :  कया  विज्ञान  और  प्रौद्योगिक  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे

 i

 क्या  राष्ट्रीय  वैमानिक  प्रयोग  बंगलोर  ने  एक  ऐसी  मई  का  विकास  किया

 जिससे  जैट  इंजनों  की  गति  में  वृद्धि  हो  सकती है  ;

 यदि
 तो

 तत्सम्बन्धी  तथ्यों  का  ब्यौरा क्या है  और  इसमें  इंजनों
 के  बैग

 में  कितनी  वृद्धि

 की  जा  सकती है  ;  और

 भारतीय  वायु  सेना  के  विमानों के  लिए  इस  प्रकार  का  विकास  कितनी  सीमा  तक

 उद्योग  और  नागरिक  पूरी  तथा  विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  मन्त्री  eto  wo  :  और

 राष्ट्रीय  वैमानिक  प्रयोगशाला  ए०  बंगलोर  ने  एक  प्रदर्शन  में  यह  बताया  कि  जेट

 विमान  के  बर  रीजनਂ  में  प्रज्ज्वलन  के  लिए  उत्प्रेरक  और  था ग्रो जिन  का  प्रयोग  किया  जा

 सकता  राष्ट्रय  rarfarg  प्रयोगशाला  में-विकसित  की  गई  यह  नई  तकनोक  पुरानों  तकनीकों  के  म ुकाबल
 में कई  कारणो ंसे  अधिक  लभदायक  प्रयोग  शाला में  किए  गए  परिक्षणों  के  परिणामस्वरूप  यह  प्रक्रिया
 कॉफी  सफल  सिद्ध  हुई  इसके  परिणामों  प्रामाणिकता  सिद्ध  करने  के  लिए  कई  अतिरिकत  परोक्षण
 और  करने  होंगे  ताकि  विमानों  के  इंजनों  में  इसका  निश्चित  रूप  से  प्रयोग  किया

 जा  सक  ।

 gather  का  विकास  भारतीय  वायू  सेना  के  अध
 फिर

 बैनर  सहित  इंजीनों  का  प्रयोग
 करने  वाले  विमानों  के  लिए  काफी  महत्वपूर्ण  सिद्ध  हो  सकता  है  ।

 Arrest  of  Adulterators  like  Smugglers

 4073.  Shri  Dhan  Shah  Pradhan  ;  Will  the  Minister  of  Home  Affairs  be  pleased
 to  state;

 (a)  whether  a  decision  has  been  taken  to:arrest  adulterators  under  the  provisions  of
 same  act  asis  being  done  in  case  of  smugglers;  and

 (b)  if
 so,  the  facts  thereof  and  if  not,  the  reasons  therefor  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Home  Affairs  (Shri  F.  H.  Mohsin):
 (a)  &  (b)  The  Maintenance  of  Internal  Security  Act,  1971,  provides  for  detention  to  pre-
 vent  activities  prejudicial  to  the  maintenance  of  supplies  and  services  essential  to  the  com-

 adulteration.
 munity.  Under  this  provision  some  persons  have  been  detained  for  reasons  connected  with

 Steps  to  ensure  enforcement  of  laws

 . 4074.  Shri  Bibhuti  Mishra  e  Will  the  Minister  of  Home  Affairs  be  pleased  to
 state

 (a)  whether  the  attention  of  the  Central  Government  has  been  drawn  to  the  fact  that
 the  Central  laws  are  not  being  enforced  properly  in  the  various  states;  and

 (b)  if  so,  the  steps  proposed ‘to  be-taken  by  Government  in  this  regard?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Home  Affairs  (Shri
 (8)  No  instance  ofany  Central  law  not  being  enforced  properly  in

 any State  has  been  brought
 to  the  notice  of  Ministry  of  ‘Home  Affairs.

 (b)  Does  not  arise.
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 सीमेंट  को  उ  पग  पर  प्रतिबंध

 4075.  श्रीमती  रोजा  विद्यावर  देशपांडे  :  क्या  उद्योग  और  नागरिक  पूरी  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि

 क्या सरकार ने  ५ सीट  को  कमो  को  ध्यान  में  रखते  हुए  किन्हीं  प्रकार  के  निर्माण  कार्यों  के  लियें

 सिमट  के  उपयोग  पर  प्रतिबन्ध  लगाया  था  ;

 यदि  तो  इस  प्रतिबन्ध  का
 क्या  प्रभाव  और

 क्या  सरकार ने  इस  प्रतिबन्ध  का  उल्लंघन करने  के  आरोप-में  किसी  के  विरुद्ध  कोई  कार्यवाही

 को  है  ,  और  यदि  तो  इस  बारे  में  राज्यवार  ब्योरा  क्या  है  ?

 उद्योग  और  नागरिक  पूरी  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बी०  पी०  हां  ।

 और  सरकारो  विभागों  से  कम  खरोद  और  कुछ  प्रकार  के  निर्माण  के  प्रतिबन्धित  होने
 से  उपभोक्ताओं  की  ओर  से  मांग  न  होने  के  सीमेन्ट  कारखानों  के  पास  काय  योग्य  क्रिया  हों  की
 तादाद  में  कमी  आई  उक्त  आधार  पर  और  चाल  तिमाहो  के  लिए  सीमेन्ट  देने  के  आदेशों  की  प्रगति
 को  र  खत  हुए  विचार  है  कि  alae  को  खपत  पर  प्रतिबन्ध  आदेश  का  प्रभाव  पड़ा  किन्तु  _

 आदेश  22

 1974 से  लागु  किया  गया  जबकि  पहली  तिमाहियों  के  लिए  रिलीज  आदेश  दिये
 जा  चुके थ

 way  प्रतिबन्ध  के  प्रभावਂ  का  पता  नहीं  लगाया  जा  सकत  अभो  तक  इन  आदेशों  का  उल्लंघन

 करने  के  सम्बन्धों  किलो  ,  मामले  की  जानकारों  नहीं  है  ।

 उड़ीसा  में  डाकघरों  में  बचत  बेक  की  सुविधाएं

 4076.  श्री  पी०  गंगा  !

 श्री  अनादि चरण  दास  :

 क्या  संचार  मंत्रो  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 उड़ीसा में  कितने  डाक  घरों  में  इस  समय  बचत  बैंक  खाते  को  सुविधाएं  उपलब्ध  हैँ  ;  और )

 आस  पास  के  राज्यों  को  तुलना  में  इन  आंकड़ों  को  स्थिति  कया  है  ?

 संचार  मंत्री  देखकर  दयाल  5844

 उड़ीसा  राज्यो ंके
 जिन  डाकघरों  में  बचत  बैंक की  सुविधाएं  उपलब्ध  उनको  संख्या  नीचे

 दो  गई  है
 —anme

 9480
 बिहार  राज्य

 पश्चिम  बंगाल  राज्य  .  6499

 मध्य  प्रदेश  राज्य  ह  6250

 आली  राज्य  |  |  13943

 उड़ीसा  में  विद्युत  परियोजनाएं

 4077.  श्री  पी०  क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 इस  समय  उड़िसा
 में

 केन्द्रों  सरकार  द्वारा  चलाई  रही  विभिनन  विद्युत  परियोजनाओं

 के  नाम  क्या  हैं  :

 ठ्ठ



 20  1896  लिखित  उत्तर

 गत  फोन  वर्षों  में  उड़ीसा  राज्य  को
 कुल

 कितनों  वित्तीय  सहायता दो  गई  तथा  राज्य  सरकार

 ने
 कितनी  धनराशि  मांगो  थो  ;  और

 faa  वर्ष  1974-75  में  इस  राज्य  को  कुल  कितनों  वित्तीय  सहायता  दिए  जाने

 विचार  है  ?

 ऊर्जा  मंत्रालय में  उपमंत्री  सिद्धेश्वर  :  उड़ोसा  में  ५  सरकार  द्वारा  किसी

 विद्युत  परियोजना  का  प्रचालन  नहीं  किया  जा  रहा  है
 ।

 चौथी  योजना  में  राज्यों  के  मध्य  धन  का  आवंटन  राष्ट्रीय  विकास  परिषद  द्वारा  स्वीकृत

 सूत्र  क ेआधार पर  किया  गया  थी  |  1971-72,  1972-73  और  1973-74  केदौरान  उड़ोसा  राज्य

 को  दी  गई  कुल  केन्द्रीय  सहायता  निम्न  प्रकार से
 शो

 —

 —

 ay  रुपयों

 1971-72  e  32.00

 33.55 1972-73

 o  e
 1973-74  32.
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 1974-75  के  लिए  अनन्तिम  रुप से  32.70  करोड़  रुपये  आवंटित  किए गए  ह ँ।

 उड़ीसा  में  उद्योगों  के  लिए  बिजली  की  कमी अ

 4078.  श्री  पी०  गंगादेवी  :  क्या  उद्योग  और  पूर्ति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग  कि  :

 क्या  उड़ीसा  में  उद्योगों  और  मिलों  की  को  पूरा  करने  के  लिए  इस  समय  बिजली
 की  कमो  और

 यदि  तो  1974  तंक्र
 इसके

 परिणामस्वरूप  कितना  घाटा  और

 क्या  बिजली  की  कमी  के  कारण  नय  उद्योग  स्थापित  नहीं  किए  जा  सकते  ?

 उद्योग  और  नागरिक  पूति  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बी०  पी०  :  से  बिलों
 की  कटौती  के  कारण  2051  0-74  स  केवल  अल् पू मुनियम  उद्योग  में  उत्पादन  में  हानि  बताई  गई  है

 प्रीत  बिजली  की  कटौती  से  हुई  हानि  का  बारी  को  से  पता  लगाना  कठिन  है  ।  फर्म  ने  1974

 के  अंत  तक  122  लाख  रुपये  के  आस-पास  उत्पादन  में  हुई  हानि  बताई  अन्य  जिन  उद्योगों  के

 उत्पादन  में  हानि  बताई  गई  है  उनमें  ट्रांसमिशन  इस्पात  के  और  ट्यूबों  तथा  सीमेंट

 उद्योग  आत  है  ।  परन्तु  इस  उद्योगों  में  उत्पादन  म  हानि  होने  का  एकमात्र  कारण  केवल  बिजली  कीं

 कमी  नहीं  हो  सकता  क्योकि  इस्पात  की  कमी  वैगनों  की  सप्लाई  में  कोयले  का  आभाव  आदि  जसे

 अन्य
 से  भो  उत्पादन  में  कमो  हुई  इन  उद्योगों  में  केवल  बिजली  की  कठौती  से  उत्पादन  में

 कितनी  हानि  हुई  इसका  पता  लगाना  संभव  नहीं

 भवरूत्  और  बाली मला  पन-बिजली  स्टेशनों  के  कार्यवाहक  क्षेत्रों  मं  asta  होने  से

 उड़ीसा  में  बिलों  की  कमी  को  दामोदर  घाटी  प्रणाली  से  राहत  देकर  कुछ  हद  तक  कम  कर

 दिया  गया  इस  महिने  के  दौरान  तालपर  थमते  पावर  स्टेशन  में  अधिक  बिजली  पदा  की  जानें  की

 आशा  है  और  लाइन  का  बेहतर  प्रबन्ध  करके  डी०  बी०  सी ०  को  आशा  है  कि  वहं  शाप

 के  अधिक  भार  वालें  समय  में  उड़ोसा  को  और  अधिक  राहत  देने  की  स्थिति  में  हो  जायेग  ।

 चुंकि  उड़ोसा में  बिजली  सप्लाई की  स्थिति  सुध।र  हो  जाने की  सम्भावना  aq  राज्य में  लागए

 जाने  वालें  उद्योगों  को  रोका  नहीं  जाना  चाहिए  ।
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 पांचवी  योजना  क  दौरान  उड़ीसा  में  विद्युत  उत्पादन

 4079.  श्री  पी०  गंगा  :  क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  पा  करेंगे  कि

 उड़ीसा  सरकार  ने  पांचवीं  योजना  के  दौरान  कितनी  विद्युत-प्रजनन  की  मांग

 की

 (@)  इस  उद्देश्य  के  लिए  योजना  आयोग  ने  कितना  नियतन  किया है  ;  और

 (7)  उड़ीसा  राज्य  के  लिए  पांचवीं  योजना  के  प्रथम  वर्ष  के  लिए  कितना
 नियतन

 किया  गया है  ?

 योजना  मन्त्री  डी०  पी०  और  उड़ीसा  सरकार ने  अपने  योजना  प्रदताओं  के

 प्रारूप  में  विद्युत  क्षेत्र
 के  लिए  234.  02  करोड़  रुपये  के  परिव्यय  का  प्रस्ताव  किया  जिसमें  विद्युत  उत्पादन

 के  लिए  84.  37  करोड़  रुपये  का  प्रस्ताव  शामिल  art  लेकिन  अभी  qqlarea  को  अन्तिम  रूप

 नहीं  दिया  गया  है  ।

 चालू  वर्ष
 में  विद्युत  क्षेत्र  के  लिए  22.  25  करोड़  रुपये  आवंटित  किये  गये  जिसमे

 10.35  करोड़  रूपये  विद्युत  उत्पादन  के  लिए है  ।

 राजस्थान  हवाई  डाक  सेवा

 4080.  श्री  श्रीकिशन  मोदी  :  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  gar  करेंगे  कि  :

 क्यां  सरकार  का  विचार  चाल  वित्त  वर्ष  के  दौरान  राजस्थान  के  प्रमुख  तथा
 महत्वपूर्ण

 नगरों

 को  हवाई  डाक  सेवा  से  जोड़ने  का  है  ;  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  तथ्य  क्या  है  ?

 संचार  मंत्री  (Sto  शंकर  दयाल  mat):  और  राजस्थान  में  जयपुर  और  उदयपुर  ही

 एसे  स्थान  हैं  जहां  डाक  हवाई  जहाज  के  जरिये  पहुंचाई  जाती  है  ।  जोधपुर  के  लिए  छवाई  उड़ानें  सप्ताह
 में  केवल  ata  दिन  ही  होत  हैं  ।  aa:  इस  हवाई  सेवा  का  उपयोग  डक  पहुंचाने  के

 लिए  नहीं  किया  जाता

 जब  राजस्थान  के  अन्य  शहरों  में  हवाई  सेवा  उपलब्ध  जाएंगी  तो  दूसरे  प्रस्ताव  पर  विचार  किया

 जा  सकता  है  ।

 राजस्थान  में  डाकघरों  में  बचत  बेक  सुविधाएं

 4081,  श्री  श्रीकिशन  मोदी  :  कया  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  छुपा  देंगे  कि

 राजस्थान  में  इस  समय  ऐसे  कितने  डाक  घर  कार्य  कर  रहे  हैं  जिनमें  बचत
 बैंक  खाते  खोलने

 और की  सुविधाएं  उपलब्ध  हैँ

 पड़ोसी  राज्यों  को  तुलना  में
 ये

 आंकड़े  कितने  न्यूनाधिक  हैं
 ?

 संचार  मंत्री  (Sto  शंकर  दयाल  :  7554

 पड़ोसी  राज्यों  के  जिन  डॉक  घरों में  बचत  बैंक  की  सुविधाएं  उपलब्ध  उनकी  संख्या
 नीचे  दो  गई  है

 गुजरात  राज्य  क  7211

 उत्तर  प्रदेश  राज्य  14422

 हरियाणा  राज्य  2139

 पंजाब  क  3369

 मध्यप्रदेश  6250
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 राजस्थान  क  लिय  ग्रामीण ।  विद्युतीकरण  योजना

 4082.  श्री  भी किशन  मोदी  :  क्या  उर्जा  मंत्रो  यहं  बताने  की  कपा  करेंगे  कि

 क्या  राजस्थान  के  लिए  ग्रामीण  विद्युतीकरण  निगम ने  किसी  ग्रामीण  विद्युतीकरण  योजना

 को  मंजूरी दो  है  ;

 (@)  यदि  तो  कय  इन  योजनाओं  के  कार्य  में  अच्छा  प्रगति  नही ंहै  ;  और

 यदि  तो  काय की  गति  में  तेजी  लाने  के  लिए  क्यो  कार्यवाही की  गई  है
 ?

 ऊर्जा  मंत्रालय  में  उपमंत्री
 (ste  सिद्धेश्वर  प्रसाद )  :  कह  )  प्रम  विद्युतीकरण  निगम  लिमिटेड ने  अभी

 तक
 संस्थान

 समय  बिजली  बोड़ें  की  कुल  26.67  करोड़  रुपये को  ऋण  सहायता  के  लिए  56  स्कीमें
 स्वीकृत  की  हैँ  |

 निगम  द्वारा  सवो कृत  स्कीमों  उन  पर  काय  प्रारम्भ  होने  की  स्थिति  से  5  वर्षों  तेज  की  अव

 में  पण  करने  के  लिए  चरणबद्ध  किया  जाता है  ।  राजस्थान  के  लिए  स्वीकृत  इने  स्कीमों  में  कार्यान्वयन

 की  प्रगति  लक्ष्यों
 से

 कम  रही  हैं  +  राज्य
 बिजली

 बोड़  में
 संगठनात्मक

 अभाव  और  निर्माण  सामग्रियों  की

 सामान्य  कम  इसके  मुख्य  कारण  हैं  ।

 राज्य  में  ग्राम  के  कार्यक्रम  को  तेज  करने  पर  बिचार  करने  के  लिए  जयपुर  में

 ala  ही  में
 एक

 षष्ठी  का  आयोजन  हुआ  था  ।  राज्य  और  जिला  स्तरों  पर  समन्वय  के  लिए

 क्रियाविधि  खोज  निकाली  गई  है  ।

 कागज  के  व्यापार  में  एजेंसी  प्रणाली  को  समाप्त  किया  जाना

 4083.  श्री  राम  सहाय  पिंड

 थी  चन्द्र  fag  गरचा

 श्री  Ato  वी०  स्वामीनाथन

 प्रसन्न  भाई  महता

 श्री  सान  सिंह  भौंरा

 क्या  उद्योग  और  नागरिक  पूर्ति  मंत्री  यहं  बताने  की  कृपा  मारेंगे  कि

 क्या  सरकार  का  विचार  कागज  के  व्यापार  में  एजेंसी  प्रणाली  को  समाप्त  करने  का  है  ;
 और

 यदि  at,  तो  इससे  क्या  लाभ  होगा
 ?

 उद्योग  और  नागरिक  पूति  मंत्रालय  मे  राज्य  मंत्री  बी०  पी०  :  और  कागज

 व्यापार  में  वॉन *  को  रोकने  और  व्यवस्था  को  और  अधिक  उपभोक्ता  के  उपयुक्त  बनाने  की

 दृष्टि  से
 सर्कार  का  बिचार  उद्योग  की  विद्यमान  वितरण  प्रणाली  सुप्रवाही  बचाने  का  हैं

 मामले  के  विभिन्‍न  पहलूओं  की  जांच  की  जा  रही  है  और  जांच  पुरी  होते  ही  निर्णय  किया  ।

 उत्तर  प्रदेश  से  उद्योगों  का  अन्य  राज्यों  को  अन्तरण

 4084.  श्री  राम  सहाय  पांडे  :  कया  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  क्रिया  करेंगे  कि

 क्या  उत्तर  प्रदेश  में  चिरस्थायी  बिजली  संकट  के  कारण  उद्यमी  भयभीत  हैं  तथा  san  से

 बहत  से  उद्यमी  अन्य  राज्यों  में  अपने  उद्योग  ले  जाना  चाहते  हैं  :
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 )  यदि  तो  इस  ware  हर्स  करने  के  लिए  क्या  उपचारात्मक  कार्यवाही  किए

 जानें  का  विचार  है  ?

 ऊर्जा  मंत्रालय में  उपमंत्री  सिद्धेश्वर  :  जबकि  ocd  प्रदेश में  विद्युत  की  गंभीर
 ~~  x

 कमी  परन्तु  उत्तर  प्रदेश से  उद्योगो के  gat  राज्यों में  स्थानान्तरित  alt  के  सम्बन्ध  में  कोई  सुचना

 नहीं है  ।

 उत्तर  प्रदेश की
 पांचवों  योजना  चौथी  योजना के  अन्त  में  विद्यमान  1767  मेगावाट

 की  क्षमता में  2507  मेगावाट  की  अतिरिक्त  क्षमता की  वृद्धि  परिकल्पित  है  ।  परियोजनाओं की  प्रगति
 में  यथासम्भव  हद  तक  तोता  लाने  के  प्रयत्न  किए  जा  रहे  है  इसके  विंमान  केन्द्रों  से
 तम  उत्पादन  किया  जा  रहा  है  और  उत्तर  प्रदेश  को  नवम्बर  में  बदरपुर  तथा  बिहार/दामोदर  घाटी  निगम
 से  2.  5  से  3  मिलियन  यू  निट  प्रतिदिन  तक  की  सहायता  दी  गई  है  ।

 गुजरात  विधान  सभा  भंग  करने  संबंधी  आन्दोलन  क  दौरान  गिरफ्तार  किये  गये  व्यक्तियों

 की  रिहाई

 4085.  श्री  प्रसन्न  भाई  मेहता  :  कया  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  :

 क्या  गुजरात  सरकार  ने  विगत  आन्दोलन के  दौरान  गिरफ्तार  किए  गए  व्यक्तियों  को  अभी

 तक  रिहा  नहीं  किया  है  ;

 ऐसे  कितने  व्यक्ति  अभी  तक  जेलो  में  बन्द  हैं  जिन्हो ंने  गुजरात  विधान  सभा  को  भंग  करने

 सम्बन्धी  आन्दोलन  में  भाग  लिया  था  ;

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हँ  ;  और

 क्या  केन्द्र  सरकार  ने  उनसे  उन  सब  को  तुरन्त  रिहा  कर  देने  को  कहा  है  ?

 गुह  मंत्रालय सें
 उपमंत्री  एफ०  एच०  :  से  सुचना  एकत्रित  की  जा  रही

 है  और  सदन  के  पटल  पर  रख  दो  जाएगी  ।

 जी  श्रीमान  ।

 टेलिफोन  एक्सचेंजों  का  स्व चलन

 4086.  श्री  नारायण  चन्द  पराशर  :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उन  एक्सचेंजों  के  सर्किलवार  और  पंजाब  सर्किलों  के  मार  ले  में  राज्य बर  )  नाम
 a

 क्या  हैं  fi गठ  गत  तीन  वर्षो ंमें  वित्तीय  वर्ष  सहित  )  स्वचालित  बनामे  इतने  की  मंजूरी  दें  दी

 गई  है  ।

 उन  में  से  ऐसे  एक्सचेंजों  के
 नाम  क्या

 है  जिन्हें  स्वचालित  बना  दिया  गया  और

 अन्य  एक्सचेंजों  को  किस  किस  तिथि  तक़  स्वचालित  बनाये  जाने  की  सम्भावना  है  ?

 a
 संचार  मंत्री  बाकर  दयाल  :  से  देश  ना  सबसे  बड़ी  मन अल  एक्सचेंज

 प्रणालियों  को  स्वचालित  बनाने से  सम्बन्धित  जो  परियोजनायें  पिछलें  वर्षों के  दौरान  वित्त
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 वर्ष  मंजूर  की  गई  उनकी  राज्य  वार  सुची  नोचे दा  गई  है  ।  प्रत्येक  परियोजना  के  सामने  इन ह  ह
 एक्सचेंजों  के  चालू  होने  का  तारीख  या  सम्भावित  समय  भी  दिया  गया है  ।

 —

 सकील  स्यान  मंजूर  की  चालू  होने  की  तारीख
 गई  लाइनों  या  सम्भावित  ay

 की  स०

 area

 ara  .  1000  1976-77 विजयनगर

 वारंगल  थके  900  1978-79

 आलवाएं  e  900

 मध्यप्रदेश  श  रायपुर  2700  1975

 महाराष्ट्र  कल्याण  3000  1977-  78

 औरंगाबाद  2200

 जलगांव  1500  1975

 पंजाब  भटिंडा  1200  1975

 पियाला  द  3000  1976

 राजस्थान  कोटा  2700  1976

 ईरोड  3600  7-12-1974

 पालना  क  1500  1975

 उत्तर  प्रदेश  अली  गड़  2100  1976

 3000  a

 मोरादाबाद  2400  बी

 मुजफ्फरनगर  1800  श

 गोरखपुर  2100  1977-78

 nat  तक  छोटी  मनुजी  प्रणालियों  को  स्वचालित  बनाने  का  सम्बन्ध  यह  सूचना  क्षेत्रीय  कार्यालयों
 से  एकत्र  की  जा  रही  हैं  और  अगर  आवश्यक  हुआ  तो  इसे  सभा  पट

 ल
 पर  रखा  जा  सकता  है  |

 एस०  eto  डी०  परियोजनाओं  की  मंजूरी

 4087.  श्री  नारायण  चन्द  पराशर  :  क्या  संसार  मंत्री  यह  बताने  की  gar  करेंगे  कि

 उन  एस०  do  डी०  परियोजनाओं  के  सर्किलवार  तथा  उत्तर  qa  के  वकीलों  के
 मामलों  में  समय  नाम  क्या  हैँ  जिन्हें  चालू  वित्तीय  वर्ष  में  मंजूरी  दी  गई  हैं  ;

 उनमेंसे  एसी  परियोजनाओं  के  नाम  कया  हैँ  जिन्हें  चालू  किया
 जा  चुका  औंर

 ;
 (7)  उन  परिये/जनाओं  के  नाम  क्या  हैं  जिन्हें  चालू  वित्तीय  वर्ष  में  चालू  जाने  की  सम्भावना
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 stat  )  -{=z\ संचार  मंत्री  शंकर  दय  ज्  न्  (DT  ह  we
 सवार  एक  सूची  सभापटल  पर  रख  की  गई  है

 ।

 लुधियाना  से  जालन्धर  के  लिए  इकतरफा  उपभोक्ता  ट्रंक  डार्लिंग  सेवा  चालू  कर  दी
 |

 है  t

 (7)  मद्रास-बेलार  उपभोक्ता  ट्रेक  डीलिंग  सेवा  कि  वर्ष  1974-75  में  मंजूर  की  गई
 के  ठट  रात De  च्ज्ग  574

 aa  वित्तीय  ag  काम  शराब  करने  की  सम्भावना  है  ।

 वर्ष  1974-75  के  दौरान  मंजूर  को  गई  उपभोक्त  ट्रंक  डार्लिंग  परियोजनाओं

 कोਂ  सूची

 आँध्र  way

 गटर  विजयवाड़ा

 विजयवाड़ा  alo ०  To  एक्स  ०  विशाखापटनम

 विजयवाड़ा  टो०  पु  एक्स-काबीना
 डा

 बिहार
 सकील

 पटना  elo  ए०  एक्स-दरभंगा

 गुजरात  सकल

 जी राजी

 वाकई

 जामनगर

 अहमदाबाद-जामनगर

 जम्मू  तथा  कश्मीर  सक्रिय

 कोई  नहीं

 कर्नाटक  सकील

 बग़लोल-टूलबार

 मध्य  प्रदेश  सकील

 भो  TUS  दि  क

 महाराष्ट्र  सकील

 कल्याण  बम्बई

 बम्बई

 सांगली

 उत्तर  पूर्वी  सकीना

 कोई  नई

 सकील

 कोई  नहीं
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 11  1974

 I  a

 पंजाब  सक्ती

 )

 लुधियाना-चंड़ोगढ़  )

 लुधियाना-जालंधर

 हरियाणा

 रोहतक-दिल्ला

 हिमाचल  प्रदेश

 कोई  नहीं  ।

 राजस्थान  सकील

 अजमेर-जयपुर

 सकील

 मद्रास-वेल्लोर

 कोयम्बटूर-टो
 o  Ta  THq- TA aTS

 कोयम्बटूर-टी  To  एक्स-कोजीकोड

 कोयम्बटूर-ठो  To  एक्स-सलेम

 उत्तर  पदेश  alee

 कोई  नहीं

 पश्चिमी  बंगाल  सकल

 कोई  नहों

 पांचवीਂ  में  में  बिजली  का  उत्पादन

 4088.  शी  पुरषोत्तम  क्राकोडकर  :  बपा  योजना  मंत्री यहं  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  पांचवीं  योजनਂ
 aa 1.0 वधि  जिलों  का  उत्पात  करन ेके  लिए  गोआ  सरकार  को  अनुमान  मांग  क्या  हैं  ?

 तजना  मंत्री  डी०  पी०  :  गोआ  सरकार  ने  अपनो  पांचवीं  योजना  प्रदताओं  के  प्रारूप  में

 बिलों  क्षेत्र  के  लिए  प्रस्तावित  कूल  35.  17  करोड़  रुपये  की  राशि  में  से  25  करोड़ रु०  बिजली  उत्पादन

 के  लिए  प्रस्तावित  किप  थे  ।

 गोआ  में  विद्युत  परियोजनाएं

 4089.  श्री  पुरषोत्तम  काकोडकर  :  क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  इस  समय  गो

 में  केन्द्रीय  सरकार  दारा  चलाई  जा  रही  विभिन्न  विद्युत  परियोजनाओं
 नाम

 कया
 है

 ?

 उर्जा  मंत्रालय में  उपमंत्री  (Mo  सिद्धेश्वर  :  केन्द्रीय  सरकार  द्वार  गोआ  में  किसी  विद्युत
 परियोजना  प्रचालन  नहीं  किया  जा
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 Assistance  sought  by  M.P.  For
 Implementation

 of  Rural  Electrification
 Scheme

 4090.  Shri  G.C.  Dixit  :  Will  the  Minister  of  Energy  be  pleased  tostate  :

 (a)  whether  Madhya  Pradesh  State  Electricity  Board  has  requested  the  Rural  Elec-
 trification  Corporation  to  give  more  financial  assistance  duting  1974  for  vigorous  implemen-
 tation  of  rural  electrification  scheme  in  the  State;  and

 (b)  ifso,the  decision  taken  in  this  regard  ?

 The  Deputy  Minister  inthe  Ministry  of  Energy  (Prof.  Siddheshwar  Prasad):
 (a)  &  (b)  The  programme  of  rural  electrification  is  formulated  by  the  State  Governments
 and  is  executed  through  their  State  Electricity  Boards.  Additive  loan  assistance  is  provided

 bythe  Rural  Electrification  Corporation  Ltd.,  a*public  sector  undertaking  in  the  Central
 Sector,  to  State  Electricity  Boards  for  implementation  of  their  rural  electrification  sche-

 mes.

 The  Madhya  Pradesh  State  Electricity  Board  has  requested  the  Corporation  for  loan

 assistance  for  23  schemes  since  April,  1974.  Out  of  these  and  33  earlier  pending  schemes,
 the  Corporation  has  sanctioned  8  schemes.  During  the  year  46  schemes  were  returned  for
 revision  in  accordance  with  the  prescribed  norms  and  guidelines  and  2  schemes  remain

 pending  with  the  Corporation  for  consideration.

 The  8  sanctioned  schemesinvolved  loan  assistance  of  Rs.  2.70  crores  envisaging
 electrification  of  487  villagesand  energisation  of  5,788  pumpsets.

 ग्रामीण  औद्योगिक  परियोजना  कार्यक्रम  पर  वित्तीय  सीमाओं  ष  ata

 4091.  श्री  डी०  पी०  जडेजा

 श्री  बागोरिया  :

 क्या  उद्योग  और  नागरिक  बुत  मंत्री  यहँ  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  वित्तीय  सीमाओं  का  ग्रामीण  औद्योगिक  परियोजना  कार्यक्रम  पर  कोई  प्रभाव  पडा

 है  ;  और

 यदि  तो  इसके  फलस्वरूप  औद्योगिक  एककों  पर  किस  सीमा  तक  प्रभाव  पड़ा  है  ?

 उद्योग  और  नागरिक  पूरी  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  ए०  पी०  :
 )

 और  राष्ट्र

 की  सारी  अथंग्यवम्था
 के  अवरोधों  के  कारण  ग्रामीण  उद्योग  परियोजना  कार्यक्रम  के  प्रस्तावितਂ  परिव्यय

 को  1974-75  में  546  85  लाख  रुपये  से  घटाकर  421  85  लाख  संजय की  दिया  गया  ।  परिव्यय

 में  हुई  इस  कटौती  के  कारण  पांचवीं  योजना  के  पहल  वर्ष  के  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  परिकल्पित  लक्ष्यों  पर

 प्रतिकूल  असर  पड़ने  की  सम्भावना  है  ।  1974-75  वर्ष  में  इस  कार्यक्रम  पर  किस  सीमा  तक  प्रतिकूल

 असर  पड़ेगा  इसका  ठीक  ठीक  पता  क्षेत्रीं से  प्रगति  प्रतिवेदनों  इकठ्टा  और  हो  जामे  के  बाद

 हट्टी  aaa  की  आशा  है

 इण्डियन  कंसोर्टियम  फार  पावर  प्रोजेक्टस  लिमिटेड  को
 हुई  हानि

 4092.  श्री  अरविन्द  एम०  पटेल  क्यां  उद्योग  और  नागरिक  पूति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग

 किः

 क्या  इण्डियन  कंसोर्टियम  फार  पॉवर  प्रोजेक्ट्स  fo  को  उसके  आरम्भ  से  अब

 तक  कुल  कितनी  हानि  हुई  और

 ने  कम  क १  १  ह रने
 इस  हानि  क  के  लिए  क्या  उपाय  किए  गये  ह  ?
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 निए
 उद्योग  और

 नागरिक  युति  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (  wh  ०  सी०  :  31-3-73  तक

 9,70,396  रुपये  |

 )  इण्डियन  कंसोर्टियम  फाश  पावर  प्रोजेक्टस  नेवी  1973-74  4,80,466  रुपये  का

 लाभ  कमाया  जिससे  संचित  हानि  4,89,930  रुपये  तक  कम  हो  गई  |

 पनपने  को  प्रारम्भिक  अवधि  में  हानि  हुई  थी  ।  कम्पनी  कों  और  अधिक  आंध्र  मिल  चुके  हैं  और

 1973-74  में  और  अधिक  लाभ  कमाए  जाने  की
 सम्भावना

 जिससे  संचित  हानि  समाप्त  हो  सकती  |

 दिल्‍ली  में  बिजली  का खराब  हो  जाना

 4093.  श्री  बसन्त  साठ  :  क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केवल  बिछाने  के  काय  में  त्रुटिपूर्ण  fata  प्रजनन  एकक  की  रखरखाव

 सम्बन्धों  समस्याओं  को  केवल  तदर्थ  रूप  स  हल  करने  की  और  ओवरलोडिंग ही  राजधानी

 में  गत  at  अपेक्षा  इस  ag  बिजली  के  बार  बार  खराब  हो  जाने  के  मुख्य  कारण  हँ  ;

 क्या  लगभग  10  हजार  अनधिकृत  कनेक्शनों  के  करण  हो  दिल्‍ली  में  ट्रान्सफा  घरों  तथा

 मीशन  लाइन  पर  ओवरलोडिंग  होता  है  और  बड़ी  संख्या  में  लोग  गे  रौद्योमिक  क्षेत्रों  में  घर  लू  बिजली  के

 उपयोग  द्वारा  छोटे  छोटे  औद्योगिक  एकक  चला  रहे  है  ;  और

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  अथवा  करने  का  विचार  है  ?

 ऊर्जा  मंत्री  कृष्ण  चन्द्र
 :

 नहीं  ।

 दिल्ली  विद्युत  प्रदाय  संस्थान  द्वारा  यह  सूचित  किया  गया  है  क्रि  खासकर  प्राचीन  नगर  क्षेत्र

 और  विषम  स्थिति  वाले  क्षेत्रों  में  लगभग  10  से  12  हजार  घरेलू  और  वाणिज्यिक  उपभोक्ता हैं
 जिनके  पास  लोड  के  अनधिकृत  कनेक्शन  है  और  विघुत  जिस  mg  के  लिए  स्वीकृत  थी  उससे  fate

 कार्य  के  लिए  प्रयोग  कर  रहे  हैँ  ।

 समस्या  दिल्‍ली  प्रशासन  के  ध्यान  में  है  ।

 इंजीनियरों  को  अखिल  भारतीय  सेवा  का  गठन

 4094.  श्रों वसंत  साठ :  क्यो  प्रधान  मंत्री  इंजीनियरों  को  अखिल  भारतीय  सेवा  के  गठन  के  बारे

 में  7  1974  के  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  1740  के  उत्तर  के  सम्बन्ध में  यह  बताने  की  कृपा
 करेंग  कि

 ?  और क्या  इस  सेवा  का  गठन  किये  जाने  के  बार में  अन्तिम  निक्षेप  कर  लिया  गया डे

 यदि  तो  विलम्ब  के  क्या  कारण  हँ  ?

 गुह  कामिक  और  प्रशासनिक  सुधार  विभाग  तथा  संसदीय  कार्य  विभाग  में  राज्य  मंत्री

 ओम  :  जो  रोमान ॥

 कुछ  अस्मत  राज्य  सरकारों
 को  प्रतिक्रियाओं

 की  aw
 प्रतीक्षा  की  जा

 ही
 हैं

 सुचना  और  प्रसारण  मंत्री के
 साथ  भारतीय  फिल्म  निदेशकों  की

 नई
 दिल्‍ली में

 में
 बैठक

 4095.  करो  भान  fag  क्य  सुचना  और  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ¢

 क्या  उन्होंने  16  1974  को  नई  दिल्लो  में भारती त्र  फिल्मों  के  प्रसिद्ध  निदेशकों  से

 awe  को  थो  ;  आर
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 यदि  तो  उक्त  बैठक  में  क्या  निष्कर्ष  निकले  ?

 सुचना  और  प्रसारण  मन्त्रालय
 में

 उपमंत्री  धमंवीर  हां ।

 बैठक  में  सामान्य  रूप  से  फिल्म  नीति  पर  प्राची  हुई  थी  ।  विभिनन  बातों  के  बारे  में  निदेशकों

 के  विचार  मालूम  किए  गए  थे  ।  इन  विचारों  तथा  सरकार  के  पास  उपलब्ध  इसी  प्रकार के  अन्य  विचारों

 को  ध्यान  में  रखते  हुए  सरकार  की  नीति  बनाई  जायेगी  ।

 पांचवी  योजना  के  दौरानਂ  कर्नाटक  में  औद्योगिक  परियोजनाएं

 4096:  श्री  सी०  के०  जाफर  क्या  उद्योग  नागरिक  पूरी  मंत्री  यह  बताने  की  कपा

 करेंग  कि  :

 कर्नाटक  राज्य  में  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  पांचवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  प्रथम  वर्ष
 में

 कौन  कौन

 औद्योगिक  परियोजनाएं  आरम्भ की  जाएंगी  ;  और

 पांचवीं  पंच-वर्षीयਂ  योजना  के  दौरान  उद्योगों  के  विकास  के  लिये  कर्नाटक  राज्य  को  कितनी

 धनराशि  आवंटित  की  गई  है  ?

 उद्योग  और  नागरिक  पूर्ति  मंत्रालय  में  राज्य-मंत्रीਂ  बी०  पी०  :  कर्नाटक  सहित
 विभिन् तरा ज्यों  में  पांचवीं  योजना वधि  में  शुरु  की  जाने  वाली  केन्द्रीय  औद्योगिक  और  खनिज  परियोजनाओं

 के  नामों  और  उनके  स्थापना  स्थलों  और  परिव्ययो  ge  तक  निर्णय  कर  लिया  गया  का  उल्लेख

 पांचवीं  योजना  प्रति  प्रारुप  फिफ्थ
 के  पृष्ठ  151  से  155  (arTit) 1)  पर  किया

 गया  है  ।  कर्नाटक  में  पांचवीं  योजना  के  प्रथम  वर्ष  में  शुरू  की  जाने  वाली  केन्द्रीय  औद्योगिक

 योजनाएं  निम्नलिखित  सम्बन्धित  है  —tmne

 (1)  भारत  गोल्ड  माइन्स

 (2)  हिन्दुस्तान  कालेज
 निगम

 को  मीडिया  एकक

 (3)  हिन्दुस्तान  मशीन  cee

 (4)  greedy

 पांचवीं  योजना  अवधि  में  राज्यों  की  पांचवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  लिए  29  करोड़  रुपये  का

 परिव्यय  अनन्तिम  रूप  से  स्वीकार  कर  लिया  गया  है  ।  बड़  और  मध्यम  उद्योगों  के  लिए  (  18  करोड़  रुपये  )
 खनिज  विकास  क  लिए  (  1  करोड़  और

 '  ग्रामोद्योगों  और  लघु  उद्योगों  के  लिए  (10  करोड़

 रुपय  ।

 में  सिलोरा  पीस  मिशन  की  स्थापना

 4097.  श्री  वर्ल्  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  ध्यान  मिजोरम  संघ  राज्य  क्षेत्र  में  मिज्ञोरम  पीस  मिशन  की  स्थापना  के

 बारे  में  छपे  समाचार  की  ओर  दिलाया  TAT  है  जिससे  कि  विद्रोहियों  और  भारत  सरकार  के  बीच  गोल  मेज

 सम्मेलन  कराया  जा  सके  ;

 क्या  सरकार
 भारतीय  संवैधानिक  व्यवस्था  के  अन्तर्गत  मिजो  समस्या  का  स्थाई  और

 शान्तिपूर्ण  समाधान  खोजे  जाने  की  सम्भावना  क  लगायगी  ;  और

 (71)  क्या  सरकार  शान्तिपूर्ण  समाधान  खोजने  के  लिए
 मिजोरम  पीस  मिशन  जैसी  संस्थाओं की

 सहायता  लगी
 तथा

 जाने  माने  इमानदार  व्यक्तियों  का  सहयोग  लेगी  ?
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 गृह  मंत्रालय  में
 उप  मर  त्री  एफ०  एच०  :  सरकार  नें  सम्बन्धित  प्रस  रिपोर्ट

 देखी  हँ  ।

 तथा  मिजो  देशद्रोहियों  को  संविधान  के  अंतगर्त  शान्तिपूर्ण  प्रजातान्त्रिक  जीवनयापन

 की  स्थिति  में  लाने  के  प्रयास  तब  तक  साथंक  नहीं  हो  सकतें जब  तक  मिलों  विद्वीही  अपनी  देशद्रोही  गतिविधियां
 जारी  रखते  हँ  ।

 Amount  Sanctioned  for  Rural  Electrification  Corporation  by  Madhya  Pradesh

 4098.  Shri  Bhagirath  Bhanwar :  Willthe  Minister  of  Energy  be  pleased  to
 Siate:

 3 (a)  the  total  amount  sanctioned  by  Rural  Electrification  Corporation  for  various  pro-
 jectstm  Madhya  Pradesh  during  the  last  three  years,  year-wise  ;

 (b)  whether  the  work  was  done  during  the  last  three  years  as  per  programme  and  target
 fixed  in  this  regard;  and

 (c)  ifnot,  the  reasons  therefor  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Energy  (Prof.  Siddheshwar  Prasad):
 (a)  The  details  of  the  amount,  sanctioned  by  Rural  Electrification  Corporat'on  Ltd.,  for
 various  rural  electrification  projects  in  Madhya  Pradesh  during  the  last  three  years  are  as
 under

 ——_—

 Year  Loan  amoun
 Total

 Normal  rural  electri-  Elect:  1.0 ala ‘fica

 amme  Harijan  Bastis.

 ee  ee  ed

 fication  progr

 (Rs.  in  crores)

 1971-72  e  5-23  0.05  5.28

 1972°73  9-94  0.14  10.08

 1973-74  0.०8  0.31  9-39
 असा  ee

 ToTaAL  24.25  0.50  24-75

 *
 (b)  &  (0)  The  projects  sanctionéd  by  the  Corporation  are  phased  for  completion  over  a

 ATTA
 period  ranging  upto  5  years  from  commencement  of  work.  The  pr  ‘ogTram  me  and  targets
 fixed  for  the  schemes  sanctioned  in  1971-72  and  1972-73  have  not  been  achieved.  However
 considering  the  difficulties  in  procurement  of  materials  the  progress  is  considered  satisfac-

 tory.
 '  The  work  on  the  schernes  sanctioned  in  1973-74  has:  eommenced  only  recently  and

 the  progressin  respect  thereof  is  yet  to  05
 assessed.

 District  Level  Planning  Development  Committees

 4099.  Shri  Bhagirath  Bhanwar:  Will  the  Minister  of  Planning  be  pleased  to

 state

 (a)  whether  the  Planning  Commission  had  issued  ‘instructions  to  the  States  that  Plan-

 ning  Development  Committees  should  b2  set  up  at  district  level  and  the  elected  members

 may  be  associated  with  them;

 t (b)  the  na  ic  's  of  the  Sta te  te  Governments  who  have  carried  out  the  instructions;  and
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 (८)  t  dav he  time  by  which  the  remaining  States  wi  VWacrt ALGLL  on  them  ?

 The  Minister  of  Planning.  (Shri  D.P.  Dhar)  (a)  The  Planning  Commission  has

 emphasised  the  importance  of  setting  up  Planning  Bodies  at  the  district  level  and  has  also

 hightighted  the  need  for  associating  elected  representatives  of  the  people  with  these  bodies;

 (b)  The  following  States  have  set  up  Planning  bodies  at  the  district  /Sub-divisional  leve
 in  which  M.Ps/M.L.Asare  represented:

 Assam,  Bihar,  Gujarat,  Haryana,  Himachal  Pradesh,  Madhya  Pradesh,  Meghalaya
 Karnataka,  Nagaland,  Punjab,  Uttar  Pradesh  and  West  Bengal.

 (0)  Since  itis  for  the  State  Governments  to  establish  an  approrpiratestructure  for  Plan
 formulation  keeping  in  mind  local  conditions  it  is  neither  possible  to  prescribe  uniform

 pattern  to  be  followed  throughout  the  country,  nor  togivea  time  limit  by  which  the  remaining
 States  willset  up  Planning  bodies  at  the  district  level.

 Publication  for  the  Guidance  of  Entrepreneurs.

 4100.  Shri  Bhagirath  Bhanwar  :  Will  the  Minister of  Industry  and  Civil  Supplies
 be  pleased  to  state:

 (a)  whether  his  Ministry  propose  to  bring  oyta  monthly  publication  for  the  guidance
 of  new  entrepreneurs  containing  all  the  requisite  data  about  relevant  rules,  bye-laws,  te-

 chno-economic  survey  of  various  districts  of  the  country,  special  concessions  available  to  back-
 ward  districts,  names  of  loans  advancing  financial  institutions;  sources  and  availability  of  raw
 material  and  markets  for  manufactured  goods.

 (b)  ifso,  whether  this  publication  will  be  broyght  out  in  Hindi  and  English  and  later

 on  in  other  Indian  languages;  and

 (c)  if  so,  the  time  by  which  Government  propose  to  bring  out  this  publication,

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Industry  and  Civil  Supplies  (Shri  B.P

 Maurya):  (a)  to  (c)  No,  Sir.  However,  an  annual  publication  entitled  ‘‘Guidelines
 for  Industriesਂ  is  being  brought  out  containing  information  of  use  to  eutrepreneurs  on  policies
 and  procedures  of  industrial  approvals,  and  the  status  and  prospects  in  various  industries.

 समाचार  पत्रों  के  संपादकों  को  सेवाओं
 को

 समाप्त  करना

 4101.  श्री  ज्योतिमंय  बसु  :  क्या  सुचना  और  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  हल  मे  अनेक  समाचार  पन्नों  के  संपादकों  की  सेवाओं  को  समाप्त  कर  दिया  गया  है  अथवा

 उन्हें  नोटिस  दिए  गए  हँ  अथवा  उन्हें  पद  त्याग  करने  को  कही  गया  क्योंकि  उनके  विचार  मालिकों

 यदि  तो  उसका  ब्योरा  कया  है  ?

 और  प्रसारण  स्टार्स  में  उप-मंत्री  धप्नंवीर  और  इस  प्रकार  की

 कोई  शिकायतें  सरकार  के  ध्यान  में  नहीं  लाई  गई  है  ।

 af  द्वितीय  स्थित  बसन्त  बिहार  कालोनी  में  बिजली  के  मीटरों  में  हेराफेरी  करना

 4102.  श्री  चन्दर  दौर  सिह  क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  इस  प्रकार  की  शिकायतें  मिली  है  कि  नई  दिल्‍ली  स्थित  बसन्त  बिहार  कालोनी  में  बिजली

 के  मीटरों  में  ह  जाफरी  की  जाती  है  और  यह  भो  पाया  गया  है  कि  वहां  लगातार  चार  महीनें  तक  लो  बिजली

 की  कोई  खपत  नहीं  हुई  तथा  दो  महीने  तक  बहुत  कम  खपत  और
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 क्या  इस  सम्बन्ध  में  कोई  जांच  गई  थी  और  यदि  उसके  क्या  निष्कर्ष  निकले  ?

 ऊर्जा  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  (sito  सिद्धेश्वर  :
 दिल्‍ली  विद्युत  प्रदाय  संस्थान  द्वारा

 यह  सूचित  किया  गया है  कि  1973 में  बसन्त  बिहार  के  रिहायशी  भवन  के  सम्बन्ध  में  केवल  एक  एसी

 शिकायत  प्राप्त  हुई  थी  ।

 उपर्युक्त  भवन  के  मालिक  से  शिकायत  प्राप्त  होने  पर  दिल्‍ली  विद्युत  प्रदाय
 संस्थान

 द्वारा»

 कि  मीटरों 8-3-1973 को  जांच-पड़ताल की  गई  थी  यह  पाया  गया  में हेर-फेर  नहीं  किया

 गया  वे  मुहरबन्द थे  और  उचित
 रूप  में  कार्य

 कर
 रह  थे

 ।  और  जांच-पड़ताल करने  से

 पता  चला  कि  मीटर  स्थापित  करते  समय  प्रकाश  मीटर के  लीड
 असावधानी

 से  एक  पावर  मीटर  के  साथ

 आपस
 में

 बदलਂ  गए  जिसक  परिणामस्वरूप गलत  बिल  बन  गये थे  ।  ये  लीड  1973 में  ठीक  कर

 दिए
 गए  थें  और  उसके  बाद  प्रकाश  मोटर  ने  युक्तियुक्त  ढंग  से  एक  समान  खपत  दिखाई  है  ।

 सरकार  द्वारा  सास  मोटर  एण्ड  मशीनरी  मन्य फक्चरज  कलकत्ता  के  प्रबंध  को  अपन

 हाथ  मਂ  लेना

 4103.  श्री  रामसहाय  पांड

 श्री  मना  प्रसाद  मंडल

 क्या  उद्योग  और  नागरिक  पूर्ति  मंत्री  ag  बताने  की  कृपा  करेंग  कि

 क्या
 सरकार

 ने
 हल

 में  पनस  मोटर  एण्ड  मयो नरों  मेन्यूफैक्चरर्ज  कलकत्ता  के

 प्रबन्ध  को  अपने  हाथ  में  ले  लिया  है ं;

 यदि  at,  तो  इसक  क्या  कारण  है  और

 इस  कम्पनी  की  कुल  कार्यकारी  पूंजी  कया है
 ?

 उद्योग  और  नागरिक
 पति  मंत्रालय

 में  राज्यमंत्री  बी०  पी०  :  और  (3  ate
 ब् ( मसस  मोटर  एण्ड  मशीनरी  aah  लि०  कलकत्ता  नामक  उपक्रम  तेन  महीनों  से  अधिया  समय

 तक  बन्द
 पड़ा था  तथा  जन  सामान्य

 के  हित  में  यह  आवश्यक  समझा  गया
 था  कि  इसे  पुन  चालू  कियां

 जाय  Wa  9  1974  को  इसका  प्रबंध  सरकार  ने  हाथ  में  ले  लिया  था

 कम्पनी  कां  अन्तिम  लेखा  परीक्षा  किया  गया
 हिसाब

 31
 1971

 का  समाप्त

 हुए  बजे  सम्बन्ध  में  है  जिसके  अनुसार  कार्यकारी  पूंजी  में  घाटा  हुआ  वर्तमान  आस्तीनों की
 अपना  विद्यमान  देवताओं  अधिक  है  ।

 नागालैंड
 के  मुख्य  मंत्री  के  अन्रोधानसार  ada  गतिविधियां  अधिनियम  को

 लाग  करना

 4104.
 श्री  नूरूल  हुडा  :  क्या  गुह  मंत्री  यह  बताने की  करेंग  कि

 क्या  नागालैण्ड
 के  मुख्य  मंत्री ने  वहां  अवैध

 गतिविधियां
 )  अधिनियम  को  लागू

 करने  के  विरुद्ध  केन्द्र  सरकार  को  एक  पत्र  लिखा है  ;  और

 यदि  तोनस  फर  सरकार  की  कया  प्रतिक्रिया  है
 ?

 गुह  मंत्रालय  म  उपमंत्री
 एफ०  एच०  :

 जो  श्रीमान  ।

 इस  बात
 को

 ध्यान  में  रखते  हुए  कि  भूमिगत  नागा
 अपनी  पृथकतावादी  तथा  राष्ट्रविरोधी

 गतिविधियां  जारी  रखे  हुए  सरकार ने  1  1974 से  अवैध

 प्
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 1967  के  अधोन  नैशनल
 तथा  इससे  सम्बन्धित  अन्य  निकायों

 को  अवैध

 घोषित  कर  दिया  सरकार  का  यह  विचार  है  कि  भूमिगत  नागाओं  की  राष्ट्रविरोधी  और  प्रवक्ता

 वादी  गतिविधियों  को  नजरदांज  करके  शान्ति  स्थापित  नहीं  की  जा  सकती

 तारापुर  करार  क  अधीन  अमरीका  दवारा  यूरेनियम  इंधन  कौ  सप्लाई -

 4105.  श्री  ज्योति मंथ  बसु  :  क्या  परमाणु  ऊर्जा  मंत्री यह  बताने  की  छपा  करेंग किं  :

 क्या  अमरीका  तारापुर करार के  अधीन  भारत  यूरेनियम  इंधन  की  सप्लाई  करत

 और

 यदि  तो  अब  तक  कल  कितनों  मात्रा  में  यूरेनियम  कीं  सप्लाई  की  गई  है  ?

 प्रधान  परमाणु  उर्जा  इलेक्ट्रानिक्स  मंत्री  तथा  अन्तरिक्ष  मंत्री  इन्दिरा

 हां  ।

 इस  करार  के  अंतगर्त  अब  तक  3830.4  किलोग्राम  अर्न्ताविष्ट  यूरेनियम  235  भजा

 गया है  ।

 कच  बिहार  शरणार्थी  सेवा  को  गतिविधियां

 4106.  श्री  ato  Fo  दास चौधरी  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग कि  :

 क्या  नावें  के  एक  राष्ट्रीय  मिस्टर  ओले  लियोनाडं  हैरी  होंडने  जिसे  हाल  ही  में

 समाप्त  की  गई  कब  बिहार  शरणार्थी  सेवा  का  निद  शक  बताया  जाती  है  16  '
 1974  के  बाद  भारत

 में  ठहरे  रहने  की  अनुमति  दी  गई  है  अथवा  उसके  वोसा  की  अवधि  बढ़ा  दी  गई  और  यदि  तो

 इसके  क्या  कारण  हूँ  ;  और

 (@)  क्या  सरकार  ने  देश  के  विभिन्न  भागों  में  ऐसे  विदेशी  राष्ट्रिकों  की  गतिविधियों  ध्यान

 दिया  है  जो  कि  विभिन्‍न  तरोकों  से  देश  में  समस्यायें  खड़ा  रहे  और  यदि  तो  क्या

 मंत्रालय  सम्बन्धित  व्यक्तियों  के  विरूद्ध  कुच  बिहार  के  स्थानिक  लोगों  .  द्वारा  उठाई  गई
 '
 आपत्तियों

 पर  विचार  और  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैँ  ?

 गुह  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  एफ०  एच०  :  श्री  होने  जिसें  16  मैचों  1974  तक

 भारत  में  ठहरने  की  अनुमति  दी  को  पश्चिम  बंगाल  सर्कार  की  पर  15  सितम्बर

 1974  तक  ठहरने की  और  अनुमति  गई  थी  ।  ae  सूचना  मिली  है  कि  वह  सितम्बर  1974  में =:
 नाव  चले  गए  हैं  और  पश्चिम  बंगाल  सरकार  दारा  ब्य

 झ्  वापस  आने के  लिए  विजा  मंजूर  किया

 गया है  ।

 जब  कभी  कोई  विदेशी  अवांछनीय  गतिविधियां  में  अन्तगंस्त  होता  अथवा  किसी  कानून
 का  उल्लंघन  करते  हुआ  पाया  जाता  तो  उसके  विरुद्ध  यथोचित  कानून  के  कार्यवाही

 की  जाती  श्री  होने  किसी  आपत्तिजनक  गतिविधि  में  अन्तर्ग्रस्त  नहीं  पाये  गये  है

 मंत्रालय  में  तदर्थ  कर्मचारियों  की

 4107.  श्री  नूरुल  हुडा  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  far

 क्या  ४  oe  सरकार  के  विभिनन  मंत्रालयों  द्वारा  बड़ो  संख्या  में  तथा  करमचारियों के
 छंटनी  के  वारे

 कोई  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुए  हैਂ  और

 (@)  यदि  तो  उन  अभ्यावेदनों  पर  कया  कार्यवाही  की  गई
 है

 ?
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 गृह  कामिक  और  प्रशासनिक  सुधार  विभाग  तथा  संसदीय  काय  विभाग
 में  राज्य  मंत्री

 ओम  मेहता  )
 जी  श्रीमान्‌  ।

 केन्द्रीय  सचिवालय  में  अवर  श्रेणी
 लिपिकों

 तथा  ग्रेड
 171

 आशुलिपिकों
 के

 पदों  पर  पूर्णतया  अस्थायी  आधार  पर

 नियुक्त

 किए  गए  उम्मीदवारों  के  स्थायी  रूप  में

 खपाए  जाने  के  सम्बन्ध  में
 कूछ  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुए  हँ

 a  नियुक्तियां  अस्थायी  तौर  पर  तदर्थ  ढ़ंग से  तब  तक  के  लिए  को  गई  थी  जब  तक  कि  केन्द्रीय

 सचिवालय  लिपिक  सेवा  नियम  1962  तथा  केन्द्रीय  सचिवालय  आशुलिपिक सेवा  1969  के  उपबन्धों

 के
 अधीन  इस  प्रयोजन  के  लिए  oft

 क्रमशः  खुली  प्रतियोगिता  सीमित
 विभागीय

 प्रतियोगिता

 परीक्षाओं  के  द्वारा  चंदन
 कए  गए  उमेदवार  उपलब्ध  ati  इनਂ  तदर्थ  नियुक्तियों  की

 अहंता  प्रप्त  उम्मीदवारों  के के  कार्य  ग्रहण  करते  ही  समाप्त  कर  दिया  जाता  इसलिए  सरकार

 के  लिए यह  सम्भव
 नहीं  हो

 पाया  है  कि
 वह

 तदर्थ  आधार  पर  नियुक्त  किए  गए  तमंचा  रियों  को  दीघंक्रालीन

 आधार  पर  सेवा  में  बनाये  रखने  के  अनुरोध  को  स्वीकार  कर  सके  ।  फिर  भी te  सरकार  ने  इस  प्रकार
 नियुक्त

 किए  गए  कर्मचा  रियों  को  रोजगार
 कार्यालयों

 के  अभिकरणों  द्वारा  रोजगार
 में  सहायता  दिए  जाने

 कक
 |  लिए रजिस्ट्रेशन  तथा  प्राथमिकता

 के  मामले  में  कुछ  रियायतें  ढी  हैँ  ।  ये  रियायतें  इस  प्रकार
 है

 (1)  तद थें
 .  आधार पर  नियुक्त  किए  गए  ऐसे

 कर्मचारियों
 को  जिन्होंने  6  मास  अथवा  उससे

 कम

 की  सपा  की
 अस्थायी

 पदों पर  से  छंटनी  किए  जाने  पर  जब  वे  रोजगार
 कार्यालय  में  ga:  अपना  नाम

 रजिस्टर  कराएं  तो  उनके  रजिस्ट्रेशन  की
 मूल

 वरिष्ठता  प्रदान  की  किन्तु  शर्तें  यह  है  क्वि
 वे  नियोक्ता

 दारा  सेवामुक्त  प्रमाण-पत्र  के  जारी  किए  जाने की  तारीख  से  15  दिनों  के  भीतर  रजिस्ट्रेशन  के  लिए

 रिपोर्ट  करें  ।

 (it)  तद थें  आधार  पर
 नियुक्त

 किए  गए  ए  से  कर्मचारियों  की  जिन्हो ंने
 मास

 से  अधिक
 की  सेवा

 की  केन्द्र  सरकार  को  रिक्तियों  के  लिए  नामों  के  प्रस्तुत  किए  जाने  के  मामले  में  प्राथमिकता  wi  दी

 जाएगी ॥

 बिहार  क  मगर  जिले  के  बराह
 गांव

 मं  रक्षा  के  विस्फोटक  पदार्थों  की  बरामदगी

 4108,  श्री  ज्योतिमंय  बस ६  क्या  गह  मंत्री  यह  बताने की  कृपा क  रेंगे  कि  :

 क्या  बिहार  के  मुंगेर  जिले  के  बरदाह  गांव  में  एक  कार  से  रक्षा  के  विस्फोटक  पदार्थों के  चार

 सन्दूक  बरामद  किए  गए  हैं  ;  और

 यदि  तो  तत् सम्बधी  तथ्य  क्या  है
 ?

 गृह  में  उपमंत्री  एफ०  एच०  :  अदालत  सूचना  एकत्र  की
 जा  रही  है  और  प्राप्त  होने पर सदन  के  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 बिदेशी  कम्पनियों  दवारा  विदेशी  मद्र  विनियमों  का  उल्लंघन

 4109.  कवि  सी०  Fo  चन्द्रभान

 थी  क े०  एम  ०
 मधुकर  :

 क्या  प्रधान  मंत्री  विदेशी  कम्पनियों द्वारा  विदेशी
 मुद्दा  विनियमों

 के  उल्लंघन  के  बार  में  10  अप्रैल

 1974 के  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  6277  के  उत्तर  के  सम्बन्ध में  यह  बताने  की  कृपा  '  करेंग  किः

 (*)  क्या  शेष  कम्पनियों  के  बारे  में  जांच  प्री  कर  ली  गई  है

 श्वेਂ  arr यदि  तो  6१  क्या  निष्कर्ष  निकले  ?
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 गह  कामिक  और  प्रशासनिक  सुधार  विभाग  तथा  संसदीय  काय  विभाग  में  राज्यमंत्री

 ओम  :  तथा  (@)  1971,  1972  तथा  1973  के  दौरान  शेष  आठ  कम्पनियों

 पर  विदेशी  मुद्रा  विनियमों  के  उल्लंघन  के  कोई  आरोप  नहीं  लगाए  गए  थे  ।'

 अयोध्या  कपड़ा  दिली  में  कर्मचारियों  को  बहाली

 4110.  श्री  भोगेन्द्र  झा  :  क्या  उद्योग  और  नागरिक  पूर्ति  मंत्री  यह  बताने  को  कूफ़ा  करेंगे  कि  :

 क्यां  हाल ही
 में  सरकारी  अधिकार  में  लो  गई  संकटग्रस्त  अयोध्या  कपड़ा  दिल्‍ली  के

 प्रबन्धकों  ने  आठ  कर्मचारियों  की  सेवाएं  समाप्त  कर  दी

 \  )  क्या  कमंचारीगण  इन  कमंचारियों
 को  बहाल  करने  की  मांग  कर  रहे  हैं

 क्या  कार्यकारी  पाबंद  श्री  ओ०  पा०  बहुल  ने  उक्त  समस्या  पर  विचारविमर्श  करन ेके
 एक  बैठक  बुलाई  थी  और

 मिल
 के  प्रबंधकों  ने  उक्त  वैदिक  में  भाग  नहीं  लिया  था  ;

 क्या  उक्त  कार्यकारी  पार्षद  ने  इस  बारे  में  राष्ट्रीय  कपड़ा  आयुत  को  एक  पत्न  भेजा  और

 यदि  तो  कों  बहाल  करने  के  लिए  क्या  कार्यवाही  की  जा  रही  है  ?

 उद्योग  और  नागरिक-पूति  मंत्री  (att  दौ ०  Yo  :  हों  ।  उपक्रम  के  आठ  तमंचा  रियों
 की  सेवाएं  घोर  दुर्व्यवहार  तथा  प्रबन्ध  अधिकारियों  को  डराने  धमकाने  एवं  सापराध  ह
 कारण  समाप्त  कर  दो  गई  थी  |

 करन  के

 कुछ  थोड़े
 से  सहयोगियों  के  साथ  बर्खास्त  किए  गए  कर्मचारी

 बहाली
 के  लिए  आंदोलन

 कर  रह  हैं  ।

 और  tl  दफ्तर  के  अत्यावश्यक  काम  में  पहले  से  व्यस्त  होने  के  कारण  प्रबंध

 का  कोई  भी  प्रतिनिधि  इस  बटक  में  उपस्थित  न  हो  सका  प्रबन्ध  निर्देशक  ने  कार्यकारी  gaz  को

 स्थिति  से  अवगत  करा  fear

 उपायुक्त  को  ध्यान  में  रखते  हुए  का  प्रश्न  ही  TST  उठता  |

 कंबल  और  कंडक्टरों  के  उत्पादन  के  लिये  एल्यूमिनियम  को  कमी  होन  से  पांचवीं  योजना  में  विद्युत
 ट्रांसमिशन  योजनाओं  की  क्रियान्विति  पर  प्रतिकूल  प्रभाव  प्रिया

 4111.  श्री  एन०  ई०  हीरो  :  कया  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  वित्तीय  साधनों  का  कमी  के  साथ  साथ
 मीडिया  की  कमी  के  कारण  केबल  और  क्डक्टरों के  उत्पादन  में  कसी  हुई  जिससे  पांचवीं  योजना
 में  विद्युत  ट्रांसमिशन  योजनाओं  को  तब  तक  क्रियान्वित  नहीं  किया  जा  सकता  जब  तक  किਂ

 बडे  पैमाने
 पर  आयात  न  किया  और

 यदि  तो  इस  पर  र
 की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 ऊर्जा  मंत्रालय  में  उपमंत्री  सिद्धेश्वर  और  इस  वर्ष  एल्यूमिनियम  की
 कमी  होने  की  सरकार  को  जानकारी  प्रायमिकता-प्राप्त  षाश्षण  लाइनों को
 जिनके  लिए  आमेर  पहले  ही  दी  जा  चुकी  को  पूर्ण  करने  हेतू  एल्यूमिनियम  की  gate  मादा  आवंटित
 की  गई  है  ।

 ऊर्जा के  क्षेत्र  में  एक  निवेश के  रूप  में  एल्यूमिनियम  को  भूमिका  को  ध्यान  में  रखते
 एल्यूमिनियम

 उद्योग  विद्युत  सप्लाई  करने  में  प्राथमिकता  प्रदान  की  जा  रही  है  ।  आशा  है  कि  एल्युमिनियम  की
 लगता  के  सम्बन्ध  में  स्थिति  निकट  भविष्य  में  सुघर  जाएगी  |
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 लिखित  उत्तर 20  1896
 ——

 Scholarships  to  Harijan,  Adivasi  and  Backward  Class  Students

 4112,  Shri  Ramavatar  Shastri  :  Will  the  Minister  of  Home  Affairs  be  pleased  to.
 State

 (a)  whether  Government  give  grants  to  the  States  every  year  for  giving  scholarships  tg.
 Harijan,  Adivasiand  Backward  Class  students  ofschools  and  colleges;  and

 (b)  if  so,  break-up  of  the  amounts  given  to  various  States  for  1973-74,  and  1974-75
 separately?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Home  Affairs  (Shri  F.  H.  Mohsin)  :  (a)
 The  Government  of  India  gives  grants  to  the  States  for  awarding  Scholarships  at  the  Post-
 matric  stage  to  eligible  students  of  Scheduled  Castes,  Scheduled  Caste  converts  to  Budhism.
 and  Scheduled  Tribes.  Students  belonging  to  classes  other  than  these  are  not  covered
 under  the  Government  of  India  Post-matric  Scholarship  Scheme  for  Scheduled  Castes  &
 Scheduled  Tribes,  The  scheme  of  pre-matric  scholarships  to  Scheduled  Castes  and  Other
 Backward  Classes  is  being  implemented  under  the  State  Sector  of  Backward  Classes..
 Central  assistance  for  this  scheme  is  given  to  the  States  inthe  form  of  block  grants  and.
 block  loans  every  year.

 (b)  A  statement  showing  the  amount  released  to  various  State  Governments  for
 post-matric  scholarships  for  1973-74  and  the  initial  allocation  made  for  1974-75  is  attached,

 [Placed  in  the  Library—See  No.  L.T  .-8731/74-]

 Grants  to  States  for  Construction  of  Houses  for  Harijans  and  Adivasis

 4113.  Shri  Ramavatar  Shastri:  Will  the  Minister  of  Home  Affairs  be  pleased
 to  state:

 (a)  whether  grants  are  given  to  the  State  Governments  by  the  Central  Government
 for  construction  of  houses  for  Harijans  and  Adivasis  every  year;

 (b)  ifso,  the
 grants  given  to  the  States  for  1979-74  and  1974-75;

 (c)  whether  Cencral  have  decided  to  raise  the  amount  of  grants;  and

 (d)  if  so,  the  extent  thereof  ?
 |

 and
 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Home  Affairs  (Shri  Mohsin) :  (a)
 (b)  Housing  programme  for  Scheduled  Castes.and  Scheduled  Tribes  is  in  the  Plate Sector  of  Backward  Classes.  Under  this  scheme  subsidy  is  given  to  members  belonging  to

 these  communities.  The  amount  of  subsidy  is  shared  between  the  Central  Government
 and  the  State  Governments.  Central  assistance  is  given  in  the  form  of  block  grant  and block  loan  every  year.

 Under  the  Centrally  Sponsored  programme  while  there  is  no  specific  scheme  for  housing
 for  Scheduled  Castesand  Scheduled  Tribes,  during  1973-74  there  was  a  composite  scheme
 of  ‘‘Improvement  in  working  and  living  conditions  of  those  Scheduled  Castes  who  are  engaged:
 in  unclean  Under  this  scheme  apart  from  other  assistance  housing  subsidy  was
 provided  for  sweepers  and  scavengers.  Amount  of  Central  grant  given  to  the  States  for  this
 composite  scheme  and  the  available  information  in  regard  to  the  expenditure  incurred  on
 housing  during  1973-74  isindicated  in  the  Statement  attached.  This  scheme  has  been  trans-
 ferred  to  the  Central  Sector  programme  in  the  Fifth  Five  Year  Plan  beginning  from

 974- 75+

 (c)  No,  Sir.

 (d)  Does  not  arise.
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 Statement’

 (Rs  in
 lakhs)

 51.  Name  of  State  Amount  released  Expenditure  incurred
 No  for  composite  scheme  for  housing  during

 of  ‘improvement  in  1973-74  under  the

 working  and_  living  scheme  mentioned  in
 conditions  of  those  Col.  3.
 Scheduled  Castes

 who  are  engaged  in

 unclean.  occupations’

 enn
 during  1973-74

 (1)  (4)
 Re  एट

 (2)  (3)

 I
 Andhra  Pradesh  .  3.60  *NA

 2  Assam  5.85  @6.50

 Bihar 3  3°37  *NA

 4  Gujarat  1.13  *NA

 5  Harayana  0.63 1.01

 Himachal  Pradesh  *NA 1.49

 Jammu  and  Kashmir  1.35  *NA

 Karnataka  0.75  *NA

 Kerala  4.85  *NA

 10  Maharashtra  *NA 7-90

 हुई  Madhya  Pradesh  .  3-37  *NA

 12  Manipur  0.45
 *NA

 13  Orissa  1.13  @1.25

 14  Punjab  1.35  1.08

 15  Rajasthan  2.34  @2.60

 16  4.24  1.62
 Tamil

 Nadu.

 17  Tripura  0.36  @o.40

 18  Uttar  Pradesh  3-15  *NA

 *NA 19  West  Bengal  3.87

 TOTAL  51.56

 *Not  available.

 @  The  expenditure  was  based  on  original  allocations  which  were  subsequently  reduced
 ‘by  10%.
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 पोंग  क  फाटकों  से  पानी  का  रिसता

 4114.  श्री  राम  गोपाल  रेडडी

 शमी  भान  सिह  भोरा

 श्री  नरेन्द्र  कुमार  साधा

 राम  सहाय  पिंड

 श्री  विश्वनाथ  झनझन वाला

 क्य  ऊर्जा  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  पोंग  बिन्ध  के  पांच  फाटकों  में
 से एक  फाटक  से  पानी  रिसने  का  समाचार  मिला

 और है

 यदि  तो  कया  उपचारात्मक  कार्यवाही  की
 गई  है

 ?

 ऊर्जा  मंत्रालय  में  उपमंत्री
 (sto  सिद्धेश्वर  :  और  )  पोंग

 बांध  की  एक  निकास

 सुरंग
 में  जब  नियामक गेट  का  परीक्षण  किया  जा  रहा  तब  गेट  की  सील  सीट्स  में  कुछ  दोषों  का

 पता  जिनहें  ठिक  किया  जा  रहा  है  ।  आपाती  द्वारों  को  बन्ध  इस  सुरंग  में  से  प्रवाह  को

 तत्काल
 रोक  दिया  गया  था  ।  नदीं

 के  अनुप्रास  में  नहरों  के  लिए  जल  एक  पेन स्टाक
 सुरंग  र

 से  ae  रहा

 जिसे  उस  समय  तक  खुला  रखा  जाता  था  जब  तंक
 कि  निकास  सुरंगो ंमें नियामक  गेट  स्थापित  नहीं

 कर  दिए  जाते  |

 कर्नाटक  की  अनुसूचित  जनजाति  सुची  में  रखी  गयी  जनजातियां

 4115. 5.  श्री  ato  बी ०  नायक  :  क्या  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग  कि  :

 संविधान  के  atta  कर्नाटक  की  किन  जनजातियों  को
 अनुसूचित

 जनजातियों  की  सूची

 में  रखा  गया  है  ;

 क्या  उन्हें  निर्धारित  मानदंडों  के  अनसार  जनजातियों  की  श्रेणियों  में  रखा  जा  सकता
 ञ

 यदि  तो  सूची  में  रखी  गई  जनजातियों  को  संवैधानिक  आवश्यकताओं के  अनुरूप  बनाते के
 लिये  कया  कार्यवाही  की  जा  रही  है  ?

 गुह  मंत्रालय  में  उपमंत्री  एफ०  एच०  :  कर्नाटक
 राज्य  के  सम्बन्ध  में  अनुसूचित

 जनजातियों  की  सूची  संविधान
 आदेश  1950  में  मिलेगी  जो  आसानी  से

 प्राप्त  होन  वाला  दस्तावेज  है  \

 जी  at,  श्रीमान  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 अनुसंधान  प्रयोगशाला  जोरहाट  द्वारा  सलट  का  विकास

 4116.  श्री  बनमालो  पटनायक  :  कया  विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  मन्त्री  यह  बताने  की  करेंगे
 far i

 क्या
 क्षेत्रीय  अनुसंधान  प्रयोगशाला  जोरहाट  ने  प्लास्टिक-स्लेट  बनाने  के  लिए  एक  प्रकिया

 का  विकास  किया
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 (  )  यदि  ह  तो  उसकी  मस्सा Sat  सुखन  बातें  क्या  है
 ?

 इसके  बाजार  में  कब  तक  प्राप्त  हो  जाने  की  सम्भावना  है  ;

 मूल्य  वृद्धि  के  विचार  से  स्कूलों  के  छात्रों  द्वारा  कार a  कम  करने के  लिए
 क्या

 कदम  उठाने  का  विचार  है  ?

 पग  और  नागरिक  पूर्ति  तथा  विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  मन्त्री  टी०  To

 al
 ||

 अन्य
 योगशीत

 वस्तुओ ंके
 साथ  कागज  की  सतह  पर  मोटाई  वादा  पटलित  प्लास्टिक

 इस  प्रक्रम में  शामिल  उसके  पश्चात  उत्पाद  को  गर्म-प्रेस से  दबाया  जाता है  और  काटा  छाँटा

 जाता  है  ।

 एक
 पार्टी  इस  प्रकट

 क
 लिए  लाइसेंन्सीकृत  की  गई  है

 ।
 कुछ  अन्य  पार्टियों ने  भी

 इस  प्रक्रम

 के  लिए  अपनों  रुचि  प्रदर्शित  की  है  ।  यह  उत्पाद  एक  वें  के  भीतर  भीतर  बाजार  में
 उपलब्ध  हो  सकेगा

 पर  यह  कच्चे  पदार्थ  की  प्राप्ति  पर  fate  करता  है  ।

 )  ऐसा  अनुमान है  कि  प्राइमरी  स्कूल  के  बच्चों  द्वारा  मिटटी  और
 लकड़ी

 की  स्लेटों  की

 बजाये
 प्लास्टिक  की  स्लेटों  का  ही  इस्तेमाल  जायेगा  ।  इसका  यह  तात्या  नही  है  किं  कागज

 के  इस्तेमाल  की  परिपाटी  को  बदला  सकेगा  ।  पर  ऐसी  आशिकी  जात  है  कि  कच्चे  कार्य  के  लिये

 कागजों  का  इस्तेमाल  निश्चित  रूप  में  कम  किया  जा  सकेगा  ।

 कम्पनी  काय  विभाग  क  माध्यम  से  झौदपोगिक  लाइसेंसों  के  लिये  आवेदन-पत्र

 4117.  श्रो सध  दण्डवत  :  कया  उद्योग  और  नागरिक  पुत  मस्ती  यह  बताने  की  कपा  करेंगे

 कि

 क्या  सरकार ने  सब
 कम्पनियों  को  इस  आशय

 के
 निदेश

 दिय हँ
 कि  औद्योगिक  लाइसेन्सी

 के  लिए  वे  अपने  आवेदन  पत्र  कम्पनी-कार्य  विभाग  के  माध्यम  से  भेजे  ;  और

 यदि  तो  किसी  व्यक्ति  अथवा  फर्म  जो  कम्पनियों  को  रजिट्रार  के  पास  रजिस्टर

 नहीं  एसा  न  करने की  छुट  दी  गई  है
 ?

 उद्योग  और  नागरिक  पूर्ति  मंत्रालय  स  राज्यमंत्री  बी०  पी०
 :.  जी  नहीं ।

 प्रश्न  हो  नहीं  उठता  |

 तेल  खोज  &  लिए  परमाणु  विस्फोट

 4118.  श्री  राजशेखर  प्रसाद  fag

 श्री  प्रसन्ताभाई  महता

 क्या  परमाणु  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग  कि

 क्या  सरकार  ने
 तेल  की  खोज  के  सम्बन्ध  में  अमरीका  तथा  रूस  द्वारा  किए  गए  विस्फोट  परिक्षणों

 के  परिणामों  का  अध्ययन  किया
 है  ;

 प्रति  तो  उसकी  मुख्य  बालें  क्या  ह  ;  और

 माणु  विस्फोट
 से

 हमार  तल  की  खोज  के  अवसरों  में  कहां  तक  वृद्धि  हुई  है
 ?
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 f
 mara  ऊर्जा  इलेक्ट्रानिक्स  मंत्री  तथा  अन्तरिक्ष  मंत्री  इंदिरा

 \  तेल  की  खोज  के  लिए  परमाणु  विस्फोटक  करने  का  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  है  ।  तेल  तथा  गस
 ~

 के
 उद  यन  के  सम्बन्ध  में  हमार  वैज्ञानिक  अमरीका  तथा  रूस  में  होने  वाली  प्रगति  को  लगातर  ध्यान  में

 रखते र  अमरीका  की  रूचि  मुख्य  रूप  से  गेस  के  ऐसे  भण्डारों  का  उद्दीपन  करने  में  हैं  fata  से  गेंस  अपेक्षा

 कृत  तेज  गति  से  तथा  अधिक  माता  में  प्राप्त  की  जा  सके  ।  पहल  जो  दो  परीक्षण  किए  गए  उनसे  पता

 चला  है  कि  प्राप्त होने  वाली  गैस  की  मात्रा  5  से  8  गुनी  तक  बढ़ाई  जा  सकती  है  ।
 तीसरे  परीक्षण के  पुरे

 आंकड़  अभी  प्राप्त  नहीं  हुए  रूस में  किए  गए  पहले  परीक्षण  से  पता  लगा  कि  उत्पादन  की  मात्रा  में

 34%,  वृद्धि  हुई  है  तथा  तेल  को  अन्तिम  रूप  से  प्राप्त  मात्रा  में  10%,  की  वृद्धि  हुई  दुसरे  परीक्षण

 विस्फोटक  के  बाद  के  पहले  वर्ष  में  तेल  क्षेत्रों  से  तेल  के  उत्पादन  में  30
 से  80%  तक

 की  वुद्धि  हुई  बताई

 है  ।

 देश  के  किसी  चुने  गए  स्थल  पर  तेल  के  उद्दीन  के  सम्बंध  में  विस्फोटक  के  किसी  विशेष

 उपयोग  का  पता  लगाने  से  पहले  यह  आवश्यक  होगा  कि  इसके  आर्थिक  तथा  सुरक्षा  सम्बन्धी  पहलुओं
 का  अध्ययन  विस्तारपूर्वक  किया  जाए  |  विस्फोट  के  प्रभाव  से  शैल  संरचनाएं  किसे  प्रकार  से  टूटती

 अध्ययन  भी  18  मई  को  किये  गए  परीक्षण  से  प्राप्त  आँकडों  के  सजदा  में  करमा

 होगा  |

 लाइसेंसघा  रियों  के  लिय  सहायक  एककों  से  उपकरण  खरीदना  afar  करना

 4119.  श्री  अंतादि  चरण  दास

 श्री  डी०  डी०  वेंसाइं  :

 श्री  रघुनन्दन  लाल  भाटिया
 :

 क्या  उद्योग  और  नागरिक  पूर्ति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  लाइसेन्संचारियों  के  लिए  सहायक  एककों  से  उपकरण  अधिकारों

 करने  के  बारे  में  विचार  कर  रही  है  ;

 यदि  तो  इसके  क्या  करण  ह  ;

 क्या  सरकार  ने  किसी  एसे  उद्योंगश़मूह  को  पत्ता  है  जिसके  लिए  सहायक  क्षमताओं

 और at  विकास  किया  गया  हैं  ;

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है
 ?

 उद्योग  और  नागरिक  पूर्ति  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  ato  पी०  और

 सरकारी  होती  लथ  उद्योग  क्षेत्र में  सहायक  एककों  को  प्रोत्साहन  देने  की  है  ।  इस  नीति  से  विजेन्द्री कृत
 औद्योगिक  वृद्धि  का  विकास  अधिक  रोजगार  के  अवसर  मिलेंगे  और  व्यापक  क्षेत्र  में  उद्यमी  यता
 की  वृद्धि  और  प्रसार  में  मदद  मिलने  की  इस  उद्देश्य  की  दृष्टि  से  जहां-जहां  सम्भव  है  औद्योगिक

 लाइसेन्सी  के  आवेदकों  को  इसके  लिए  सुनिश्चित  करना  पड़ता  है  कि  अन्त-वस्तुयें  )
 जिनका  उपयोगी  और  किफायती

 ढंग  से  निर्माण  सहायक  एककों  द्वारा  लघु  उद्योग  में  किया  जा  सकता

 है  उन्हें  प्रमुख  निर्माताओं  के  उत्पादन  कार्यक्रम  में  शामिल न  किया  जीएं  बल्कि  इन्हें  खरीदी  गयी

 अन्तर्वस्तु ओं  के  रूप  में  प्राप्त  किया  जाये  |

 और  सरकार ने  ऐसे
 21  उद्योगो  का  पता  लगाया है  जिन्हें  लघु  एककों  के  सहायक

 औद्योगिक  एककों  के  रूप  में  प्रोत्साहन  दिए  जाने  गुंजाइश  है  ।  ये  उद्योग  हैं  —

 1:  मशीनरी

 ~~"  >
 2.  कृषि की  य  q  उत्खनन  मशीनरी
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 मशीन  टूल्स

 गणितीय  उपकरण

 लोकोमोटिव  व  रोलिंग  जहाजरानी  व  हवाईजहाज

 बाइसिकलें

 बायलर  एव  माप-जानक  संयंत्र

 माप  टरबाइन  और  आन्तरिक  किर्स्टन  इंजन

 9  आटोमोबाइल

 10  वाणिज्यिक  कार्यालय  साजसामान  और  घरेलु  साज़ सामान

 11  बि जलों की की  उपकरण  और  उप साधन

 12  दुर  संचार  के  उपकरण

 13  उद्योगोपय्रोगी  उपकरण  )

 14  रेडियों  और  इलेक्ट्रोनिक  उपकरण

 15  एअर-कस्डीशनसं  और  कोल्ड-स्टोरेज  के  रेफ़िजरटर  समेत

 16  खनिज
 तेल  ओर  पैट्रोलियम  उद्योग

 17  रेलवे  ट्रेक  के  और  सिगनल के

 18  रसायन  उद्योगों  के

 19  उर्वरक  उद्योगों  के

 20  लोह  और  इस्पात  का  उद्योग

 21.  घड़ियां

 उड़ीसा  में  भारत  खादी  भण्डार  कां  कार्य

 4120.  श्री  अनादि  चरण  दास  :  ओप्रा  उद्योग  और  नागरिक  पूति  मन्त्री  यह  बताने

 की  करेंगे  कि  :

 क्या  भारत  खादी  भाण्डार  प्रमाणित  खांदी  संस्थान  है

 यदि  तो  उक्त  संस्थान  के  कार्य
 क्षेत्र

 क्या  हैं  ;
 और

 उड़ीसा  में  vat  भण्डारों  कितनी  शाखाएं  काम  कर  रही  है  ?

 उद्योग  नागरिक  प्रति  मंत्रालय  में  उपमंत्री  (at  ज़ियाउर  रहमान  ः

 नहीं  ।

 और  प्रश्न ही
 नहींਂ  उठते  ।

 डाक  सेवायें

 4121.  श्री  प्र सन्त भाई  मेहता  :

 श्री  आर०  वो०  स्वामीनाथन

 कया  ware  मंत्री  ag  बताने  की
 कृपा  करेंगे

 किः

 क्या  नई  डाक  सेवा  प्रणाली  जिससे  प्रतिवर्ष  35  लाख  रुपयों  at  बचत  होगी

 और  एक  वर्ष  नई  सेवा  जिसके  अंतगर्त  वस्तुएं  रसीद  लेकर  भेजी  जाएंगी  जों  बविंतरित  की

 जाएंगी  सफल  सिद्ध  नहीं  हुई  ;
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 aN

 यदि  तों  उस  विकलता  के  मुख्य  कारण  क्या

 Pe
 Feat  मंत्रालय  की  प्रत्याशित  बचत  भी  नहीं  और

 तो  क़्या यदि
 थे r

 सरकार  का  विचार  पुरानी  प्रणाली  को  पुन  आरम्भ  करनें

 को  है

 रिकार्ड  डिलीवरी  सेवा  तारीख संचार  मंत्री  Gio  शंकर  दयाल  :

 1-11-1974  को  प्रयोग  के  तौर  पर  चालू  की  गई थी  ।  इसके  ata  चालन  को  जा  रहा  है

 और  एक  ata  के  बाद  इसका  पुनरीक्षण
 किया  जाएगा  |  इस  नई  सेवा  के  परिणामों  का  अभी

 मुल्यांकन  करता  उचित  नहीं  |

 से  प्रश्न  हीं  नहीं  उठते  ॥

 आदिवासी  लोगों  के  faa  परियोजना  स्तर  पर  सहकारी  संघ  बनाने  का  प्रस्ताव

 4122.  श्री  गजाधर  माझी

 श्री  जी०  वाई०  कृष्णन  :

 क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 rf 11  वासी  लोगों  की  विभिन्न  आवश्यकताओं क्या  विपणन  और  खपत  के  बारे  में  अ

 को
 करने  के  परियोजना  स्तर  पर  सहकारी  संघ  बनाने  का  कोई  प्रस्ताव

 क्या  सरकार  का  विचार  केन्द्रीय  अ  निवासी  विकास  ऐसी  संरक्षण  में

 रूप  faq  जाने  वाले  आदिवासी  विकास  परियोजना  से  इस  को  संबदूध  करने  का  है  ;
 और

 यदि  मुख्य  बातें  बयां  है  ?

 गह  मंत्रालय  में  उपमंत्री  एफ०  एच०  :  भारत  कृषि

 मंत्रालय  दवारा  आदिवासी  fate  परियोजनाओं  में  सहकारिता  संरचना  संबंधी  अध्ययन
 दल  ने  सिंग  भूमि  गंजा  व  कारापुट  के  लिए  बड़े  आकार
 की  बहु-उद्देश्य  समितियों  और  मध्य  प्रदेश  में  बस्तर  जिले  के  लिए  एक  आदिवासी  विकास

 सहकारिता  संघ  की  स्थापना  की  सिफारिश  की  ये  सिफारिशें  कार्यान्वयन  के  लिए  संबंधित

 राज्य  सरकारों  को  भज  दी  गई

 .  कई
 केन्द्रीय  अजीबसी  विकास  एजेन्सी  स्थापित  करने  का  विचार

 न  ह  |

 समाचार-पत्रों  के  प्रबन्धकों  दूसरा  समाचार-पत्रों  को  प्रतियों  की  deat  में  वृद्धि  करना
 4123.  को  सो ०  कठ  जाफर  शरीफ  :.  और  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की

 HAT  करेंगे  कि

 क्या  कुछ  समाचार-पत्रों  के  प्रबन्धकों  ने  समाधान-पक्षों  की  प्रतियों  की  संख्या  में
 aw

 वृद्धि  की  अनेक  अनुपूरक  अंक  जारी  किये  @  और  अपने  दैनिक
 val  पृष्ठ  संध्या

 में  भी  वृद्धि की  है  ;

 यदि  ्य ड हिप  तो  उन  समाचार-पत्तों  के  नाम  क्या  हूँ  ;  और

 इस  बारे  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?
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 सुचना  और
 प्रसारण

 मंत्रालय  में  उपमंत्री  धमंवीर  fag) :
 से  वर्तमान

 कानूनी  के  अन्तरगत  समाचारपत्रों  के  लिए  अपने  अधिकृत  अखबारी  कागज  के
 कोटे

 में  से

 aq  खपत  पष्ठाकार  और  आवधिकता  के  समंजन  करने  पर  कोई  प्रतिबंध  नहीं

 el

 Applications  for  Telephone  connections  pending  in  Metropolitan  cities

 4124.  Shri  M.C.  Daga:  Willthe  Minister  of  Communications  be  pleased  to  state  ह

 (a)  whether  applications  for  telephone  connections  in  metropolitan  cities  are  pending
 for  to  10  years  and  ifso,  the  names  of  the  metropolitan  cities  in  which  such  applications  are

 pending  indicating  the  number  of  the  pending  applications  and  the  respective  number  0
 years  for  which  they  are  pending  at  present

 (b)  the  time  by  which  the  telephone  problem  of  such  applicants  is  likely  to  be  solved  and
 the  scheme  of  Government  therefor  ?

 The  Minister  of  Communications  (Dr.  Shanker  Dayal  Sharma):  (a)  Yes,  Sir.
 ine position  of  pending  applications  in  respect  of  the  four  metropolitan  cities  is  as  follows  :

 Name  of  the  Metropolitan  City  umber  of  applications  pending
 er

 From  9  to  10  years  For  more  than  10  years

 Delhi  4,722  20,363

 Calcutta  250  45200
 Bombay  Nil  Nil

 Madr  LS  Nil  Nil

 (b)  The  Department  has  made  a  short  and  long  term  forecast  of  telephone  demand
 in  the  country.  Taking  this  forecast  into  account  the  draft  5th  Five-Year  Plan  provides  for
 addition  of  7.79  lakhs  of  additional  telephone  connections  in  the  plan  period  which  is  expect-
 ed  to  reduce  the  average  waiting  period  in  the  country  to  1.3  years  by  1-4-79.  Itis  also  anti-
 cipated  to  make  the  waiting  list  current  by  1982-83.  To  achieve  these  targets  the  indigenous
 production  of  equipment,  underground  cables  and  telephone  instruments  is  planned  to  be
 suitably  augmented.  However,  the  actual  achievement  will  depend  on  the  resources  allocated
 to  the  Department.

 गांव  काके  A  एक  उप-डाकघर  का  खोला  जाना

 4125.  कुमारी  कमला  कुमारी
 :  क्या  संचार  मंत्री  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  क्या

 कार  का  विचार  गांव  पी०  एस०  गढ वां  पोस्ट  जिलो  पाला मऊ  में

 निकट  भविष्य  में  एक  उप-डाकघर  खोलने  का  है
 ?

 संचार  मंत्री  शंकर  दयाल  :  जी  नहीं  ।  एक  प्रस्ताव  की  जांच

 कराई  ज  है  ।

 प्रेत  इन्फार्मेशन  ब्यूरो  दवारा  समाचारपत्रों  का  पंजीकरण

 4126.  कुमारी  कमला  कुमारी  a  क्या  सूचना  और  caren  मंत्नी  ag  बताने  की  दर्पा

 करेंगे  कि :

 क्या  प्रैस  इन्फर्मेशन  ब्यूरो  नये  समाचारपत्रों  को  पंजीकरण  देने  में  अधिक

 समय  लगाता
 ;  और

 82



 20  1896  लिखित  उत्तर

 यदि  तो  समाचारपत्रों  के  पंजीकरण  में  न्यूनतम  कितना  समय  लगता  है  और

 क्या  उनके  पंजीकरण  के  लिये  कोई  समय  सीमा  है  ?

 सुचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  उप  मंत्रो  धर्मवीर  :  (=)  समाचारपत्रों

 क  पंजीकरण  भारत .  के  समाचारपत्रों  के  रजिस्ट्रार  द्वारा  किया  जाता  है  और  सामान्यतः

 इसमें  लम्बा  समय  नहीं  लगता  |

 प्रेस  तथा  पुस्तक  पंजीकरण  1867  तक  में  या

 समाचारपत्र  पंजीकरण  1956  में  कोई  समय  सीमा  निर्धारित  नहीं

 ag  सुनिश्चित  किया  जाता  है  कि  समाचारपत्र  को  पंजीकरण  संख्या  यथाशीघ्र  कौर

 हर  हालत  में  समाचारपत्र  के  प्रकाशन  की  तारीख  से  6  महींने  के  अन्दर-अन्दर  अलाट  हो

 जाए  बशर्तें  कि  प्रस  तथा  पुस्तक  पंजीकरण  अधिनियम  के  अंतगर्त  निर्धारित  सभी  आवश्यकताएं

 कर  जाएं ॥ पुरी

 बिहार  में  छोटा  नागपुर  से  प्रकाशित  समाचारपत्रों  का  पंजीकरण

 4127.  कुमारों  कमला  कुमारी  :  या  सूचना  और  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की

 करेंगे  कि

 क्या  बिहार  में  छोटा  नागपुर  से  तथा  विशेषकर  इस  क्षेत्र  के  पिछड़े  जिलों  से

 प्रकाशित  होने  वाले  अथवा  प्रकाशित  हो  रहे  समाचारपत्न ों  के  पंजीकरण  में  बहुत  अधिक  विलम्ब

 frat  जाता  है  जिससे  इस
 क्षेत्र  के  विकास  पर  बुर  प्रभाव  है  ;

 और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण
 हैं

 ?

 सुचना  और  प्रसारण  मन्त्रालय  में  उप-मंत्री  धमंवीर  तथा

 चारपत्र  को  पंजोकरण  संद्या  यथाशीघ्र  और  हर  हालत  में  समाचार-पत्र  के  प्रकाशन  की  तारीख

 से  6  हमने  के  चन्द्र-अन्दर  अलाट  की  जाती  है  बशर्तें  कि  प्रेस  ट्रस्ट  तथा  पुस्तक  पंजीकरण

 1867  तक  के  अन्तगंत  निर्धारित  सभी  आवश्यकताएं  पुरी  कर

 जाएं  ।  बिहार  के  छोटा  नागपुर  से  प्रकाशित  समाचारपत्रों  के  प्रमाणपत्नों  के

 जारी  करने  में  कोई  देरी  नहीं  हुई  कुछ  मामलों  में  देरी  हुई  है  जो  मुख्य  रूप

 से  सम्बन्धित  डिस्ट्रिक्ट  मजिस्ट्रेटों  घोषणा  की  प्रमाणीकृत  प्रति  के  देर  से

 संबंधित  प्रकाशकों  से  समाचारपत्र  के  प्रथम  अंक  के  देर  से  मिलने  के  कारण  हुई

 उत्तर  बिहार  में  टेलीफोन  व्यवस्था

 4128.  श्री  विभूति  संचार  मंत्री  ae  बताने  की  gat  करेंगे  fe  :

 क्या  उत्तर  बिहार  में  ट्रंक  कालों  के  न  मिलने  स्थानीय  कालों के  गलत  मिलने  और

 अधिक  राशि  के  टेलिफोन  बिल  बनाने  जसी  सामान्य .  शिकायतें  मिली  ह

 उत्तार  बिहार  टेलीफोन  व्यवस्था  में  सूधार  करने  में  के  लिये  क्या  कार्यवाही

 |  जा  रही  है  ?

 संचार  मंत्री  शंकर  दयाल  :  टेलीफोन  सेवा  के  संबंध  शिकायतें

 रही  है ं।

 स्थानीय  टेलीफोन  सेवाओं  के  संबंध  में  शिकायतें  अधिकतर  बिजली  की  अस्थिर

 सप्लाई  के  कारण  या  बाढ़  या  नागरिक  आंदोलनों  के  फलस्वरूप  लाइनों  के  क्षतिग्रस्त  होने
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 (Saka)

 at
 के  कारण  प्राप्त  दि oY }

 हुई
 >

 बाढ़  at  आंदोलनों  के  कारण  जो  स्थिति  पैदा  हो  ‘a  वह

 अब  सामान्य  गई  |  ह

 बिजली  की  अनियमित  सप्लाई  का  जो  प्रभाव  पड़ता  है  उसमें  सुधार  के  लिए  अनेक

 स्थानों  पर  स्टैंड  बोर्ड  इंजन  आल्टरनेटररों  और  उच्च  क्षमता  वाली  बैटरियों  की  व्यवस्था

 की  जाएगी  |

 ड  शीघ्रता  से अधिक  के  बिलों  के  संबंध  में  भी  कुछ  शिकायतें  सिली  थीं  ।  उन  id
 निपटा  feat  गया  है  ।

 Development  of  States

 Will  the  Minister  of  Planning  be  pleased  (0  52.6:
 4129.

 Shri  Bibhuti  Mishra

 (a)  whether  some  States  in  the  country  are  very  much  developed;  arid

 (b)  whether  Bihar  is  the  most  backward  State  in  the  country  and  if  so,  the  steps  being
 taken  for  alround  development  of  the  State?

 The  Minister  of  Planning  (Shri  D.P.  Dhar)  :  (a)  and  (b)  In  terms  of  per  capita
 State  domestic  product  and  certain  other  indicators  of  development, some  of  the
 States  like  Gujarat,  Haryana,  Maharashtra,  Punjab,  Tamil  Nadu  and  West  Bengal  are

 ahead  in  economic  development  compared  to  the  other  States  like  Bihar.

 The  Five  Year  Plan  and  Annual  Plan  of  the  State  Government  are  supposed  to  contri-

 bute  significantly  towards  the  all  round  development  of  the  State.  In  the  Fifth  Five  Year

 Plan,  the  State  Government  have  proposed  to  include  schemes  which  would  contribute  to

 breaking  the  economic  stagnation,  maximising  productive  employment,  providing  necessary
 facilities  for  various  items  of  social  consumption  under  the  National  Programme  of  Minimum

 Needs,  strengthening  of  infrastructure  and  reduction  of  regional  and  inter-sectional  disparities.
 Besides  the  measures  envisaged  in  the  Draft  Fifth  Five  Year  Plan  ofthe  State,  the  following

 steps  are  being  taken  for  the  economic  development  of  the  State  :

 (i)  of  investment  in  certain  Central  Industrial  projects  located  in  the

 State  of  Bihar.

 (ii)  Concessional  finance  by  financial  institutions  in  certain  industrially  backward  dis-

 tricts  in  the  State.

 subsidy  for  industrial  development  to  the  extent  of 15  per  cent,  subject
 (111)  Investment

 to  a  maximum  of  Rs.  15  lakhsin  respect  of  the  units  having  a  total

 not  exceeding  certain  selected  districts.

 (iv)  Continuation  and  extension  of  special  programmes  for  small  and  marginal  farmers

 and  agricultural  labourers,  dry  farming  etc.

 ontinuation  and  reinforcement  of  special  assistance  to  drought-prone  and  tribal
 (v)

 areas  in  the  State.

 (vi)  Preparation  of  sub-Plans  for  geographically  and  administratively  viable  areas  of

 tribal  concentration  with  the  objective  of

 (a)  narrowing  down
 the  gap  between  tribal  and  other  areas;

 improving  the  quality
 of  life  of  the  tribal  community;  and

 ce)  achieving  social  and  cultural  integration  of  tribals  with  the  rest  of  the  Society.

 (vii)  Al  location  of  Central  funds.as  supplemental  to  the  funds  set  apart  by  the  States

 the  execution  of  Integrated  Area  Sub-Plan  for  the  speedier  development  of  the

 tribal  areas.

 (viii)  Continuation  and  reinforcement  of  the  measures  already  introduced  regarding
 the  reorientation  of  financial  institutions  to  give  special  a  ttention  to  backward  areas,

 Lf reas  in  the  m  ensing,  investement,  the
 he

 preference  accorded  to  such  a:
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 ae

 concessions  allowed  by  way  of  Lay
 Cary  ital  and  transport  subsidy  and  setting  up  of  a

 special  mechanism  for  identifying  investment  opportunities.

 (ix)  Local  planning  willcontinue  to  be  one  ofthe  main  elements  ofthe  strategy  for  acce-
 lerated  development  of  backward  areas  in  the  State  during  the  Fifth  Plan  period.

 राष्ट्रीय  स्मारक  के  रूप  में  अन्दमान  की  जेल  कोठरियाँ

 4130.  थो  बीरेन्द्र  सिंह  राव  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  gar  करेंग

 क्या  सरकार  ने  अन्दमान  को  जेल  कोठरियों  को  राष्ट्रीय  स्मारक  के  रूप  में

 वर्जित  करने  का  इस  बीच  कोई  fata  कर  लिया  है  ;  और

 यदि  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 गह  मूत्रालय  मेंउप  मंत्री  शो  एफ०  एच०  और  पोट  ब्लेयर प्
 के  सेत्थुलर  जेल  के  व्तंमान  Ta  स्कंधों  और  केन्द्रीय  टावर  को  राष्ट्रीय  स्मारक  ध्  रूप  में

 संरक्षित  रखने  का  निश्चय  किया  गया  चार  लाख  रुपयों  की  लागत  से  भवनों  की  आवश्यक

 मरम्मत  करने  के  लिए  स्वीकृति  दे  दी  गई  इस  समय  सेल्युलर  जेल  भवन  के

 जो  स्टोर  तथा  क्वाटर  3.0 9.0  उनको  स्थानान्तरित  करने  के  लिए  आवश्यक  भवनों

 के  निर्माण  के  लिए  अन्दमान  तथा  निकोबार  प्रशासन  ने  प्रवाख्यागत  कार्यक्रम  भी  बनाया  है
 ।

 विदेशी  मुद्रा  विनियमन  अधिनियम  का  उल्लंघन

 4131.  श्री  बीरेन्द्र  सिह  राव  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 विदेशी  मुद्रा  विनियमन अधिनियम  के  उल्लंघन  के  कितने  मामले  1970  से  अक्टूबर

 1974  तक  प्रवेंशन  निदेशक  को  सौंपे  गये  और

 उक्त  अवधि  में  जिन  व्यक्तियों  और  कम्पनियों  &  मामले  सौंपे  गये  थे  उनका

 ब्यौरा  ८  है  क्या  प्रत्येक  मामले  में  कितनी-कितनी  विदेशी  मुद्रा  निहित  थी
 ?

 गृह  कामिक  और  प्रशासनिक  सुधार  विभाग  तथा  संसदीय  कार्य  में  राज्य  मंत्री

 प्रवर्तन  अधिकारियों  सीध
 ओम  द्वारा

 रूप  में  एकत्रित  अथवा  प्राप्त  अथवा  उसे  अ  न्य  प्रवर्तन  दवारा  गई

 सूचना  के  Tare  विदेशी  मुद्रा  विनियमों  के  कथित  उल्लंघनों  के  मामलो में
 जांच  पड़ताल

 करता  है  ।  जहां  इस  प्रकार  की  जांच  पड़ताल  के  बाद  प्रथमदृष्टया  )
 मामला

 बनता  है  तो  न्याय  निर्णयन  सम्बन्धी  कार्रवाईया  की  जाती  हैं  और  प्रदान  निदेशकਂ

 अथवा  उसकी  ओर  से  प्रवर्तन  निदेशालय  के  अन्य  अधिकारियों  दवारा  विदेशी  मुद्रा

 विनियमन  अधिनियम  के  अधीन  मामलों  का  न्याय  निर्णयन  किया  जाता  है  ।
 न्याय  निर्णयन

 सम्बन्धी  कार्रवाइयों  के  आरम्भ  किए  जाने  के  प्रयोजन  कारण  बताओ  नोटिस  जारी  किए

 a
 hat

 31-10-1974  की  अवधि  के  उन  मामलों  की  संख्या जाते  हँ  ।  1-1-1970

 जिनमें  प्रवर्तन  निदेशालय  दवारा  न्याय  निर्णयन  सम्बन्धी  कार्रवाइयां  आरम्भ  ए  जाने  की

 दृष्टि  से  ऐसे  कारण  बताओं  नोटिस  जारी  किए  गए  fara  प्रकार  है

 1970  .  o  .  1862

 1971.  1726

 1868 1972

 1973  2735

 1974  1974

 (31-10-1974
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 हीला

 उन
 व्यक्तियों  तथा|  कम्पनियों  के

 नाम  जिन्हें  इन  मामलों
 में  कारण  बताओं  नोटिस

 जारी  किए  गए  थे  अथवा  इस  प्रकार  के  प्रत्येक  मामले  में  अन्तर्गत  विदेशी  मुद्रा  की  धन

 राशि  के  सम्बन्ध  में  ब्यौरे
 तत्काल  उपलब्ध  नहीं  चुंकि  प्रश्नाधीन  अवधि  में  मामलों

 में  न्याय  निर्णयन  सम्बन्धी  कार्रवाइयां  कि  ऊपर  उल्लेख  किया  गरा  आरम्भ  की

 गई उनकी  संख्या  9,165  तक  इस  लिए  विस्तृत  अपेक्षित  सूचना  एकत्रित  करने

 उसका  संकलन  करने  में  काफी  मात्रा  में  समय  और  श्रम  लग  जाएगा  ।  यदि  उन  ATT faagy

 मामलों  जिनके  सम्बन्ध  में  अथवा  जिन  व्यक्तियों  तथा  कम्पनियों  के  सम्बन्ध  में  इस  प्रकार

 के  विवरणों  की  आवश्यकता  का  लेख  कर  दिया  जाए  तो  अपेक्षित  सूचना  को  एकत्रित

 करके  सकता  है ।

 यहां  यहਂ  उल्लेख  कर  देना  भी  असंगत  न  a  गा  कि  विदेशी  विनियमन

 का  नियम  1970  में  बनाए  गए  जिनमें  यह  व्यवस्था
 है

 fe  कुछ  खास  oft

 स्थितियों  जेसे  न्यायालय  अथवा  10,000  रूपये  उसपे
 आधेक

 के  मूल्य  की  भारतीय  अथवा  विदेशी  मुद्रा  के  सम्बन्ध  में  किसी  विभागीय  न्यायनिर्णयन  सम्बन्धी

 कार्रवाई  में  दण्ड  दिए  जाने  पर  विदेशी  मुद्रा  विनियमन  अधिनियम  का  उल्लंघन  करने  के

 संबंध  में  दोषी  पाए  गए  व्यक्तियों  के  नाम  तथा  अन्य  विशिष्ट  अपील  फाइल  करने

 at  जिन  मामलों  में  अपील  फाइल  की  जाती  व्यतीत  हो  जाने  के  बाद  अथवा

 अपीलीय  कार्रवाइयों  की  समाप्ति  पर  way  भी  स्थिति  कर  दिए  जाएं  ।

 ae  1974-75  के  दौरान  अमरीकी  फिल्मों  के  आयात  के  लिय  सके

 4132.  श्री  नरेन्द्र  कुमार  साधी :  कया  सुचना  और  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  छुपा

 करेंगे  किं
 :

 सरकार  ने  देश  में  फिल्‍मों  के  आयात  पर  लगे  प्रतिबन्ध  को  हटा
 लिया  है  ;

 यदि  तो  क्यां  वर्ष  1974-75  में  उक्त  फिल्मों  के  आयात  के  लिये  ठेके  देने

 q  कोई  कार्रवाई  की  गई  है  और

 हे फिल्मों  के  उक्त  आयात  के  लिये  सरकार  ने  क्या  wd  निर्धारित  क

 सुचना  और  प्रसारण  मन्त्रालय  में  उप  मंत्री  धमंवीर  :  से
 अब

 अमरीका  से  फिल्में  आयात  करने  का  निर्णय  कर  लिया  गया  है  और  इस  बारे  में  अमरीका

 के  नीतियों  से  करार  शीघ्र  ही  करने  का  प्रस्ताव  ब्यौरा  तैयार  किया  जा  रहा  है
 ।

 aaa  अनुसंधान  परियोजनाओं  कें  बार  में  भारत  और  पश्चिम,जमंनी  के  विशेषज्ञों  कें  बीच  विचार

 farsi

 4133.  श्री  नरेन्द्र  कुमार  सांघी  क्या  परमाणु  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करा  कि

 क्या  संयुक्त  अनुसंधान  परियोजनाओं  पर  विचार  विमर्श  करने  के  उद्देश्य  से  भारतीय
 किया  और  ऊर्जा  विशेषज्ञो  के  तीन  दल  पश्चिम  जमनी  गय  थे

 :

 यदि  तो  इस  पर  बॉन  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ;

 क्या  पश्चिमी  जमनी  सरकार  ने  भी  भारत में  परमाणु  विद्युत  उत्पादन  एककों  का  दौरा  करने
 के  लिए  एक  दल  भेजा  और

 यदि  at  तो  भारत  में  नाभिकीय  ऊर्जा के  उत्पादन
 के  बार  सें  संयुक्त  प्रस्ताव  पर  कोई

 समझौता  हो  सका  है  और  तो  उसको  मुख्य  बातें  क्या
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 20  1896  )
 लिखित  उत्तर

 ——

 प्रधान  परमाणु  ऊर्जा  इलेक्ट्रानिक्स  मंत्री  तथा  अन्तरिक्ष  मंत्री  इन्दिरा
 :

 और  जी  हाँ  ।

 और  :  नाभिकीय  ऊर्जा  के  शान्तिपूर्ण  प्रयोगों  के  लिये  सहयोग  करने  हेतु  भारत

 और  पश्चिम  जमाने  के  बीच  अक्तूबर  1971  में  एक  समझोता  हुआ  था  ।  इसके  पश्चात  1974

 में  दोनों  देशों  के  बच  हुए  समझौते  के  अंतगर्त  नाभिकीय  अनुसंधान  तथा  विकास  के  क्षेत्र  में  सहयोगीय
 परियोजनाओं  पता  लगाने  के  लिये  आवश्यक  कोतवाली  की  गयी  है  ।

 उतर  प्रदेश  के  अकबरपुर  गांव  में  एक  हरिजन  के  मकान  का  जलाया  जाना

 4134.  श्री  नरेन्द्र  कुमार  ately

 को  सरजू  पांड्य

 क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  सरकार  का  ध्यानਂ  18  1974  के  एक  AAT arya)  दैनिक  में  प्रकाशित

 उत्तर  प्रदेश  में  अकबरपुर  गांव  में  एक  हरिजन  के  मकान  के  जाने  तथा  उसकी  पत्नी
 के  साथ  अवांछनीय  तत्वों  दुबारा  बलात्कार  किये  जने  के  समाचार  की  ओर  दिलाया  गया

 है  ;  और

 यदि  तो  क्या  सरकार  जांच  के  लिये  इस  मामले  को  विशेष  सैल  को  सौंपेगी ?

 गृह  मंत्रालय  में  उपमंत्री  एफ०  एच०  :  तथा  सरकार  ने  18

 1974  के  आफ  में  संबद्ध  समाचार  देखा  राज्य  सरकार  से

 तथ्य  मालूम  किये  जा  रहे  हैं

 Installation  of  telephone  for  Girwa  Panchayat  Samiti  in  Udaipur

 4135-  Shri  Lalji  Bhai  e  Will  the  Minister  of  be  pleased  to
 state

 (a)  whether  Government  have  sanctioned  telephone  for  Girwa  Panchayat  Samiti  in
 Udaipur  District,  Rajasthan;  and

 (b)  if  so,  whether  telephone  has  been  installed?

 The  Minister  of  Communications  (Dr.  Shanker  Day.  Sharma)  :  (a)  No,  Sir.
 No  demand  fora  telephone  connection  has  been  received  from  Girwa  Panchayat  Samiti  in

 Udaipur  District,  Rajasthan.

 (b)  Does  not  arise.

 दिल्‍ली  पेन-पिस्टल  निर्माण  करने  वाला  कारखाने

 4136.  श्री  शशि  भूषण
 :

 श्री  एम०  ato  कुप्पा  :

 श्री  करके  जाएं

 श्री  हुकम  चन्द  कछवाय  :

 कि : क्या  गह  मंत्री  we  बताने  की  कृप  करेंगे

 क्यां  दिल्‍ली  में  पैन-पिस्टल  कारखाने  का  हाल  ही  में  पता  लगा  है  ;

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  बया  है  ;

 पकड़े  गये  व्यक्तियों  के  नाम  क्या  हैं  तथा  उनकी
 संख्या

 कितनी  है  और  उनसे

 क्या  क्या  माले
 बरामद  हुआ  ;

 87



 Answers Written  Agrahayana  20,  1896  (Saka)

 उ  ह  पिल  क
 fi  र  प  ततार  च ्केम  गये  Ott  र  ध्न्  uaa  क्या  Hadtel  की  गई ?

 गह  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  एफ०  एच०  :  दिल्‍ली  पुलिस  को  अपराध

 शाखा  ने  हाल  ही  में  दिल्‍ली  में  कुछ  पैन  की  शकल  की  पिस्तौलें  पकड़ी  है

 से  (a)  दिल्‍ली  पुलिस  के  एक  विशेष  दल  ने  17-11-1974  की  साय॑  एक  गीता

 दी  जो
 सूचना  पता  लगाते  समय  श्री  इकबाल  अहमद  नामक  एक  व्यक्ति  को  चुनौती

 हाथ  में  एक  ब्रीफ  केस  लिये  मसजिद  क्षेत्र  में  घूम  रहा  ब्रिक  केस  की  तलाशो

 लेने  पर  उसमें  से  पेन  की  शक्ल  की  दो  पूर्ण  इसी  प्रहार  को  13  अपूर्ण  fara

 तथा  उसके  feet  got  जसे  स्ट्राइकिंग  स्प्रिंग  आदि  और  22

 केलिबर  ti  34  कारतूस  बरामद  उक्त  व्यक्ति  को  गिरफ्तर  फिया  गया  और  वस्त्र

 अधिनियम  के  ana  sah  विरूद्ध  एक  पिरामिड  मामले  की  जांच  की  आगे  की  गई

 मं  19-11-1974  को  तलाश जॉं  व-पड़  Ti  ल  के  दौरान  उत्तर  प्रदेश

 at  गई  नड़  थे  उत् दु बां  तथा  अन मददौन  नामक  दो  व्यक्तियों  को  गिरफ्तार

 जौर  निम्नलिखित  वस्तुएं  बरामद  को  गई  ——

 एक  पेन  कीਂ  शक्ल  की  पांच  अन्य  22  कलेवर  के  80.

 और  अधिक  करियर  के  14  कारतुस  और  आग्नेयास्त्र  के  कुछ  अन्य  हिस्से  gal

 इस  बरामदगीਂ  के  आधार  पर  शास्त्र  अधिनियम  के  अन्तगंत  बुलन्दशहर  में  अन्य

 राधिका  मामला  जज  किया  गया  at  जिसकी  जांच  उत्तर  प्रदेश  पुलिस  कर  रही

 गिरफ्तार
 कपि  गये  sitar  व्यक्तियों  के  विरुद्ध  दोनों  मामलों  कीਂ  aay  जांच  हो  रही

 सुराकार  कोयला  समय  प्रदेश के  यूनियन  नेताओं  को  निकाला  जाना

 4137.  श्री  दीनन  भट दाया यं :  क्या  उर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृप  करेंगे  fa:

 (8)  क्या  उनके  मंत्रालय  को  quar  कोयला  खान  मध्य  प्रदेश

 को  यूनियन  के  तीन  नेताओं  को  निकाले  जाने  के  बारे  में  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुआ  हैं  ।

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  तथ्य  क्या  हैं  ;  और

 सभी  कर्मचरियों  के  सेवा  से  निकाले  जाने  के  आदेशों  को  वापस  तथा  उन्हें

 पुनः  काम  पर  लेने  के  लिये  सरकार  ने  कार्यवाही  की

 ऊर्जा  मंत्रालय  मसें  उनको  (sito  तलिद्धेश्वर  :  तथा  सुरकाचर  कोयला

 खान  के  यूनियन  नेताओं  को  तंग  करने  के  आरोपों  के  बारे  में  कुछ  प्रतिवेदन  प्राप्त  हुए Ne
 नियम  अब  तक  को  गई  जांच  से  पता  चला  है  कि  सरकार  कोयला  खान  के  7  कामगारों  नें

 1973  में  कोयला  खान .  के  प्रबन्धक  के  विरूद्ध  दुर्व्यवहार  तथा  मारपीट

 की  at  उक्त  कामगारों  को  आरोप  पत्र  दिए  गए  और  उनमें  से  3  को  निलम्बित  कर  fear

 गया  क्योंकि  उनके  अपराध
 ~ ी

 गम्भीर  थे  ।  जिमाएगी  ata  परणामों  के  आधार  fast
 उन  ट्  अं  पने  बचाव  को  पुर  मौका  नप  गया  उत  तीनों  कामगारों  को  बाद  में  बरखास्त
 कर  fear  गया  ।  शेष  4  कामगारों  को  चेतावनी  देर  छोड़  fear  गया  | |

 seq  नहीं  उठता  ।
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 दार्जिलिंग  के  gist  क्षेत्रों  के  fasta  के  लिए  अनुदान

 4138.  श्री  रानी  सेन  :  क्या  योजना
 ~

 मंत्री  यह  बताने  कीਂ  कप  करेंगे  कि

 A®)  क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  दार्जिलिंग  के  पहाड़ी  क्षेत्रों  के  विकास  के  लिए  विशेष

 अनुदान  मंजूर  फिया  है  ;  और

 a? यदि  तो  उसके  लिए  कितना
 अनुदान  मंजूर  गया  ्

 योजना  मंत्री  डी०  पी०  az)  :  हों  ।

 ह  —y
 1973-74  के  दार्जिलिंग  जिले  के  त्वरित  a7  पस  के  सम्बन्ध  में  अग्रिम

 कार्यवाही  पर  खर्च  करने  के  लिए  30  लाख  रुपये  की  राशि  पश्चिम  बंगाल  सरकार  को  मंजूर
 की  गयी  T\ |  चालू  वर्ष  के  समस्त  राज्य  योजना  संसाधनों  में  से  इन  क्षेत्रों

 के
 विकास

 के  लिए  रखे  गये  परिव्यय  को  पूरा  करने  के  वास्ते  2.5  करोड़  रूपये  का  आवंटन  विशेष

 केन्द्रीय  सहायता  के  रूप  में  fear  गया  है  ।

 अत्यावश्यक  वस्तु ओं  में  सिलावट  रोकने  के  लिय  भारतीय  मानक  संस्था  का  प्रमाणपत्र

 4139.  श्रीमती  पाती  गणन  क्या  उद्योग  और  नागरिक  पूति  मन्त्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि

 Far  सरकार  समाज  के  निबल  बग  के  उपभोग  के  लिए  बनाई  वाली

 अत्यावश्यक  वस्तुओं  के  लिए  भारतीय  .  मानक  संस्था  कं  प्रमाणपत्र  देने  पर  विचार  कर

 और

 क्या  मिलावट  केਂ  विरुद्ध  यह  गारंटी

 उद्योग  और  नागरिक  पूर्ति  मंत्रालय  में  राज्य  dio  पी०  और

 और आई०  एस०  आई०  प्रमाणिकरण  तथा  इसी  प्रकार  के  किस्म  नियन्त्रण

 प्रमाणिकरण  का  प्रयोग  जन उपयोग  को  अनेक  आवश्यक  वस्तुओं  जेसे  पैक  किए  गए

 खादूय  तेलों  आदि  के  लिये  पहले  से  ही  किया  ar  रहा  खाद्य  अपमिश्रण  निवारक

 नियम  में  area  सामग्रियों  के  संबंध  में  निम्नतम  गृणब्रकार  बनाये  रखने  का  विनिर्देश  है  तथा

 मिलावट  रोकने  के  लिये  सम्बन्धित  अधिकारियों  को  अधिकार  दिए  हैँ  ।

 एकाधिकारी  Tat  द्वारा  पिछड  क्षेत्रों  सें  नये  एककों  की  स्थापना

 4140.  पा वंती  क्या  उद्योग  और  नागरिक  पति  मंत्री  यह  बताने  की

 कपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  ने  एकाधिकारी  गृहों  दूबारा  देश  में  पिछड़े  क्षेत्रों  में  नये  एकक  स्थापित
 करने  पर  लगे  सब  प्रतिबन्धों  को  हटा  लिया  है #+

 पर

 याद  इसके  क्यों  कारण  हैं  ;  और

 (1)  उन  एकाधिकारी  गृहों  के  नाम  क्या  जिन्होंने  राज्यवार  एकक  स्थापित  करने
 ar  ? के  प्रस्ताव  भेजे  @

 उद्योग  और  नागरिक  gta  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बी०  पो०  मौत  :  नः  )
 1973  के  विषयक  वक्तव्य  में  गिनाये  गये  औद्योगिक  एकक

 की  स्थापना  पर  बड़े  गुणों  पर  लगाया  गया  प्रतिबन्ध  उद्योगों  के  प्रकार  से

 feat  है  न  कि  स्थल  से  ।  अनुमति  प्राप्त  उद्योग  क्षेत्रों  में  बड़े  औद्योगिक  Te
 पिछड़े  क्षेत्रों  में  औद्योगिक  एकक  स्थापित  कर  सकते

 औद्योगिक  लाइसेंस  के  आवेदन  पत्र
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 मे  cathra
 पर

 विचार  करते  समय  अनुसूचित  पिछड़े  जिलों  ba |  NEUECING  fea  जाने  वाले  एकक  को  यदि

 a  अन्यथा  उचित  हों  प्राथमिकता  दी  जाती  है  ।

 1973  में  पिछड़े  जिलों  में  स्थापित  किये  जाने  वालों  योजनाओं  के  लिए  बड़

 ग्रां  की  9  औद्योगिक  लाइसेन्स  9  आशय पत्र  दिये  गये  थे  ।

 सी०  एस०  आई०  ATTo  में  पंजीकृत  विदेशों  मं  प्रशिक्षित  भारती

 4141.  श्री  एम०  रामगोपाल  रड डी  क्या  विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  मंत्री  यह  बताने

 क  ear  करेंगे कि

 सो०  एस०

 आई

 आर०  में  पं जो क्त  विदेशों  में  प्रशिक्षित  भारतीयों  को  श्रेणी-वार

 संख्या  कितनी  है  ;

 उन्हें  खपाने  के  लिये  क्या  कार्यवाही  की  गई  है
 ?

 उद्योग  और  antics  पूति  तथा  विज्ञान  और  प्रोद्योगिकी  मन्त्री  Fo  ए०  :

 के  प्रवासी  भारतीय वैज्ञानिक
 एवं  औद्योगिक  अनुसंधान  परिषद्‌  के  राष्ट्रो  रजिस्टर

 अनुभाग  के  अन्तर्गत  31-10-74  तक  विदेशों  में
 19,743

 भारतीय

 इंजोनि  '  प्रौद्योगिकी विद  va  चिकित्सा  कार्मिक  के  नाम  zat  थे  |

 उनका  श्रेणी-वार  निम्नलिखित  था  i

 वैज्ञानिक  6,305

 इंजी  नियर  7,425

 प्रौद्योगि  शकी  चीन weed  1,186

 चिकित्सा  कार्मिक  3,838

 सामाजिक-व  मानिक  367

 व्यावसायिक  प्रशासनिक  622

 व्यवस्था  .  19,743

 एक  विवरण  संलग्न

 विवरण

 वैज्ञानिक  एवं  औद्योगिक  अनुसंधान  परिषद  के
 राष्ट्रीय

 रजिस्टर  के
 प्रवासी  भा  राज्य  अनुभाग

 में  पंजीकृत  बेरोजगार  वैज्ञानिकों  को  रोजगार  प्रदान  करने  के  लिये  किये  गये  उपाय —

 (i)  प्रवासों  भारतीय  अनुभाग  में  अंकित  उन  सारे
 व्यक्तियों  |

 के  नामों  जिनको

 भारत  कोई  रोजगार  नहीं  मिला  पीपुल  के  अन्तरगत  चयन  के

 लिये  हीਂ  विचार  किया  जाता  हैं  ।  को  योग्यता  को  ध्यान
 में  रखकर  उनकाਂ  चयन  किया  जाता  है  ।

 (ii)  प्रवासी  भारतीय  अनुभाग  के  अन्तगंत  पंजीकृत  व्यक्तियों  का  विवरण
 वर्गीकृत

 निर्देशिका
 के  रूप  में  प्रकाशित  किया  जाता  है  और  उसका  सरकारी  और  गेर  सरकार
 क्षेत्रों  रोजगार

 प्रदान
 करने  वाले  विभिन्न  संगठनों  में  वितरण  किया  जाती

 हैं  ताकि  ag  पूर्ण  लाभ  उठा  सके  ।
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 (ill)  संघीय  लोक  सेवा  आयोग  एवं  कुछ  राज्यीय  लोक  सेवा  आयोग  अपने  द्वारा

 प्रकाशित  पदों  के  चयन  के  हेतु  विदेशों  में  रहे  रहे  पंजीकृत  भारतीयों  को
 m9?

 सम्यक  का  उम्मीदवार  मानते  है  ।

 (iv)  वैज्ञानिक  एवं  औद्योगिक  अनुसंधान  परिषद्‌  के  टेक्निकल  मैनपावर  बुलेटिन  में  भारत

 में  लौटकर आ  रहे  पंजीकृत  व्यक्तियों  का  विवरण  प्रकाशित  किया  जाता  और

 रोजगार  के  लिये  उपलब्ध  ऐसे  व्यक्तियों  के  नामों  पर  विचार  करने  के  लिये

 बुलेटिन  के  सरकारो  और  गेर  सरकारो  क्षेत्रों  में  रोजगार  प्रदान  करने  वाले  विभिन्न

 संगठनों  में  वितरित  किया  जाता  हैं  ।

 (४)  वैज्ञानिक  एवं  औद्योगिक  अनुसंधान  परिषद्‌  रिक्त  स्थानों  के  लिये  विज्ञापित

 सूचनाओं  के  प्रत्युत्तर  में  उपयुक्त  व्यक्तियों  के  नामों  की  सिफारिश  करती  है ं।

 (vi)  विदेशों  में  रह  रहे  विशिष्ट  योग्यता  प्राप्त  वैज्ञानिक  आदि  जिनकी  सेवायें

 त्वरित देश  को  fasta  और  अनुसंधान  में  सहायक  हो  art
 ७७

 प्रदान  करने  के  लिये  अधिसंख्यकपदों  को
 निर्माण

 करने  के  लिये  योजना
 का  भारत  सरकार  ने  अनुमोदन  किया  है  ।  यं  पद  इनके  लिए  विशेष

 रूप  से  निर्माण  किये  जाते  हूं  और  इन  वैज्ञानिकों  को  उनकी  विशिष्ट  योग्यता

 के  अनुरूप  वेतन  जाता  है  |

 जिस  वैज्ञानिकों  का  विदेशों  में  भारतीय  अनुसंधान  संस्थानों  में  काम  करने  हेतु  पदों
 (vii

 aq  तक  सेवा के  लिये  चयन  हो  गया  है  और  जिन्होंने  उन  संस्थानों  में  तीन

 करने  के  लिये  अपने  को  अनुबंधित  कर  लिया  उन  चुने  हुए  प्रत्याशियों  एवं

 उनके  परिवारों  को  भारत  की  हवाई  यात्रा  संबंधी  के  हेतु  यात्रा  भत्ता  प्रदान

 करने  की  व्यवस्था  है  ।

 (viii)  उन  भारतीयों  प्रौद्योगिकी  वादों  और  इंजीनियरों  जो  विदेशों  में

 उत्पादन  यूनिटों  में  कार्यरत  आकर्षित  वापिस  लाने  तथा  देश  में  fafa

 उद्योग  शुरू  करने  के  विशेष  रूप  से  उन  क्षेत्रों  में  जिनमें  उन्होंने  अधिक

 उत्पादन  कौशल  प्राप्त  किया  हो  एक  पे  केज  योजना  का  अनुमोदन  किया  गया  है  ।

 पूना  में  एक  ट्रेक्टर  कारखाने  का  बन्द  किया  जाना

 4142.  श्री  एस०  आर०  दामाणी :  क्या  उद्योग  और  नागरिक  पूति  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  पुना  में  एक  ट्रै कंटर  जिसके  लिए  10000  faze  प्रतिशत  बनाने
 का  लाइसेंस  दिया  गया  बन्द  होने  जा  रहा  हैं  ;  और

 उक्त  कारखाने  में  उत्पादन  कब  आरम्भ  हुआ  कितने  ट्रैक्टर  बनाये  गय

 हूँ  और  उसे  बन्द  करने  ar  faa  लिए  जाने  के  क्या  कारण  हे  ?

 उद्योग  और  नागरिक  पूति  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  ए०  ato
 और  म०  राजा  बहादुर  मोती  लाल  gat  मिल्स  को  वर्ष  197  2  में  प्रतिवर्ष
 10,000  कोਂ  क्षमता  में  देशो  डिजाइन  के  ट्रैक्टरों  का  निर्माण  करने  के  लिए  एक  औद्योगिक

 लाइसेंस  दिया  गया  था  उत्पादन  1973  से  आरंभ  हो  गया  1973
 और  1974  के  सोच  कुल  106  ट्रै कंटर  निमित  किए  गए  थे  ।  अब  पता  लगा  है
 कि  म  राजा  ब  बहादुर  मोती  लाल  पूना  मिल्स  लि०  ने  अपना  यह  उपक्रम  मे०  पित्ती

 )  fo  पुना  को  बेच  दिया  है
 जिनका

 की  ट्रैक्टरों  का
 निर्माण

 जारी  रखने  का
 विचार  है

 ॥
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 aq कि  |  1974-75  cn nm  fg

 ्  संगर  यता  डिग =  =
 ध  कि  द  ad  |  ि  यतीकरण ि

 4143.  श्री  gaze  प्रसाद  वर्मा :  क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  gor  करेंगे  कि  ag

 1974-75  के  दौरान  बिंदर  राज्य  में  ग्रामीण  विद्युतीकरण  कार्यक्रम  के  अंतर्गत  कुल  कितने
 ग्रामों  का  विद्युतीकरण  करने  का  प्रस्ताव  है  तथा  निर्धारित  लक्ष्य  कहां  तक  प्राप्त  होने  की
 सम्भावना  है  ?

 ऊर्जा  asa  में  उपमंत्री  (sto  रि  सर्वेश्वर  बिहार  राज्य  बिजली  बोड़  ने
 1974-75  दौरान  1,500  गांवों  को  विद्युतीकृत  करने  का  प्रस्ताव  किया  उन्होंने
 30-9-1974  तरक  61  गांवों  का  विद्युतीकरण  go  कर  लिया  इसमें  सन्देह  है  कि  क्या

 लक्ष्य  प्राप्त  कर  लिए  जाएंगे  ।

 para  जरदुश्त  प्राधिकरण  द्वारा  राष्ट्रीय  बिजली  नीति  का  निष्पादन

 4145,  शो  अर्जुन  कया  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  fa

 क्या  राष्ट्रीय  बिजली  नीति  बनाने  और  उसको  क्रियान्वित  करने  में  तलाश  और

 मध्यस्थता  करने  के  निर्धारित  ara  की  पुरा  करने  में  केन्द्रीय
 विद्युत  प्राधिकरण  विफल  रहा

 है  ;;  और

 इस  संगठन  को  क्रियाशील  बनाने &
 लिये  सरकार a  कयंव्यही  की

 उर्जा  मंत्रालय
 में

 उपमंत्री  (Mo  सिद्धेश्वर  :  और  विद्युत
 1948  में  एक  केन्द्रीय  बिजली  प्राधिकरण  के  गठन  की  व्यवस्था  थो  ।  ana

 बिजली  प्राधिकरण  एक  कार्य  राष्ट्रीय  विद्युत  alfa  तैयार  करना  था  ।  केन्द्रीय
 बिलों  प्राधिकरण  के  लिए  कोई  पूर्ण-कालिक  सदस्य  नियुक्त  नहीं  किए  गए  परन्तु  केन्द्रीय
 जल  विद्युत  आयोग  के  कुछ  सदस्य  केन्द्रीय  बिली  प्राधिकरण  के  पदेन  सदस्य

 fant  उद्योग  के  पुनर्गठन  और  पुननिर्माण  के  एक  भाग  के  रूप  और  केन्द्रीय

 बिजली  प्राधिकरण  के  gt  क्रियाकलापों  को  देखते  हुए  सरकार  ने  पूर्णकालिक  सदस्यों  को

 नियुक्ति  करके  और  उन्हें  कांय-संबंधी  जिम्मेदारियां  सौंप  केन्द्रीय  बिजली  प्राधिकरण
 को  पुर्नगठित  करने  का  निर्णय  लिया  है  केन्द्रीय  बिजली  प्राधिकरण  के  कार्यों  और  farq-
 दारियों  में  वृद्धि  की  जा  रही  केन्द्रीय  बिजली  प्राधिकरण  के  मुख्य  कार्यों  को  लोकसभा
 में  24-7-1974  को  अतारांकित  श्रुत  सं०  351  के  उत्तर  में  सुचित  किया  गया  है  ।

 स्वतंत्रता  सेनानियों  को  पेंशन  की  मंजूरी

 4146.  श्री  वाई०  ईश्वर  रेड्डी  :

 ह
 श्री  सी०  जनार्दन  o

 श्री  सी ०  Fo  चन्द्रभान

 क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :

 क्या  सरकार  उन  स्वतंत्रता  सेनानियों  को  पंचान  देने  के  बारे  में  विचार  कर
 रहो

 है  जिन्होंने  पुन्नप्ना  वायालार  आन्दोलन  तथा  तलंगाना  आन्दोलन  में

 भाग  था  ;  और

 सर्दी  लो  इस  संबंध  में  अब  तक  क्या
 कार्य  वाही  की  गयी  है  तथा  अन्तिम

 निर्णय  कब  aa  प्राप्त  की  संभावना  है  ?
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 गुह  मंत्रालय  में  उपमंत्री  (str  एफ०  एच० गिल  fara
 तथा

 (@)
 क्या

 वायलार  औंर  तेलंगाना  संघर्षों  को  राष्ट्रीय  cataal  सम्राट  क  भया 11९1  के ्  ~ &  प  में  मा  लिया
 > यह  wa  विचाराधीन  यह  बताना  संभव  नहीं  कि  इस  मामले  में  कब  तंक

 निर्णय  लिया  जा  सकेगा  ।

 पटियाला  पंजाब  में  स्थित  नांभा  में  स्कूटर  निर्माण  करने  वाला  कारखाना

 4147.  श्री  राजदेव  fag:  उद्योग  और  नागरिक  पूर्ति  यहं  बताने  की  कप
 करेंग  कि  :

 क्या  पटियाला  जिले  में  tera  नाभा  में  लगभग  13  करोड़  रुपय  के  ge  निवेश
 से  स्कूटर  निर्माण  करने  वाला  रक  का रखा वी  स्थापित  किया  जाएगा  ;

 तो  इसमें  उत्पादन  कब  तंक  शुरू  हो  जाएगा ;

 क्या  गत  तीन  वर्षों  में  विभिन्न  राज्यों  में  स्कूटर  at  निर्माण  करने  वाले  बहत
 से  कुछ  सरकारी  क्षेत्र  में  और  कुछ  निजी  aa  स्थापित  किए  गए  है  ;  और

 नीलसन
 (a)  यदि  तो  राज्यवार  और  सरकारी  da  तथा  निजी  क्षेत्र  वार  न्  की  संख्या

 है  और  इनकी  उत्पादन  क्षमता  तथा  इन  कारखानों  के  पूरा  होने  की  तारीख  का
 ब्यौरा  क्यो  है  ?

 उद्योग  और  नागरिक  भूति  मंत्रालय  भें  राज्य  मंत्री  ए०  सो०  )  TAT

 में०  पंजाब  राज्य  औद्योगिक  विकास  निगम  को  what  24,000  स्कूटरों  ar  निर्माण
 करने  के  लिए  जिलो  पटियाल  में  एक  परियोजना  स्थापित  करने  के  लिए  एक  आशय

 qa  fea  गया  इसके  लिए  उन्होंने  मे
 ०  स्कूटर  इण्डिया  लखनऊ  के  साथ

 सेंसिंग  करर  किया  है  प्रथम  प्रावस्था  में  जब  इंजनों  और  गियर  बाँसों  की  सप्लाई  Fo

 स्कूल्स  इण्डिया  लि०  दुबारा  की  2  करोड़  रुपय  का  पूंजी  विनियोजन  होने  का

 मान  जब  राज्य  औद्योगिक  विकास  निगम  अपने  एकक  लें  स्वयं  ही  इंजनों  और  गियर
 बाँसों  का  निर्माण  करेगा  तो  इश  विनियोजन  में  वृद्धि  होने  की  संभावना  इस  एकक
 के  1976  के  मध्य  तंक  उत्पादन  प्रारंभ  करने  की  आशा  है  ।

 तथा  Ho  सकूं  इण्डिया  जो  सरकारी  क्षेत्र  का  एकक  हैं  और  प्रतिਂ
 वर्ष  1,00,000  स्कूटरों  की  क्षमता  से  स्कूटरों  का  निर्माण  करने  हेतु  स्थापित  किया  गया
 में  1974  में  वाणिज्यिक  उत्पादन  प्रारंभ  करने  की  योजना  गत  तीन  वर्षों
 में  कोई  अन्य  नया  एकक  अभी  तक  वाणिज्यिक  आधार  पर  उत्पादन  क्षमता  स्थापित  ad
 कर  सका  है  ।

 द Prat
 '

 चतुर  आंध्र  प्रदेश  में  तीन  पहियों  वाली  छ  प्  कार  का  निर्माण

 4148.  श्री  राजदेव  सिह  :

 श्री  सरजू  पांडेय  :

 क्या  उद्योग  और
 नागरिक  पूति  मंत्री  we  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 कंपा  सरकार  को  इस  aa  की  जानकारी  है  कि  चितुर  जिले  में  हल्के
 भार  वालीं

 पहियों
 की  छोटी  स्कूटर  ale  बनाई  गई  है  ;

 by
 यदि  तो  तीन  पेटियों  वाली  मोपेड  सं  ि  कितनी  भिन्न  है  ;  और
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 gal  सरकार  पेट्रोल  की  aga  कम  खपत  करने  वाली  इस  तीन  पहियों  वाली  स्कूटर
 जों  आम  जनता  की  कार  का  निर्माण  करने  के  लिये  हर  awa  तरीके  से  सहायता

 am ?

 उद्योग  और  नागरिक  पूति  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  ए०  सो०  :  हां  ।

 fa  पहिए  वाले  स्कूटर  के  विपरीत  स्कूटर  कार  एक  हलके  भार  वाली  यात्री

 कार  जिसकी  बाडी  फाइबर  ग्लास हैਂ
 की  और  इसमें  आगे  ओर  दो  पाश्वंदूवार  है  तथा

 बैटरी  चालित  चालू  होने  वाले  यंत्र  से  युक्त  इसमें  आग  दो  व्यक्तियों  और

 पीछे  दो  बच्चों  के  बैठने  का  स्थान  है  ।  इसमें  आग  दो  पहिए  हैं  और  पीछे  एकपहिया

 स्टीयरिंग  और  नियन्त्रण  यंत्र  कारों  की  भांति  बताया  गया  है  स्कूटर  कार  एक  लीटर

 पेट्रोल  से  28  किलोमिटर  तक  सकती  है  ।

 हर  उचित  तरीके  से  ।

 जनता  से  वास्ता  रखना  वाल
 मंत्रालयों  और  विभागों  में  शिकायत  पुस्तकें  रखा  जाना

 4149.  श्री  राजा धर  माझी  :

 श्री  डी०  ato  चन्द्र  गौडा

 क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगी  कि

 क्या  सरकार  ने  प्रशासनिक  सुधार  आयोग  को  इस  सिफारिश  को  स्वीकार  कर  लियों

 है  कि  जनता  के  साथ  बास्ता  रखने  वाले  मंत्रालयों  तथा  विभागों  को  शिकायत  पुस्तकों

 रखनी  चाहिए  ;  और

 यदि  तो  उस  पर  क्या  कामयाबी  की  गई  है
 ?

 गुह  कामिक  और  प्रशासनिक  सुधार  विभाग  तथा  संसदीय  कार्य  विभाग  में  राज्य  मंत्री
 ओम  «:  जी  श्री मन  ।

 प्रशासनिक  सुधार  आयोग  की  उपर्युक्त  सिफारिश  पर  सरकार  के  निर्णय  को  सभी

 विभागों  तथा  संग्रहालयों  उस  पर  कार्यान्वयन  सम्बन्धी  आवश्यक  कारवाई  किए  जाने

 के  लिए  भेज  गया  है  ।

 चाहता  परियोजनाओं  के  बारे  में  उड़ीसा  सरकार  द्वारा  गई  जानकारी

 4150.  श्री  गजाधर  माझी :  क्या  योजना  मंत्री  राज्यों  और  केन्द्रीय  मंत्रालयों  को  चल

 रही  तथा  नई  परियोजनाओं  के  बारे  में  जानकारी  देने  के  fad  अनुदेश  के  बारे  में  .27

 1974  के  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  2220  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि
 उड़ीसा

 द्वारा  प्रस्तुत  योजनाओं  की  मुख्य  बातें  क्या

 योजना  मंत्रालय  मं  राज्य  मन्त्री  विद्या  चरण  :  राज्य  वार्षिक  योजना  1975-

 76,  जिसमें  जारी  और  नई  परियोजनाओं/कार्यक्रमों  के  सम्बन्ध  में  सुचना  दी  गई  के  बारे

 में  प्रस्तावों  के  प्रारूप  अभी  उड़ीसा  सरकार  दारा  प्रस्तुत  किए  जाने  इन  पर  ,14  और

 15  1975  को  विचार  होगा  जो  तारीखें  आयोग  में  उनके  प्रस्तावों  पर  विचार

 विमर्श  के  लिए  निश्चित  की  गई  {
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 दिल्लो  अपराधों  क  मामल

 41  51.  श्री  नारायण  चन्द  पराशर

 शो  आर०  ato  qs

 श्री  एस०  एन०  मिश्र

 श्री  आर०  एन ०
 बात

 श्री  Fo  रड डी

 क्या  गृह  मंत्रो  यह  बताने  की  करेंग  कि

 जुलाई  से  1974  तक  दिल्‍ली  के  संघ  राज्य  क्षेत्र  में

 कार  और  चोरी  के  कितने  मामले  हुए ;

 1972  और  1973  के  इन्हीं  महीनों  में  उक्त  किस्मों  के  मामलों वर्ष  1971

 के  तुलनात्मक  आंकड़े  क्या  हैं  ;  और

 क्या  ऐसी  घटनाओं  में  वृद्धि  का  अध्ययन  करने  के  fat  एक  समिति  नियुक्त

 करने  का  है

 >
 गह  मंत्रालय  A  उपमंत्री  एफ०  एच०  तथा  विवरण  संलग्न

 \

 एसा  कोई  प्रस्ताव  विचाराधीन  नहीं  है

 विवरण faaru

 1971,
 1972,

 1973  तथा  1974  में  जुलाई  से
 तक

 के  महीनों  में  दल्ली

 संघ  wea  क्षेत्र  में  हुई  बलात्कार  तथा  चोरियों  के  अपराधों  का  विवरण ।

 अपराध  का  नशीन  1-7-7124  1-7-  ul
 भ

 1-7-73 से  1-74  स

 30-11-  71  30-  11-72  30-  11-73  30-11-74

 तक  तक  तक  तंक

 हत्याएं  40  6  3  70

 19  13  10

 बलत्कार  26  12  19  21

 चोरियां  7241  8,582  8,06.9  8,350

 पश्  बंगाल में  डाक-त  डिवीजन  क कमंचारी

 4152.  श्री  सरोज  मुखर्जी  :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  गत  तीन

 वर्षों  विवाद  पश्चिम  में  डाक-तार  डिवीजन  में  नियुक्त  किए  गए  राजपत्रित  तथा

 अराजपत्रित  कर्मचारियों  की  संख्या  कितनी  है  ?

 95



 Written  Answers  Agrahayana  20,  1896  (Saka)

 संवार  मंत्री  शंकर  दयाल  पश्चिम  बंगाल  सकील  में  पिछले  aa  वर्षो

 के  दौरान  नियत  किए  गए  राजपत्रित  और  अराजपत्रित  कर्मचारियों  की  वर्षवार  संख्या  fara-

 लिखित है

 1971  1972  1973
 पवि  ny  i  म  अ  अ  ल  पगा

 राजपत्रित  3  7

 अराजपत्रित  425  913  910
 ७.  नन

 गुजरात  राज्य  कपड़ा  निगम  दवारा  चलायी  जा  रह  संकटग्रस्त  कपड़ा  मि  को  वित्तीय  सहायता

 4153.  ही  अरविन्द  एस०  क्या
 *  उद्योग  और  नागरिक  पूर्ति  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  aT fe

 क्या  गुजरात  राज्य  क  निगम  दवारा  गुजरात  में  चलाई

 ही

 ही  संकटग्रस्त

 कपड़ा  मिलों  को  वित्तीय  संकट  का  सामना  करना  पड़े  सकता  है

 यदि  तो  उनको उ उदारतापूर्वक  ऋण  देकर  सहायता  करने  क्या

 वाही  की  जा  रही  है  ?

 उद्योग  और  नागरिक  पूर्ति  मंत्रालय  मं  राज्य  संतरी  बी ०  पी०  :  तैयार  माल

 रूप  से  कपड़ा की  मांग  धीमी  पड़  जाने  तथा  ऋण  मिलने पर  लगे  प्रतिबन्धों  के  कारण  सम्पूर्ण .  रू

 उद्योग  समस्याओं  का
 सामना

 करना  रहा  gl  गुजरात  के  संकटग्रस्त  कपड़ा  एककों

 की  दशा
 अपेक्षा

 ृत  फिर  भी  बेहतर  है  तथा  इन  एककों  में  उत्पादन  सामान्य स्तर  पर  wes

 अतएव  मिलों के  वित्तीय  दृष्टि से  संकटग्रस्त  होने  का  खतरा  नहीं  जान  पड़ता है

 स्वीकृत  सीमा  तक  बैंकों  पुनः  ऋण  प्राप्त  करनें  के  प्रयास  किय  जा  रहे  हँ  ।

 उलिफोन  काले  रिकार्ड  करना

 4154.  श्री  डी०  डी०  देसाई

 श्री  परशोतम  काकोडकर

 करी  कपा  करेंगे  कि कया  संचार  qa  यहँ  बताने

 (a)  क्या  2  लियोन  विभाग  द्वारा  एक  नई  व्यवस्था  की  गई  है  जिसमें  डायल  fer

 गये  नम्बर  को  fears  किया  जायगा

 यदि  तो  नई  व्यवस्था  में  ट्रंक  काल  का  समय  भी  रिका

 किया
 जायेगा  ;

 (7)  यदि  तो  तत्संबंधी  तथ्य  क्या  हैं  ;

 सीध  टेलीफोन  की  गई  कालों  के  बोरे  में क्या  नई  व्यवस्था  से  डायल  घुमा  क

 अधिक  राशि  के  बिल  भजने  के  मामले  पकड़ने  में  सहायत  मिलेगी  ;  और

 क्या  स्  व्यवस्था  लाग  कर  गई  ?

 संचार  मंत्री
 शंकर  दयाल  शर्मा  टेलीफोन

 एक्सचेंज
 में  इस्तेमाल

 में  लाने
 के

 लिए  भारत  इलेक्ट्रॉनिक्स  के  सहयोग  से  एक  प्रोटोटाइप  उपभोक्त  प्रेक्षण  यंत्र  तैयार  किया  गंया  है  ।
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 और  यह  नया  यंत्र  उपभोक्ताओं  की  लाइनों  से  की  गई  eater  कालों  और

 उपभोक्ता  ट्रंक  डार्लिंग  कालों  को  fears  करेगा  ।  चूंकि  यह  यंत्र  काल  के  शुरू  होने  का  समय  और
 उसके  पुरा  होने  का  समय  रिकार्ड  करेगा  ;  इसलिए  काल  की  अवधि  निकाली  जा  सकती

 काल  के  दोरान  मीटर  के  पत्तों  को  भी  यह  यंत्र  रिकार्ड  करता  है
 ।

 जहां  तक  पिछली  अवधि  की  कथित  ज्यादा  कालों  का  संबंध  नई  प्रणाली  से

 अधिक  रकम  के  बिलों  के  बारे  में  पता  लगाने  में  सहायता  नहीं  लेकिन  जब  कभी

 कोई  उपभोक्ता  अधिक  रकम  के  बिल  प्राप्त  होने  के  बारे  में  शिकायत  करेगा  तब  इस  प्रकार

 का  यंत्र  एक्सचेंज  में  उसकी  लाइन  के  साथ  जोड़ा  जा  सकता  है  और  उसके  द्वारा  बाद  म

 को  जाने  वाली  कालों  के  संबंध  में  कुछ  प्राण  किए  जा  सकते  इसके  बाद  यंत्र  को  हटा
 दिया  जाएगा  जिस  समय  इस  ga  की  सहायता  से  उसकी  लाईन  का  प्रेक्षण  जारी

 उस  समय  इस  यंत्र  के  जरिए  काल  किये  गए  टेलिफोन  काल  का  समय  आदि  दर्ज

 करने  को  सुविधा  उपलब्ध  रहेगी  |  उपभोक्ता  इस  छपे  हुए  feats  के  बारे  में  विवाद  प्रस्तुत

 नहीं  कर  सकेगा  ।  चूंकि  यह  बत्न  समय  और  डायल  हुआ  टेलीफोन  नबंर  सूचित  करता

 इसलिए  यह  सूचना  उपभोक्ता  को  दी  जा  सकती  है  ।  उपभोक्ता  यह  पता  am  सकता

 है  कि  उस  समय  किस  व्यक्ति  ने  टेलिफोन  का  इस्तेमाल  किया  होग  इस  तरीके  से  उपभोक्ता

 इस  बारे  में  कुछ  आश्वस्त  हो  सकता  है  कि  उसकी  जानकारी  के  बिना  उपभोक्ता  ट्रंक  डार्लिंग

 कालों  के  लिए  उसके  टेलिफोन  at  संभावित  दुरुपयोग  किस  प्रकार  होता  है  जिसके

 स्वरूप  उसकी  संभावना  से  अधिक  रकम के  बिल  भेजे  जा  सकते  अगर  काल  की  अवधि

 के  अनुसार  आवश्यक  संख्या  से  अधिक  मीटर  स्पंदन  रिका  होते  हूँ  तो  इससे  विभाग  को

 उपस्कर  को  खराबियों  का  पता  लगाने  में  ल  मिलती  इस  प्रकार  अधिक  रकम  के  बिलों

 के  कारणों  का  पता  लगने  और  भविष्य  में  अधिक  रकम  के  संभावित  बिलों  की  रोक-धाम
 के  लिए  नया  यंत्र  उपभोक्ता  और  विभाग  दोनों  की  सहायता  करेगा  ।

 अभी  तक  नहीं  ।

 ऊर्जा  स्रोतों  सम्बन्धी  कार्य  के  समन्वय  के  लिय  एक  विशिष्ट  सेल  की  स्थापना

 4155.  श्री  डी०  डी०  देसाई :

 श्री  श्रीकिशन  मोदी  :

 श्री  रघुनन्दन  लाल  भाटिया :

 क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 ह  दन  प  Be  ह  कहा क्या  उनके  मंत्रालय  ने  ऊर्जा  के  संबंध  में
 ~

 ASEH  ाच्यप  स्रोतों  के  विकास  काय
 को  समन्वित  करने  तथा  उसमें  तेजी  लाने  को  लिए  एक  विशिष्ट  सैल  की  स्थापना  को

 क्या  उनके  मंत्रालय  ने  भारत  में  frat  सप्लाई  पर  संकट  के  प्रभाव  के

 संबंध  में  कोई  अध्ययन  किया  है  ;

 (7)  यदि  तो  क्या  भविष्य  में  स्थापित  किये  जानें  वाले  विद्युत  संबंधी

 जनता  के  बारे  में  कोई  निष्कर्ष  निकाले  गये  हैं  ताकि  उनको  तेल  की  गौण  ईंधन  के  रूप  मे
 भी  आवश्यकता  न  और

 ह यदि  ती  तत्संबंधी  मुख्य  विशेषतायें  क्य

 ऊर्जा  मंत्रालय  के  सृजन  से  पुर्व  A,  एक ऊर्जा  मंत्री  क्ुँष्ण  चन्द्र  :

 विशेष  कक्ष  ऊंची  के  अपरम्परागत  स्रोतों  के  विकास  को  समन्वित  करनें  के  लिए  स्थापित
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 किया  जा  < न  था  ।  ऊर्जा  प  दी म  पगग्पयो दे  क  व  ह  के  क  |
 स्रोतों  के  विकास  को  समन्वय  कार  अब  ऊर्जा

 मंत्रालय  दवारा  जाएगा  |

 ही ं।

 और  :  ईधन  तेल  के  स्थान  पर  कोयले  को  प्रतिस्थापित  करने  का  कार्यक्रम  विभिन्न  ताप

 विद्युत  ext  में  कार्यान्वयन  के  लिए  पहले  ही  प्रारम्भ  किया  जा  चुका  विद्युत  केन्द्रों
 में  अपक्षित  तेल

 को  ate  ईंधन  के  रूप  में  प्रतिस्थापित  करने  के  लिए  अध्यंयन  किए  जा  रहें

 गेहूं
 संबंधी  परियोजनाओं

 पर
 नई  विद्युत  योजना

 का
 प्रभाव

 4156.  श्री  डी०  डी०  देसाई  :

 श्री  रघुनन्दन  लाल  भाटिया

 ant  swat  मंत्री  बताने  की  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  ने  विद्युत  की  भारी  कमी  प्रभाव  न्यूनतम  करने  के  लिये  कोई

 नई  योजना  बनाई  ;  और

 यदि  तो  कया  नई  योजना  से  रबी  की  गेहूं  की  फसल  की  संभावनाएं  बढ़

 जायेंगी  ?

 उर्जा  मंत्रालय  में  उपमंत्री  सिद्धेश्वर  और  (3)  देश  के  कुछ
 भागों  में  विद्युत  की  थोड़ी  कमी  विद्यमान  वर्तमान  केन्द्रों  से  विद्युत  उत्पादन  को  अधिक

 तम  करना  अतिरिक्त  विद्युत  वाले  क्षेत्र  से  कमी  वाले  क्षेत्रों  में  विद्युत  का  और

 उन  जो  पूर्णता  के  अग्रिम  चरण  में  को  पूर्ण  करने  में  तेजी  लाना  आदि

 कार्य स्थिति  का  सामना  करने  के  लिए  उठाया  जा  रहे  कदमों  में  से  मुख्य  कदम  हैँ  ।  इसके

 मंत्रालय  ने  सभी  राज्यों  को  बिजली  की  अनुत्पादक  तथा  अनावश्यक  खपत  को

 कम  करने  और  कमी  की  स्थिति  में  उपभोक्ताओं  की  विभिन्न  श्रेणियों  को  उनकी  प्राथमिकता

 विद्युत  की  सप्लाई  को  सर्वोच्च  प्राथमिकता  देने  का  सुझाव  feat  गया  है  और  मुख्य  रूप

 से  गेहूं  उत्पादन  करने  वाले  राज्यों  हरियाणा  और  उत्तर  प्रदेश  में  इस  क्षेत्र
 की

 यकताओं  को  चालू  रबी  मौसम  के  लिए  अधिकतम  संभव  सीमा  तक  पुरा  किया  जा  रहा है  |

 Production  in  Gaya  Cotton  and  Jute  Mill  Gaya

 4157.  Shri  Shankar  Dayal  Singh:  Will  the  Minister  of
 Industry

 and  Civil  Sup-

 plies
 be  pleased  tostate

 (a)  the.  production  ofthe  Gaya  Cotton
 and  Jute  Mills,  Gaya  taken  over  assick  textile

 mill;  and

 (b)  whether  Government  propose  to  augment  the  working  ofthe  capacity  and  produc-
 tion  of  the  said  milland  ifso,  the  facts  thereof?

 Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Industry  and  Civil  Supplie  ड (छ  hri

 B.  P.  Maurya):  (a)  During  the  months  January  to  October,  1974  the  mill  produced
 2.36  lakh  kgs.  of  yarn  valued  at  Rs.  34.66  lakhs  and  16.28  lakh  metres  of  cloth  valued  at

 Rs.  35.39  lakhs.

 (b)  Yes,  Sir.  A  programme  to  modernise  the  existing  machinery  and  to  expand  the

 capacity  ofthe  mill  by  additional  20,000  spindles  at  a  cest  of  Rs,  193.90  lakhsis  being
 processed.
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 बड़े  एककों  द्वारा  छोट  एकक  स्थापित  feat  जाना

 4158.  श्री  ato  जनार्दन :

 श्री  एस०  ए०  मुरुगन्तम :.

 क्या  उद्योग  और  amis  पूर्ति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :

 क्या  अनेक  बड़े  एककों  ते  aq  क्षेत्र  के  दी
 गई  सुविधाओं  का  दुरुपयोग  करने  के

 लिये  प्रत्यक्ष  al  cared  से  aq  एकक  स्थापित  किये  हूँ  ;  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  तथ्य  क्या  हँ  और  इस  प्रकार  के  कदाचार  को  रोकने

 के  लिये  क्या  उपाय  करने  का  विचार  है  ?

 उद्योग  और  नागरिक  पूर्ति  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  ए०  पी०ਂ  :  a

 सरकार  की  नीति  नई  आद्योगिक  करने  में  मंझौले  उद्यमियों  को

 कप  मुख्य  रूप  से  निर्यात तरजीह  देने  की  हैं  ।  बड़े  औद्योगिक  घराने  जहां  उल

 के  लिये  किया  जा  रहा  को  दिनांक  2  1975  के  औद्योगिक  नीति

 वक्तव्य  की  अनुसूची  1  में  सम्मिलित  न  किय  गये  उद्योगों  से  निकाल  दिये  जायेंगे  ।

 बड़े  औद्योगिक  घरानों  द्वारा  छोटे  कारखाने  किये  जाने  पर  कोई  भी  रोक  नहीं

 है  बशर्ते  कि  अलग  कानूनी  सत्ता  हो  ।  वास्तविक  लघु  एकक  जिन  सुविधाओं  को  पाने  के

 हकदार  है  उनके  दुरूपयोग  को  रोकते  के  राज्य  सरकारों  को  faa  गया  है  कि

 बड़  .  उपक्रमों  द्वारा  स्थापित  अथवा  उनके  द्वारा  नियंत्रित  छोटे  को  ऐसी  कोई  भी

 विशेष  सहायता  मिलेगी  वास्तविक  च्  एकक  छोटे  उद्योगों  के  विकास  के
 fag  सरकारी  कार्यक्रम  के  अंतर्गत  हकदार  है  ।

 भारतीय  औद्योगिक  उपक्रमों  में  अमरीकी  हित

 4159.  श्री  alo

 श्री  एस०  क़यामत  :

 क्या  उद्योग  और  नागरिक  पूति  मंत्री  ag  बताने  की  कृपा  करेंगे  fee

 क्या  सरकार  का  ध्यान  अमरीका  में  भारतीय  राजदूत  दुबारा  अमरीकी  औद्योगिक

 हितों  को  की  गई  इस  पेशकश  की  ओर  दिलाया  गया  है  कि  यदि  औद्यी गिक  उपक्रमों
 में  आधी  पंजी  लगने  पर  सहमत  हों  तो  भारत  उससे  अधिक  पूंजी  लगाने  के  लिये  तैयार

 है  ;  और

 (a)  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  तथ्य  क्या  हैं  और  इस  बारे  मे  सरकार  की  क्या  प्रति

 क्रिया  है  ?

 उद्योग  और  नागरिक  पति  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बी०  पी०  और

 भारत  अमेरिका  के  बीच  आर्थिक  सहयोग  की  संभावनाओं  के  दयारे  बातचीत  करते

 हुए  अमरीका  में  भारतीय  राजदूत  ने  कहां था
 कि  सरकार  की  नीति  विदेशी  इक्विटी

 सहयोगिता  40  प्रतिशत  तक  सीमित  रखने  की  फिर  भी  वे  उद्योग  जो  पूर्णतया
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 निर्यातोन्मुख  है  अथवा  जिनमें  याति  की  बेचैन  होंती  है  अथवा  जिनमें  भारत  को  समुन्नत
 विज्ञान  तथा  प्रौद्योगिकी  मिला  सकती  है  तथा  अनुसंधान  व  विकास  के  परिणामों  का  लाभ

 निरन्तर  मिल  सकता  है  तो  सरकार  अमरीकी  पार्टियों  के  आधे  से  अधिक  के  प्रस्तावों  पर

 विचार  कर  सकती  राष्ट्रहित  में  ऐसे  प्रत्येक  प्रस्ताव  पर  गुणावगुण ों  के  आधार  पर  विचार

 किया  जायेगा  |

 राजस्थान
 औद्योगिक

 इनफ्रास्ट्रक्चर  सुविधाओं  कमी

 4160.  श्री  नवल  किशोर  wat:  क्यां  उद्योग  और  नागरिक  पूति  मन्त्री  यहं  बताने

 करेंगे  कि  : छुपा

 क्या  सरकार  का  ध्यान  16  1974  के  दिल्‍ली  के  एक  अंग्रेजी  पत्र  में

 इंडस्ट्रियल  एरियल्स-इनफ्राश्ट्रक्चर  फीसिलिटीज  हमे किंग मै  शीर्षक  के  अन्तर्गत  छपे  समाचार

 की  ate  दिलाया  गया  है  ;

 यदि
 तो  राजस्थान  में  औद्योगिक  विकास  के  लिए  एसी  सुविधाओं  की  कमी

 के  क्या  कारण  हैं ;

 कया  इस  सम्बन्ध  में  आवश्यक  सहायता  हेतु  राजस्थान  सरकार  से  कोई  अनुरोध

 हैं ;  और प्राप्त  हुआ

 सरकार  दवारा  आवश्यक  सहायता  देने  के  लिये  क्या  कार्यवाही  की  जा  रही  है
 ?

 उद्योग  और  नागरिक  पूति  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  ato  पी०  :

 तथा  प्रश्न  में  उल्लिखित  समाचार  का  सम्बन्ध  राजस्थान  के  औद्योगिक  क्षेत्रों  को  कुछ
 स्थानीय  समस्याओं  से  इन  समस्याओं  को  सुलझाने  का  कार्य  राजस्थान  सरकार  का

 (7)  और  इस  सम्बन्ध  में  मदद  करने  के  लिए  इस  मंत्रालय  को  राजस्थान  सरकार

 में  कोई  अनुरोध  प्राप्त  नहीं  हुआ  हैं

 राजस्थान में  भारतीय  मानक  संस्थान  की  प्रयोगशालाओं  का  स्थापित  किया  जाना

 4161.  श्री  नवल  किशोर  शर्मा  क्या  उद्योग  और  नागरिक  पूर्ति  मंत्री  यह  बताने  की  झपा

 करेंगे  किं  :

 क्या  अंकन  और  किस्म  सुधार  कार्यक्रम  के  काम  में  ga  गति  लाने के  लिए
 दश  में  भारतीय  माता  संस्थान  को  नई प्रयोगशालाएं  स्थिति  करने  का  कोई  प्रस्ताव  संरक्षा  के

 विचारधीन  हैं  :

 यदि  तो  उक्त  प्रयोग  शालाएं  कितनों  संख्या  में  और  किन  किन  स्थानों  पर  स्थापित

 की  जाएंगी  और  ये  प्रयोगशालाएं  कब  करना  शुरू  कर  देंगी  और  देश  में  व्याप्त  मिलावट  की  ये

 प्रयोगशालाएं  किस  gt  तर्क  रोक  सकेगी  ;  और

 इन  प्रयोग  शालाओं  को  राजस्थान  में  स्थापित  न  करने  के  क्या  कारण

 उद्योग  और  नागरिक  पूर्ति  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बी०  पी०  :  और  भारतीय

 मयंक  संस्थान  के  दिल्‍ली  स्थित  मुख्यालय  में  तथा  1969  से  उसके  बम्बई  तथा  मद्रास  स्थित

 शाखा  कार्यालयों में  आई०  एस०  आई०  प्रमाणीकरण  चिन्हों कन  योजना  चल  रही  है  और  प्रयोगशालाओं

 में  नमूने की  जांच  की  जातों है  ।  नमूनों  के  जांचे  जाने  की  बातों  हुई  मांग  पुरी  करने  के  लिए  प्रशिक्षण
 की  विद्यमान  सुविधाओं  में  वृद्धि  करने  हेतु  आई०  एस०  argo  मुख्यालय  स्थित  पं योग शाला  को  यथा

 समय  गाोजियीबाक  औद्योगिक  क्षेत्र  में  स्थानान्तरित  कर  देने  का  विचार है  ।  भारतीय  मानक  संस्था

 100



 11
 1974  लिखित  उत्तर

 में  एक  area  प्रयोग  शाला  भवन  gant  तू  योजनाएं
 तै तेयार  की  जा  रही  है  aq  साशा  हैं  कि  1977-

 1978  तक  भवन  बनकर त  याਂ  हो  जाएगा  ।  मद्रास  में  एक
 कार्यालय  एवं

 प्रयोगशाला  भवन  निर्माणाधीन

 हैं  जिसके  आगामी  वर्ष  पुर  बन  जाते  की  आशा  है  ।  इसी  कार्य  के  लिए  कलकत्ता  तथा  बम्बई में  भी
 भूसी  प्रप्त  कर  लो  गई  है  व  1976-  77  के  पु  हो  निर्माण  कार्य  के  प्नारम्भ्न  हो  जाने  की  संभावना

 ।

 आई०  एस०  आई  प्रमाणीकरण
 चिन् हां कन  योजना  ऐच्छिक  है  तथा  केबल  वे  ही  निर्माता

 जो  आई०  एस०  ATSo  योजना  के  अंतगर्त  लाइसेन्स  देते  उन्हें  भारतीय
 मानकों

 के  अनुरूप  आई०
 एस०  ange  के  पर्यवेक्षण  तथा  जांच  के  किस्म

 नियंत्रण  कराना  होता है  ।  खाद्य  पदार्थ  एग मागं
 योजना  कृषि  मंत्रालय  को  '  परिष्कृत  खाद्य  आदेश  पी०  Ho)  योजना  में  आते  हैं  ;  जबकि
 मिलावट  रोकने  का  काय  विशिष्ट  रूप  से  स्वास्थ्य  तथा  परिवार  dara  एवं  राज्य  सरकारों

 को  खाद्य  उपपरीक्षण  निवारण  नियमावली  के  अंतगर्त  आता  है  ।

 इस  समय  fecal  स्थित  मुख्य  मे ंही  संस्थान  सेहोर  उत्तर  भारत  की  आई०  एस०

 जाई०  प्रमाणीकरण  के  कार्य  नियन्त्रण  किया  जाता है  ।  आई०  एस०  आई
 ०

 मुख्यालय  की

 प्रयोगशाला  समूचे  उत्तरी  भारत  निर्मित  वस्तुओं  की  जांच  की  मांग  को
 पूरा

 करने  में  any  राजस्थान

 में  आई०  स०  argo  प्रमाणीकरण  योजना  के  अधीन
 केवल  60  लाइसेन्स  जारी  किये  गये  ्र  जबकि

 आई०  एस०  आई०  के  कुल  कार्यशील  लाइसेन्स  2,328 हैँ
 '।  फिर  यदि  नाइसेन्सों  की

 में  व  द्धि

 हुई  राजस्थान  में  अन्य  कार्य  आगे  बढ़ा  तो  आई०  एस०  आई०  द्वारा  इस  राज्य  में  भी  जांच  की

 सुविधाओं  वाला  एक  शाखा  कार्यालय  खोलने  पर  उपर्युक्त  रूप  से  विचार  किमी  जायेगा  |

 प्रेशर  कार  की  कीमत

 416  श्री  नवल  किशोर  शर्मा  :  क्या  उद्योग  और  नागरिक  भर्ती  मंत्री  यह  बताने  की  gar  करेंगे

 क

 (>)  '  क्या  इस  ays  ara  eta  प्रेशर  की  कीमतों  में  तीन  र  बद्धी  की  गयी

 d

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  और  छोटे  औद्योगिक  ककों  पर  उसका  कलकत्ता  कुप्रभाव
 पड़ा

 lise
 क्यां  प्रेशर

 कुकर

 पी
 के  प्रभावशाली  निर्माणकर्ता  इसकी  कीमतों  में  और  अधिक  वृद्धि  करने

 के  बारे  में  विचार  कर  ्  हैँ  द

 यदि  तो  उपभोक्ताओं के  हित  में  बुद्धि पर  रोक  लगाने के  लिए  सरकार  द्वारा  कया  कार्यवाही
 को  जा  रही  है  ?

 उद्योग
 और  नागरिक  पूति  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बी०  पी०

 :  से  प्रेशर

 कुक र  को  कीमतों  पर  कोई नियन्त्रण  नहीं  है  व  सरकार  इनकी  कीमतों  पर  कोई  निगरानी  नहीं  रखती

 दक्षिण  भारतीय  फिल्म  उद्योग  के  कमंचारियों  क  फेडरशन  द्वारा  आन्दोलन

 4164,  श्री  मोहम्मद  शरीफ :  क्या  सूचना  और  प्रसारण  मंत्री  यहं  बताने  की  छुपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  दक्षिण  भारतीय  फिल्म  उद्योग का  कर्मचारी  संघ  गत  दो  महोनों  से  मद्रास  में  आन्दोलन

 कर  रहा  ह ै;

 यदि  तो  इस  आदोलन  के  क्या  कारण  हैं  ;  और
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 इस  बारे  में  कपा  fara  किए  गए  हैं
 ?

 सुचना
 और  प्रसारण  मंत्रालय  में  उपमंत्री  धर्मवीर

 :
 तथा  फिल्म  एमप्लाईज

 फेडरेशन  अब  साउथ  इण्डिया  नून तम  मजदूरी  में  वृद्धि  करने  तथा  काम  करने  के  घण्टों में  सुधार  करने

 के  लिए  आन्दोलन  कर  रही  थी

 सुचना  एकत्र  की  जा  रही  है  ।

 दिल्ली  बन्द  दौरान  प्रधान  मंत्री  का  कनाट  ae  दिल्‍ली  जाना

 4165.  को  दावते  क्या  गह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 i  4  1974  को  जब  प्रधान  मंत्री  कनाट  प्लेस
 नई

 दिल्‍ली  में  खरीददारी  करने
 क्य

 के  लिए  गई  थी  तब  पुलिस  अधिकारियों  ने  कुच दुकानदारों  को  अपनो  जो  बन्द
 खोलने  के

 लिए

 मजबूर  किया  थ  ;  और

 क्या  प्रधान  मंत्रो  के  इन  दुकानों  से  चले  जाने  के  बाद  ये  दुकाने  fest बन्द
 के

 कारण  पुन
 बन्द  कर  दी  गई  थी  ?

 गृह  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  एफ०  एच०  :  )  तथा  दिल्‍ली  प्रशासन  ने  सुचित

 किया है  कि  जब  4  1974  को  प्रधान  मंत्री  कन  एट  प्लेस  mea  तो
 पुलिस  ने  किसी  दुकानदार

 को  अपनों  tara  खोलने  क लिए  मजबूर  नहीं  क्या  ay  और ये  दुकानें  उनके  चले  जाने के  बद  भी

 खली  रही

 बम्बई  स्थित  भामा  परमाणु  अनुसंधान  sex  के  एक  वैज्ञानिक  का  गिरफ्तार

 या  जाना

 4166.  श्री  मत  दण्डवत  :

 श्री  हुकुम  चन्द  करवाया

 श्री  एस०  राम०  गोपाल

 att  राम  सहाय  पांडेय

 कपा  परमाणु  ऊर्जा  मंत्री  se  बताने  की  छप  करेंगे  कि

 क्या  बम्बई  स्थित  भाभा  परमाणु  अनुसंधान  केन्द्र  के  एक  वैज्ञानिक
 अधिकारी

 को  भाभा

 अनुसंधान  केन्द्र  कों  प्रयोगशाला  की  सम्पती  की  चोरों  के  आरोप  में  हाल  ही  में  गिरफ्तार  किया

 गया  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  तथ्य  क्या  है  ;  और

 क्या  जांच  से  इस  मामले  में  भाभा  परमाणु  अनुसंधान  केन्द्र
 के

 किसी  वरिष्ठ  अधिकारी  के

 अन्तग्रंस्त  होने  का  पता  चला है  ?.

 प्रधान  मंत्री परमाणु  ऊर्जा  इलेक्ट्रानिक  मंत्री  अन्तरिक्ष  इन्दिराਂ  :
 प्लेटिनम  की  एक  सोने  की

 एक
 via  तथा  चांदी  की  एक  सिली  की  चोरो  के  आरोप

 में  15  अक्तूबर  1974  को  बम्बई  पुलिस  ने
 भाभा

 परमाणु  अनुसंधान  केन्द्र  के  एक  विज्ञान-अधिकारी

 को  गिरफ्तार  था

 बम्बई  पुलिस  इस  मामले क

 at
 जांच  कर  रही है
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 विभाग ोत्तर  डाक  कर्मचारी

 4167.  श्री  साधु  दण्डवत  :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  ga  करेंगे  कि  :

 oy
 (  )  क्या  विभागीय  डाक-तार  कर्मचारियों ने  अपनो  अपर्याप्त  परि लब्धियों  तथा  उनके  साथ

 a  वाले  भेद  भाव  पण  व्यवह/र  के  बारे  में  अपनो  शिकायतें  सरकार  को  पहुंचा दो  है  ;  और

 यहीं  तो  उनको  शिकायतों  को  दूर  करने  के  लिए  कया  ठोस  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 संचार  मंत्री  शंकर  दयाल  :  और  ऐसे  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुए  dfs  विभ्वागोंत्तर

 एजेन्टों  को  महंगाई  भत्ते  को  मंजूरी  इस  बिना  पर  दो  se  कि  केन्द्रीय  के  faa  fr a  त  क्मेंचा  रियों

 को  इस  प्रकार  को  रियायत  दो  जाती  है  ।  एजेंटों  के  लिए  गठित  स्मिति की की  सिफारिशों  पर

 लिए  गए  निकाय  के  अनुसार  उनकी  परिलिब्धियां  हाल  हो  में  तारीख  1-9-1973  को  बढ़ाई  गई
 विभागीय  एजेन्टों  को  कोई  महंगाई  भत्ता  स्वीकार्य  नहीं  है  क्योंकि  वे  ऐजेन्सी  के  आधार  पर  डक  संबंधी

 अरे  स  लने कायें  करते  हैं  और  उन्हें  नियमित  सरकारो  कर्मचारियों  के  बटोर  नहीं  समझा  जाता  ।  S  ed  t

 वाले  कुल  पारिश्रमिक  का  पुनरीक्षण  हर  दो  वर्ष  में  करिया  हैं  ।

 श्री  जयप्रकाश  का  आन्दोलन  बाहरी  शक्तियों  से  प्रभावित  तथा  समिति

 4168.  श्री  समर  गुह  :  क्या  गृह  मंत्रो  यह  बताने  की  कपा  करेंग  कि  :

 पिह
 क्या  प्रधान  मंत्री  तथा  अन्य  केन्द्रीय  मंत्रियों  ने  जयप्रकाश  एस  आरोप  लग  ii  है  कि  उबक

 यह  अन्दोलन  बहरो  शक्तियां  से  प्रभावित  तथा  समर्थित  हैं  ;  और

 यदि  at,  तो  तत्ससम्बन्धों  तथ्य  कया  हैं
 ?

 गई  मंत्रालय  में उप  मंत्री  एफ०  एच०  :  तथा  सुचना  एकत्रित  को  जा

 रही  है  और  सभा  पटल  पर  रख  दो  जाएगा  |

 Staff  for  enforcement  of  Official  Languages  Act

 4169.  Shri  Yamuna  Prasad  Mandal  :  Willthé  Miniser  of  Home  Affairs  be  pleased
 to  state

 (a)  whether  for  endorcing  the  Official  Languages  Act,  the  Ministry  had  asked  the
 Ministries/Departments  about  the  number  of  Hindi  officersand  Translators  required.  for
 Hindi  work;  and

 (b)  ifso,  the  factsthereof  andthe  arrangements  madefor  appointment  of  Hindi  officer  s
 and  Translators  as  per  requirement?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Home  Affairs  Department  of  Perso-
 nonel  and  Administrative  Reforms  .and  ,Department  of  Parliamentary  Affairs
 (Shri  Om  Mehta)  :  (a)  and  (b)  Hindi  Officers  and/or  Hindi  Translators  were  being  appo-
 inted  in  various  Ministries’  Departments  according  to  their  own  assessment.  Asa  result
 whereasin  some  Ministries!  Departmentsand  ather  Central  Government  Offices,  the  Hindi
 Staff  was  found  inadequate,  in  certain  others,  no  Hindi  staff  had  been  provided  at  all.  It

 was,  therefore,  felt  that  the  staffing  pattern  in  thisregard  should be  standardized.  Acco-
 rdingly,  a  scale  of  minimum  Hindi  staff  which,  could  be  provided  in  each  Ministry/Depart-
 ment/Office  was  tentatively  worked  outand  the  Ministries  were  asked  to  ascertain  their

 requirments  on  that  basis  as  also  the  financial-implications  thereof.  Final  decision  on  the

 staffing  pattern  to  beadopted  for  this  purpose  is  yet  to  be  taken.

 Meanwhile,  individual  proposals  for  the  provision  of,  additional  posts,  were  required,
 were  being  examined  on  merit;  but,  in  view  of  the  general  ban  since  imposed  on  the  creation
 of  new  posts  due  to  financial  stringency,  the  creation  of  even  such  posts  is  now  being  de-
 ferred.
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 ps

 Preparation  of  Samikshaਂ  Broadcast  by  ALR.

 4170.  Shri  R.  V.  Bade
 ः

 Will  the
 Minister

 of
 Informatiqn

 and  Broadcasting  be
 pleased  to  state  :

 (a)  the  names  of  the  correspondents  who  prepared  ‘“‘Sansad  बीघा  and  those  who
 were  given  an  opportunity  to  broadcast  programme  from  A.I.R.  during  the  current  year
 and  the  names  of  the  newspapers  and  news  agencies  with  which  they  are  associated ;

 (b)  the  basis  ‘on  which  they  are  selected;  and

 (c)  the  names  of  those  correspondents  out  ofthem  who  cover  parliamentary  proceed-
 Ings  regularly ?

 The  Deputy  Ministery  in  the  Ministry  of  Information  and  Broadcasting  (Shri
 Dha  ram  Bir  Sinha)  ;  (a)  A  statement  showing  the  names  of  the  correspondents  who  pre-
 pared  scripts  of  ‘‘Sansad  is  laid  on  the  table  of  the  Sabha.  None  of  them
 broadcast  the  scripts.

 (b)  The  correspondents  who  are  selected  to  prepare  the  Sansad  Samiksha  scripts are  drawn  in  weekly  rotation  froma  panel  of  experienced  journalists  wha  cover  Parlia-
 ment  from  the  Press  Gallery  for  the  newspapers  or  news  agencies.  Their  ability  to  com-

 petently  produce  a  broadcast  script,  within  a  short  time,  is  also  keptin  view.

 (८)  All
 those  listed  in  the  statement  referred  to  in  part  (a)  ofthe  answer  above.  The

 correspondent  shown  at  S.No.  9  ofthe  statement  is  now  dead.

 Statement

 Names  of  Correspondents  Who  Prepared  Scripts  of  ‘Sansad  Samiksha’
 During  the  Calendar  Year  1974  (From  February  18  Till

 Date  i.e.  December  5.  1974)

 51
 No

 Name  1पदनडुसब6ए/ ९6१७४ ं  Agency
 affiliation

 Shri  Anand  Jain  @  Na  स ए  Bharat  Times

 Shri  L.  P.  Srivastava  Nav  Bharat  Times

 Shri  P  shaturvedi  Lok  Raj

 Shri  K.  P.  Srivastava  P.T.I.

 Hindustan Shri  Vinod  Mishra

 Shri  Yatindra  Bhatnagar  Hindustan

 Shri  P.  K.  Tripathi  Jagran

 Shri  Hira  Lal  Chaubey  Sanmarg

 Late  Shri  Brahmarshi  Kumar  Pandey’  Hindustan

 10  Shri  Vinod  Gupta  x  Samchar  Bharati

 11.0  Shri  Gauri  Shankar  Sahai  Hindustan

 12  Shri  Vipin  Sharma  J  an  Yug

 13  Shri  Vijay  Shankar  Jan  Yug

 14  Shri  Satish  Jugran  .  Samachar  Bharati

 15  Shri  Madhu  Sathe  Samachar  Bharati

 16  Shri  Suman  Samachar  Bharati
 ——_—_—_—_———  a  rr  व  nc
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 दर मंगा
 मधुबनी

 तथा  समस्तीपुर  जिलों  क
 स्वतंत्रता-सेनानियों

 को  पेंशन  की  मंजूरी

 ह

 4171.  को  भोगेन्द्र  झा  :  कया  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  पा  करेंगे  कि  बिहार  के  मधुबनी

 तथा  समस्तीपुर  जिलों  के  स्वच्छता  सेनानियों  के  नाम  तथा  पते  कया  हैं  जिनके  मामलों  को  निपटा  दिया

 गया  हैं  अयव  जिनके  मामले  तक  लिपटाया  जाना  है  उसके  क्या  कारण  हैं  और  कितनी
 पेशन  मंजूर

 की  गयी है  ?

 गह  मंत्रालय  में  उपमंत्री  एफ०  एच०  :  अपेक्षित  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  और

 सदन  के  पटल  पर  रख  दो  जाएगी  1

 Functioning  of  Telephones  in  Patna

 4172.  Shri  Ramavatar  Shastri:  Will  the  Minister of  Communications  be  pleased
 to  state

 (a)  whether  many  complaints  have  been  made  to  him  about  the  functioning  of  Patna

 Telephones;

 (b)  if  so,  the  facts
 thereof}

 and

 (c)  the  action  Government  have  taken  to  redress  those  complaints?

 The  Minister  of  Communications  (Dr.  Shankar  Dayal  Sharma):  (a)  and  (b)
 The  number  of  complaints  received  by  the  D.M.T.  Patna  in  writing  and  verbally  from
 January,  74  toNov.  7415  269  as  against  427  received  during  the  full  year  1973.  It  may
 be  seen  from  the  above  that  there  isa  reduction:  in  the  number  of  complaints  received
 during  the  current  year.

 (c)  On  receipt  of  complaint,  action  is  taken  to  localise  the  fault  and  restore  the  tele-

 phone  quickly.  Ina  few  cases  complaints  were  also  received  when  telephones  had  been
 disconnected  for  non-payment  of  telephone  dues.

 पंजाब  और  हिमाचल  द्वारा  नेलिया  झा करी  विद्युत  परियोजना  की

 फ्रियार्विति

 4173.  श्री  रामावदार  शास्त्री  :  नया  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  gar  करेंगे  कि

 क्या  पंजाब  और  हिमाचल  प्रदेश  के  बीच  180  करोड़  रुपये  की  नेफ्थ:-झ.करी  विद्युत  cht

 योजना  saa  रू  प  से  क्रियान्वित  करने  सम्बन्धों  ब।्तचोत  में  अडचन  हो  गयी  हैं  ;  और

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  @
 ?

 ऊर्जा  मंत्रालय  में  उपमंत्री  (Mo  सिद्धेश्वर  :  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ॥

 उचित  लाइसेंस  प्राप्त  किये  बिना  टेलीफोन  इंडिया  लिमिटेड
 दवारा

 निहित  टेप  रेकार्डर

 4174.  को  मधु  कया  इलेक्ट्रोनिक्स  मंत्री  यह  बताने  की  gui  करेंगे  कि  :

 कया  कोई  ऋम्प्नो  HAR  लाइसेन्स  प्राप्त  किए  बिना  ही  अप  शय  पत्र  के  आधार  ya  किसी

 वस्तु  का  उत्पादन  आरम्भ  कर  सकती  है  ;
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 न  ह

 जब॑  व्यापार  विकास
 महीने निदेशक

 ने ने  इलेक्ट्रोनिक्स  विभाग  ग NU  शिकायत  की  थी
 थी

 कि  टोकन

 इंडिया लि  ने  ऑद्योगिक  लाइसेन्स  प्राप्त
 किए

 बिना  ही  3607  aq  रिकार्ड  बनाये हैं  तब  टेलीफोन

 इण्डिया  लिमिटेड  विरुद्ध  कार्यवाही  क्यों  नहीं  की  गई  ;

 क्या  यह  सच
 है

 कि  इसे  मामल  a  सम्बन्धित  फाइल  उन  कागजादो  से  गुम  है  जो  इलेक्ट्रोनिक्स
 विभाग  के  कब्जे  में  हूं  ;  और

 सरकार
 किस  आधार पर  इस  _  सम्बन्ध  में  दृढ़  है  विभाग

 के  अधिकारियों ar  यह  जिम्मेदारी
 नही ंहै

 जब  कि  इत  अधिकारियों ने  इस  अवैध  कार्यवाह  का  समर्थन  विशय  है  कि
 कानों

 ने  बिना  औद्योगिक

 लिपेन्स  के  यह  उत्पाद  कित  हैं  जिसको  ओर  व्यापारिक  विकास  महानिदेशक  ने  विभाग  Hi  ध्यान

 था  ।

 परमाणु  उर्जा  मंत्री
 इलेक्ट्रानिक्स

 मंत्री  तथा  अन्तरिक्ष  मंत्री  गांधी
 ~

 (*)
 आशय  पत्न  को  औद्योगिक  लाइसेन्स  में  रूपान्तरित  कराये  बिना  केवल  इस  पत्र  के  आधार  पर  हो

 यदि  किलो  वस्तु  का  उत्पादन  किप  जाता  है  तो  यह  उद्योग  एवं  विनियमन  )
 aty-

 नियम  ar  उल्लंघन  है  ।

 एवं  प्रौद्योगिकी  विकास  महानिदेशालय  को  एक  रिपोर्ट  के  अनुसार  मेसर्स  टॉलोफंकन

 ने  1971  एवं  1972 में  रेडियो सेटों क  निर्यात
 के  माध्यम से  प्राप्त  संपूर्ति  लाइसेंसों  के

 3607
 ge zy  रिकार्डरों  का  (416६१  किया  था  ।  1973-74  और  बाद  से  आयात  होती  में

 इलेक्ट्रोनिक्स
 विभाग

 के  कहने  पर  संशोधन  किया  गया  है  जिससे  यह  सुनिश्चित  हो  सके  कि  रंडियों  सेटों के  निर्यात  के  जरिए
 टेप  feardy  किटों के  आयात  की  सम्भावना न  रहे  ।  टेलोफंकन  sh  विरुद्ध  19717  में  टेप
 रिक  डेरों  के  उत्पादन  के  सम्बन्ध  में  कार्यवाही  शरू  को  जा  रही  है  ।

 इस  मामले  से  सम्बद्ध  कोई  फाइल  गम  नहीं  है  ।

 मारती  fo  के  लिए  मशीनरी  और  उपकरणों  का  आयात

 4175.  श्री  मघ  उद्योग  नागरिक  पति  मंत्री  येह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि

 क्या  कंपनियों  के  दिल्लो  प्रस्तुत  वर्ष  1973-74  के  लिए  मारुति  लीं  की

 चिक  रिपोर्ट  और  के  ant  स्वाति  को  गई  और  व्याप्ति  को  जा  रहो  संयंत्र  मशीनरी  और

 उपकरणों  का  एक  जेसा कि  उक्त  रिपोर्ट  केवल  16-17  में  उल्लिखित  विदेशों  से  अग्यात  किया

 है  ;

 यदि  तो  मशी गरो  और  उपकरणों  की  आयातित  मदों  का  ब्यास  क्या है  ;  और

 भांग  में  उल्लिखित  संयंत्र
 मशीनरी  आदि  की  कुल  कीमत  का  कितने  प्रतिशत  तग

 आयात
 x  ? पर  खर्च  किया  गया

 उद्योग
 और  नागरिक  पुत  मंत्रालय

 में
 राज्य  मंत्री

 (att
 ए०

 ato  जाज  1  वधिक  Lite

 भ  ले
 aa  में

 इस  प्रकर  कोइ  विवरण  नहीं  दिया  गया  जेसा  कि  ऊपर  उल्लेख  किया  गया  है  ।

 और  प्रश्  ही  नहीं  उठते  ।

 भागलपुर  डिवोजन  मं  टेलीफोन  व्यवस्था  का  काय  करण

 4176.  श्री  मधु  लिमये  :
 क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  gor  करेंगे  कि

 क्या  बिहार  के
 भागलपुर डिवी  जन

 उनमें  विशेष कर  मं  देवघर
 (ear)

 न् ञ मई, थि  लखो सराय  आदि
 जैसे

 स्थानी
 में

 Pay  ठप वस् था  का  कार्यकरण  ठीक ने  होने के
 बारे  में  सरकार  को  कोई  शिकायतें  मिलो हैं  द्  और
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 लिखित  उत्तर 20  1896

 (@)  यदि  हां  तो  उन  शिकायतों  पर  कया  कार्यवाही  की  गई

 संचार  मंत्री  शंकर  दयाल  :  जो  हां  ।

 शिकायतों  पर  तत्काल  कार्यवाही  की  जाती  जिन  मामलों में  अपेक्षित  होता  है  सुध/रत्मक

 कारवाई  तत्काल  को  जाती  है  ।

 यह  देखने  में  आया  है  कि  बिहार  के  भागलपुर  डिवीजन की
 स्थानीय  टेलीफोन  सेवाएं  कुल  मिलाकर

 संतोषजनक  है  ।  उपभोक्ताओं  को  ट्रंक  सेवाओं  के  बारे  में  कठिनाई  हुई है  ।  इस  कठिनाई का  मुख्य

 कारण  यह  है  कि  ga  क्षेत्र  में  अबर  और  बड़े  माने  पर  तारों  को  चोरी  होती  यह  बात  राज्य  सरकार

 के  मुख्य  सचिव के  ध्यान  में  लाई  गई  है  ।  ए-सो-एस  आर  तारों  के  बदले  में  तांबा  झले  तार  लगाने के  बारे

 में  ी  कार्रवाई  की  जा  रही  है  ।  पटना  ATA IA-ATs FTAs  के  बीच  य०  एच०  एफ

 प्रणाली  स्थापित  ara  का  मसला  भी  विचाराधीन  हैं  ।

 राज्यों  को  स्वायत्तता  देना

 4177.  को  बो ०  Fo  दास  चोरों  :
 क्या  गुह  मंत्री  यह  बताने  को  दर्पा  करेंगे  कि  :

 क्या  तमिल  नाडू के  मुख्य  मंत्रो  ने  यह  कहा  हैं  और  इसे  बार-बार  दुहराया  हूँ  अगर  सिक्किम

 को  एक  सहायक  राज्य  के  रूप  में  शामिल  करने  क  लिए  संविधान  में  संशोधन  हो  सकता  हैं  तो  इसका

 संशोधन  राज्यों
 को

 अधिक  स्वायत्तता  दे  ने  के  लिए  भी  किया  जा  सकता  है  ;

 क्या  उन्हों  ने  तमिल  नाडू  के  मुख्य  मंत्रो  से  उनके  इन  वक्तव्यों  के  बारे  में  कोई  सष्टोकरण

 अ मांगा  है  ;

 क्या  संविधान के  36  वें  संशोधन  के  पश्चात  देश  में  केन्द्र प्रस रो  दिक्पतियों  में  प्रसन्नता  की

 प्रवृत्ति  पाई  गई  है  ?

 गह  मंत्रालय  में  उपमंत्री  एफ०  एंड  सरकार ने  इस  सम्बन्ध  में
 प्रेस  रिपोर्ट

 देखी  हँ  ।

 तथा  जो  श्रीमान्  ।

 अपनों  गतिविधियों  को  चलाने  क  लिये  बर्मा  और  बंगलादेश  के  विद्रोही  संगठनों  दारा
 समन्वित  सामाजिक  होती  बनाया  जाना

 4178.  थ्रो  ato  कठ  दास  चौधरी  :  क्या  गह  मंत्रीਂ  यह  बताव  को  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  बर्मा  और  बंगला  देश  के  विद्रोहों  संगठनों  द्वारा  एक  समन्वित  सामरिक  होती

 बन
 ये

 जाने  और  अपनी  गतिविधियों  को  एक  हो  कमाण्डर के  अवान  संचालित  किए  जाने  को  सम्भावना

 क्या  सरकार  बर्मा  और  बंगला  देश  को  सरकारों से  इस  बार  में  सम्पर्क  बनाए  हुए  ह  ;

 अ

 क्या  मिजो  नेशनल  wes  विद्रोह  ऐ  जल  नगर और  शेष  संघ  राज्य  क्षेत्र में  खुले  अम  आते

 जाते ह

 गह  मंत्रालय  में  उपमंत्री  एफ०  एच०  सरकार  के  पास  यह  निश्चित  सुचना

 नहीं  है  कि  बंगला  देखा
 और  भारत  के  विद्वानो  तत्वों  द्वारा  समन्वित  विद्रोह  के  लिए  सामान्य  सामरिक

 नीति  बनाने  की  सम्भावना है  ।
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 भारत  सरकार  सामान्य  क्षेत्रों  सें  विद्रोह  से  कारगर  रूप  से  निपटने  के  लिए  बर्मा  व  बंगला  दे  दा
 को  सरकारों  के  साथ  सहयोग  के  सभी  उपायों  की  निरन्तर  खो  ज  करती  है  ।

 जो  श्रोमान  ।

 उद्योगों  क  लिय  आवश्यक  वस्तु  और  कच्चा  माल

 4179.  श्री  समर  wast :  क्या  उद्योग और  नागरिक  पूति  मंत्रो  बह  बताने की  कृपा  करेंगे कि
 :

 क्या  उद्योगों  को
 क्त मान

 आवश्यकताओं  को  पूरा  करने  के  लिए  आवश्यक  वस्तु  और  कच्चा

 माल  पर्याप्त  मात्रा  में  उपलब्ध  ह  ;  और

 (
 ख

 यदि  तो  अवश्यक  वस्तुओं  और  कच्चे  माल  को  उपलब्धता  सुनिश्चित  करने  के  लिएं  क्या

 कार्यवाही  की  गई  है  ?

 उद्योग  और  नागरिक  पूर्ति  मंत्रालय  से  राज्य  मंत्री  बी०  पी०  :  )  और  यद्यपि

 इस  समय  जितने  निविष्ट  साधन  और  कच्चा  माल  उपलब्ध  है  वह  उद्योगों
 को  आवश्यकता  पूरा  करने

 के
 लिए

 पर्याप्त  नहीं  है  इसमें  gare  करन ेके  लिए  सभो  प्रयास  किए  जा  रहे  विद्युत  सप्लाई  में  सुधार
 करन ेके  लिए

 विशेष
 प्रयत्न  किए  जा  रहे  है  और  इन  प्रयत्नों  के  फलस्वरूप  कई  ख़ास  तौर  से  दामोदर

 घाटों  निगम  क्षेत्र  विद्युत  नियंत्रण  में  सुधार  हुआ  है  ।  जहां  उद्योग  के  लिए  अपेक्षित  कच्चे  माल  देश  में

 उत्पादन  पर्याप्त  नहीं  है  उस  कमो
 को  पूरा  करने

 के  लिए  जहां  तहत  सम्भव  होता  विदेशों  मुद्रा  को

 लापता  पर  लगी  रोक  को  ध्यान
 में

 रखते  हुए  आयात  को  अनुमति  दी  जातों  है  ।

 कलकत्ता  म  डल  डिजाइन  सेंटर  स्थापित  करने  का  अनुरोध

 4180.  श्री  आर०  एन०  कया  उद्योग  और  नागरिक  पूति मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  कलकत्ता  में  टूल  डिजाइन  सेक्टर  स्थापित  करने  के  लिए  परिचय  बंगाल  के  कुमार  एव

 लग  उद्योग  मंत्रो  से  कोई  अनुरोध  उनक  मंत्रालय  को  मिला  है  ;

 क्या डेनिश  सरकार  इस  प्रयोजन  के  लिए  2  करोड़  रुपये
 से  अधिक  को  विदेशी  मुद्रा  देने  पर

 सहमत  है  और  मंत्रालय  को  भारतीय  मुद्रा  में  लगभग  60  लाख  रुपये  की  हो  व्यवस्था  कानों  और

 सरकार  द्वारा  यह  प्रस्ताव  स्वीकार  न  जाने  के  FAT  कारण  हँ
 ?

 उद्योग  और  नागरिक  पूरी  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बी०  पी०  सौय )  :  हा ं।

 कलकत्ता मं  डेनमार्क  की  सहायता से  दल  रूम  को  स्थापना  करने  के
 लिए  वस्तुत  परियों

 जना

 जबकि डे  नमा के रिपोर्ट  के  अनुसार  भारत  सरकार  का  समनुरूप  अशद
 लगभग

 77.50  लाख  रुपय  होगा

 सरकार  का  प्रस्तावित  अंगदान  205.50  लाख  रुपये  ह  |

 को  स्थापना  करने के
 लिए  रुपये  में  भुगतान  करने

 के
 साधनों  की  उपलब्धता

 का  पता  लगाया  जा  रहा  है  ।

 नाटकीय  प्रदर्शन  1876

 4181.  श्री  ज्योतिमंय  बसु  :  क्या गृह
 मंत्री  यह  बताने  की  कपा  कि  :

 क्या  नाटकीय  _ 1876  (3876  को  संख्या  19)  जिसके

 अन्तर्गत  पुलिस के  किसी  भी  उ  से  कमरे  या  स्यान
 में

 में  अथवा  रात  आवश्यकता पड़ने  पर  जबरन

 108



 11  1974  लिखित  उत्तर

 प्रवेश  करने  का  अधिकार  .  का  और  वे  वहां  उपस्थित  सभी  व्यक्तियों  को  गिरफ्तार कर  सकते  थे
 ATE  MTEL ary  आ  को  अपने  कब्जे में  ले  सकते  अभो भो  देश तथा  वहां कि  दृश्यावली  पोशाकों  तथा  अन्य  ~

 का  प्रचलित  कानून  है  ;

 यदि  ती  तत्सम्बन्धी  तथ्य  क्या ह

 क्या  सरकार  का  विचार  इस  बारे  में  एक  नयी  कार्टून  बनाने  कां  है  ;  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  मुख्य  विशेषताएं  क्या  हू ं?

 गह  मंत्रालय  में  उपमंत्री  एफ०  एच०  ओर  ()  ह ताटकोयथ  प्रदर्शनी  का

 विषय  संविधान  को  '  सातवीं  अनुसूची  को  राज्य  सूची  के  विषय  33  में  सूचीबद्ध  किया  गया  है  |

 कुछ  राज्य  सरकारों  ने  अब  तक  केन्द्रीय  अधिनियम  का  fata  करते  हुए  इस  विषय  में  अपने  अप

 ara  अधिनियमित  कर  लिए  हँ  जहां  तक  उनके  क्षेत्र  सम्बन्धित  थे  ।

 ऐसे  नींद  के  बारे  में  राज्य  सरकारों  से  सूचना  एकत्र  की  जा  रहो  है  और  उसके  प्राप्त  होने  पर  सभा

 पटल  पैर  रखी  जाएगी  |

 जी  श्रीमान  ।

 प्रदान  नहीं  उठता  |

 Electrification  of  Villages’ in  Bihar  and  U.P.

 4182.  Shri
 Hukam

 Chand  Kachwai  :  Will  the  Minister  of  Energy  be  pleased  to
 state  :

 (a)  the  number  of  villages  in  Bihat  and  Uttar  Pradesh  electrified  as  a  result  of  rural
 electrification  schemes  in  1973-74;  and

 (b)  the  amount  allotted  for  rural  electrification  schemes  in  Bihar  and  Uttar  Pradesh
 in  Fourth  Plan?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Energy  (Prof.  Siddeshwar  Prasad)  :
 (a)  and  (b)  684  villagesin  Bihar  and  2,844  villages  in  Uttar  Pradesh  were  electrified  in
 1973-74.  An  outlay  of  Rs.  36  crores  for  Bihar  and  Rs.  61  crores  for  Uttar  Pradesh  was
 rovided  under  the  States  Plan  outlay  for  rural  electrification  in  the  Fourth  Plan.  In

 addition,  the  States  were  expected  to  receive  loan  assistance  from  Rural  Electrification
 Corporation  Ltd.  and  other  Financing  Institutions.

 ईरान  द्वारा  तापीय  विद्युत  संयंत्रों  कीं  सरोद

 4183.  कुमारी  कमला  कुमारी  :

 श्री  कार  लाल  बैरवा  :

 क्या  उद्योग  और  नागरिक  पूर्ति  मंत्री  यंह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  ईरान  आधार  पर  चार  तापीय  विद्युत  संयंत्र  खरीदने  की  सहमत  हो  गया

 है  ;  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  मुख्य  विशेषतायें  क्या  हैं  ?
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 Question  of  Privilege  against  December  11,  1974

 Shri  L.  N.  Mishra

 उद्योग  और  नागरिक  पूर्ति  मं  मालय  में  राज्य
 मंत्री  (afi  To  सी०

 जानें  )  jar  ईरान
 में

 तब रोज  नामक  स्थान  पर  स्थापित  किए  जा  रहे  बिलों  घर  के  लिए  210  मे०वा०  वाले  दो  तापीय  विद्युत

 जनित्रण  उपकरणों  को  सप्लाई  उनके  लगाने  और  चालू  करने  के  बारे  में  भारत  हैवी  इलेक्ट्रिकल्स

 लि०  के  एक  प्रस्ताव  के  अनुसरण  में  भारत  ह  वी  इलेक्ट्रिकल्स  लि  नेक  प्रतिनिधि  मण्डल  ने  सम्बन्धित

 ईरानो  प्राधिकारियों  के  ara  बात  मौत  को  और  उनके  निर्णय  को  प्रतोक्षा  यदि  बातचीत  का  परिणाम

 अछा  निकलता  है  तो  भारत  dal  इसे  क्ट्रिकल्स  लि०  को  सम्बद्ध  सहायक  सहित  संघर्ष  विद्युत

 संयंत्र  उपकरणों  को  सप्लाई  कानों  होगो  और  बि  जलो  घर  के  काय  को  पुरा  करने  के  लिए  सिविलਂ  कांयं

 और  संस्थापन  aia  का  दायित्व  भो  लेना  होगा  ।  ईरान  द्वारा  उसे  बिलों  घर  में  बाद  में  210  मे०

 वा०  को  क्षमता  के  दो  और  एककों  के  स्थापित  किए  जाने  को  भो  सम्भावना  है  ।

 ऊँचा  जाती  जमींदारों  बारा
 बिहार

 क  मधुबनी  जिले  क  सोचकर  ग्राम  क  हरिजनों  को  बन्दी  बताया

 जाना

 1184.  श्री  भोगेन्द्र  झा  :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  !

 (a
 \?  )  कया  बिहार  के  पटना  जिले  में  करोटा  स्टेशन  के  निकट  हे बत पुर  ग्राम  के  कुछ  ऊँचा  जाति  के

 जमोनदारों  ने  10  1974  को  बिहार के  मधुबनी  fae  के  हरलाखी  पुलिस  थाने  के  अन्तगंतਂ

 mage  ग्राम  के  आठ  हरिजनों  को  जबदंस्तो  चलती  रेल  गाड़ी  से  उतार

 लिया  था  और  बिना  कोई  मजदूरो  दिए  गुलाम  मजदूरों  के  रूप  में  अवध  रूप
 से

 बन्दी  रखा

 और

 यदि  तो  अपराधियों  के  विरुद्ध  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 गृह  मंत्रालय  में
 उपमंत्री  YHo  एच०  और  राज्य  सरकार  से  तथ्य

 मालूम  किये  जा  रहे  हैं  |

 आयात  लाइसेंस  कार्ड  के  बारे  में  श्री  एल०  एन०  मिश्र  के  विरुध्द  विशेषाधिकार

 को  बदन

 QUESTION  OF  PRIVILEGE  AGAINST  SHRI  L,N,  MISHRA  RE,  IMPORT
 LICENCE  CASE

 अध्यक्ष  महोदय  :  मुझे  विशेषाधिकार के
 प्रश्न

 के
 बारे

 में
 दो

 सूचनाएं  प्राप्त  हुई है
 ।  एक  सुचना

 के  तथा  वेव  के  श्री  गिरीश  माथुर  के  विरूद्ध
 श्री  समर  गृह  की  ओर  से  आकाशवाणी

 इसका  सं  बंध  9  1974  आकाशवाणी  के  लाइट  कार्यक्रम  में  श्री  गिरीश

 त  से  दूसरी  सूचना  श्री  मधु  लिमये  द्वारा  आन्ध्र  प्रदेश  के  एक  संसद  द्वारा
 माथुर

 वा
 ba

 afa  हड़पने  के  बार ेमें  एक  दिन  में  चूंकि  एक  ही  सुचना  पर  विचार  किया जा  सकता  है  अतः

 हम  इस  पर  आग  किसी  दिन  विचार  करेंगे  ।

 as  हू  श्री  एल०  tac  मिश्रा के  विरूद्ध  सवाल  अटल  बिहारी  मधु
 ज्योतिर्मय

 fag  की  सूचनाओं पर
 विचार  करेंगे

 ।  सामान्यता  वक्तव्य  के  पश्चात  इसकी
 बसु  तथा  स्याम  नहाने

 अनुमति  नहीं  दी  जाती  परन्तु  F  योंकि  यह  लोग  पहले  बोलना  चाहत ेथे  इस  कारण  उन्हें  अवसर

 हरण  नहीं  बताया  जायेंगी  |
 दिया  जा  रहा  अतः  इसें  उदा

 श्री  व्यालार  रवी  .  शोरगुल  के  पश्चात्‌  सभा  स्थगित  कर  दी  गी  थी  और

 भोजन  काल  के  उपरन्ति  जब  Ta:  बैठक  प्रारंभ  हुई  तो  6  30
 बजू

 तक  व्यवस्था  के  प्रश्  उठाय  जाते

 श्री  बाजपेयी ने  भी  एक  पत्र  पढ़ा  |  आप  उन्हें  अब  फिर  अवसर  दे  रहे  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय :
 मेरी  अनुपस्थिति में

 जो  कुछ  हुआ  मुझे  उसका  पता  नहीं है  ।  परन्तु  जिन  सदस्यों

 ने  विशेषाधिकार  प्रस्ताव  की  सूचना  दी  थी  और  कुछ  कहना  चाहते  थे  उन्हें  अवसर  दिया  जायेगा  ।
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 20  1896  आयात  लाईसेंस  कांड  के  बार  में  श्री  एल०  एन०  मिश्र

 के  विरुद्ध  विशेषाधिकार  का

 श्री  सी०  एम०  स्टीफन  वे  व्यवस्था
 के

 प्रशन  उठा  रहे  हैं  अथवा  कुछ

 तथ्य  बता  रहे  ह
 ?

 अध्यक्ष  महोदय :
 म  आपके  विचार

 की  सराहना  करता  हुं  ।  जो  कुछ  पहले  कादियां  चाहते

 q  केवल  वहँ  कहने  की  अनुमति  दी  जायेगी  ।

 att  सी०  एम०  स्टीफन :  सामान्य  प्रक्रिया  यह  हैकि  जब  अनुरोध  करने  का  अवसर  दे  जाय

 तो  अनुरोध कर्ता  को  जो  कुछ  है  उसे  पूर  ही  कह  al  उसे  दूसरा  अवसर  नहीं  दिया  जां

 सकता  वक्तव्य  भी  हो  चुका है

 अब  उनका  कहना  हैकि  qe  कुछ  कहना  चाहते  ह्  मेरा  अनुरोध  है  कि  मंत्री  महोदय

 को  भी  उसको  उत्तर  देना  और  फिर  उससे  कोई  नई  है  बात  उठ  सकती  है  ।  के

 मामल  को  एक  बार  निपटाये  जाने  चा  हे  अतिरिकत  साक्ष्य  उपलब्ध  उसे  फिर  से  नहीं  उठाया

 जा  सकता  संसदीय  प्रक्रिया यही है  ।  सदस्यों  को  बार  बार  अपने  अनुरोध  करने  के  अवसर  द्य  जा

 रहे  हूँ  ।  यह  सब  एक-पक्षीय  नहों  होना  चाहिये  ।  हमारे  मुह  बंद  किय  जा  रह ेहैं  और  वे  बोले जा  रहे

 ag  अन्याय  यह  नियमों  एवं  adda  प्रक्रियाओं  के  भी  विरूद्ध  इसको  ध्यान
 में  रखा

 जाये  कि  किन्ही  व्यक्तियों  की  होद्दीलेदारਂ  की
 जा  रही  है

 और  उन्हें  अपने  बचाव के  अवसर  नहीं  दिये

 श्री  श्याम नन्दन  मिश्र
 :  माननीय  मंत्री  द्वारा

 दो
 प्रकार  के  व्यक्त व्य दिये  जाते  है  एक

 वक्तव्य  दिया  जाता  है  और  दूसरा  वक्तव्य  किसी  माननीय  सदस्य  द्वारा  उठाए  गए  विषय  के  उत्तर

 केरूप  में  होता  माननीय  मंत्री  ने  अपने  वक्तव्य  में  कहा  है  श्री  एस०  एन०  मिश्र  पर

 को  जान  बूझकर  कर  तोडने मरोड़ने  का  आरोप  लगाता  हुं  '
 |  हमारे  द्वारा  उठाई  गई  बातों

 को  उत्तर  में  माननीय  मंत्री  ने  यह  वक्तव्य  द्वारा  अतः  इस  के  बारे में  हम  अपनी  बात  कह  सकते

 हैं  |

 अध्यक्ष  महोदय  :  म  ने  यहं  स्पष्ट  कर  दिया  है  कि  उस  दिन  जो  कुछ  वह  कहना  चाहते  थे  और  जो  शोर
 के  कारण  नहीं  कह  सके  उसके  लिए  अवसर  दिया  जायेगा  ।  यदि  सत्तारुढ़  दल  के  लौगों  के  द्वारा  इसਂ

 की  बातें  की  जायेंगी  तो  इसमें  और  अधिक  समय  लगेगा  |

 Shri  Madbu  Limaye  (Banka):  -In  his  statement  the  hon.Minister  has  not  replied  to
 the  points  raised  by  me  (Interruption).  In  his  statement  the  Minister  has  said  that'he  did  not
 take  any  personal  interest  in  the  case  nor  he  took  the  decision,  May  I  submit.  that  a
 number  of  decisions  have  to  be  taken  actually  deciding  to  issue  -a  licence.  The
 culmination  of  decisions  is  issuance  oflicence,  May  I  know  whether  he  took  any  decision  in
 regard  to  the  reopening  of  the  case  ?

 सी०  बी ०  आई०  के  चार्ज  शोट-में  भी  इस  बार  में  विरोधाभास  है  ।  चार्ज-शीट के  अनुसार  आयात  तथा

 निर्यात  के  मुख्य नियन्त्रक  ने  1972  के  पत्र  द्वारा  श्री  पिल्ले  को  सूचित  किया  कि  मामला  समाप्त
 किया  जाता  है  ator  शीट  में  आग  यह  भी  लिखा है  कि  पिल्ले  से  17  1972  को  अभ्यावेदन  मिलने

 पर  जून  1972 में
 फिर

 से
 खोला  गया  ।  उस  समय  श्री  एल०  एन०  मिश्र  ही  बिदेश  व्यापार

 मंत्री  7  जून  1972  का  पत्र  भेजन ेके  पश्चात  मामले कों  फिर  से  खोलने  के  लिए  किसने

 कानूनी  रायਂ  प्राप्त करने  की  तय
 किसने

 दी  ?  हम  23  अगस्त  तथा  23  -1972  को  श्री  मिश्र
 द्वारा  की  गई  पुरी  टिप्पणियों  को  जानना  चाहने

 चाज  शीट के  अनुसार  मुख्य  नियन्त्रक  ने  मंत्री  महोदय  को  अन्तिम  परामर्श  दिया  कि  मामले

 को  फिर  न  खोला  जाये  |  यह  28  1972  कों  हुआ  ।  इसकी  अथ  है  कि  श्री  सीमा  की  टिप्पणी

 के  पांच  दिन  के  पश्चात  इस  परामर्श  को  देखते  हुए  यह  आवश्यक  हो  गया  कि  पार्टियों  द्वारा  मुकदमों

 न्यायालय से  वापस  लिये  जाते
 ।

 श्री  मिश्र  के  कहने  के  अनुसार  श्री  कुलमोहन  इस  द्वारा  व्यापारियों
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 Agrahayana  20,  1896  (Saka) Question  oF  Privilege  against
 Shri  L.  N.

 ‘Mishra

 मधु  लिमये

 को  कहा  गया  कि  मुकदमें  न्यायालय  से  वापस  उन्होंने  मुकदमें  वापस  लेकर  इसकी  इत्तला  श्री

 ललित  नारायण  मिश्रा  को  दी  मंत्री  महोदय  ने  कहा  है  कि  उन्होंने  28  अगस्त  1972  को  कोई

 आदेश  नहीं  दिय  थे  ।  उस  तिथि  को  उन्होंने  मौखिक  एवं  लिखित  आदेश  दिय  थे  कि  मामले  फिर  से

 खोले  जाएं  और  घटना-स्थलचर  जा  कर  जांच की  जाए ।  इस  जांच के  आदेश  किसने  दिये  ?

 यह  महत्वपूर्ण  नहीं हैं  कि
 ज्ञापन  श्री  ललित  नारायण ने  लिखा  था  या  नही ं?  चेंज-शीट  से  स्पष्ट

 हैकि  विशेष  art  अधिकारी श्री  एच् की क ०  सीखने श्री  तुल  मोहन  राम  को  सुझाव  दिया  कि  नया
 ज्ञापन

 प्रस्तुत  किया  जाये  ।  जिससे  कि  मामले  को  फिरसे  खोलने  के  लिए  मंत्री  महोदय  के  हाथ  मजबूत  हो  सकें  ।

 इस  ज्ञापन  क  मिलने  के  बेद  को  मिश्र  ने  मामले  की  फिर  से  जांच  के  आदेश  दिये  ।  उन्होंने  इस  बत  से  इनकार

 किया  है  कि  उन्होंने  मामले  में  कोई  विशेष  अभिरुचि  दूसरी  ओर  मामले से  यह  स्पष्ट  है  कि

 मुख्य  नियन्त्रक  के  परामर्श  क  बावजूद  उन्होंने  मामलें  को  फिर  से  खुलवाया  ।  यहीं  नहीं  जब  उन्हें  रेल

 लय  में  अपने  स्थानान्तरण  का  पता  चला  तो  उन्होंने  श्री  एन०  क  ०  fag  को  आदेश  दिया  कि  उसी  दिन

 टिप्पणी  लिखी  |

 अध्यक्ष  महोदय  :  इस  प्रकार  सब  का  समय  खराब  हो  रहा है
 ।

 श्री  लिया :  उन्होंने  श्री  क ०  एन०  आर०  पिल्ले  और  श्री  रमन  जिनहें  घटनास्थल  पर  जांच

 के  लिये  भेजा  गया  अन्तरिम  रिपोर्ट  प्राप्त  की  जिससे  कि  लाइसेंस  जारी  करने क  लिए  रास्ता  साफ

 हो  ag  |  लाइसेंस  जारी  करने  संबंधी  सभी  कार्यवाही  शुरू  करने  तथा  पूरा  करने  में  श्री  एल०  एन०  मिश्र

 का  हाथ  रहा है  ।  5  1973
 की

 श्री  एन  ०  po  सिंह  ने  भी  उन्हीं  के  कहने  पर  फाईल  पर  टिप्पणी

 लिखि
 ।

 aft  ज्योतिमंय  बसु
 :  श्री  कुल  एन०  मिश्र ने  कहा  था  कि  जब  वे  विदेश  व्योपार

 मंत्री  उस  समय  विचाराधीन  लाइसेंस  जारी  नहीं  किये  गये  थे  और  न  ही  उन्होंने  इस  आशय  का

 कोई  आदेश  दिया  ari  उन्होंने  यह  भी  कहा  कि  दोष  पत्र  में  कही  गई  बातों  को  ध्यान  में  रखतें

 ए  अभ्यावेदन  22  1972  को  मिला  और  आयात-निर्यात मुख्य
 नियंत्रक

 को  24*11-1972

 को  भेजो  TAT  |  15-2-1973  को  उन्होंने  विदेश  व्यापार  मंत्रालय  ors  दिया  था  ।  लेकिन  केन्द्रीय  जांच

 ब्यूरो  को  दोष  पत्र  मਂ
 .  इस  बात  का  उल्लेख  है  कि  जब  23-11-72  को  श्री  कुलमोहन  राम  मंत्री

 महोदय  से  तो  उसके  बाद  उन्होंने  आयात-निर्यात  मुख्य  नियंत्रक  की  स्थिति  की  जांचें  करने  के  लिये

 कहां  और  उसे  शीघ्र पेश  करने  के
 लिये  कहीं  अभ्यावेदन  सी०  बी ०  मई  ई०  को  24-11-72

 अर्थात्‌  उससे  अंगले  दिन  मंत्रीजी  के
 निजी  अनुभाग  से  भेजा

 गया  ।  आयात-निर्यात  मुख्य  नियंत्रक  की

 सलाह  पर  अपने  28-8-72  के  टिप्पण  में  मंत्री  महोदय  ने  तबे
 तक  पहुंच  ही  पांडिचेरी  में  मामले

 की  घटनास्थल  पर  जांच  के  लिए  निदेश  दे  दिया  था
 ।

 उन्होंने यंह  भी  कहा है  कि  वाणिज्य  मंत्रालय  में  मेरे  सहयोग ने  इस  सभा में  9  1974

 को  पहले ही  stacey  दे  दिय  जिसमें  उन्होंने  इस  बात  का  उल्लेख  कर  दिया  थी  कि  किन

 तियों में  लाइसेंस  जारी  करने  का  निर्णय  लिया  गया  था  ।  अतिरिक्त  विशेष  लाइसेंसों  को  जारी

 करने  की  प्रथा  सरकार ने  1959  में  समाप्त कर  दी  थी  और  यह  भी  स्पष्ट  है  कि  7  आवेदक  इस प्रकार

 के  लाईसेंस  के  लिये  शर्तें  पुरी  नहीं  करते  5  फरवरी  को  श्री  मिश्र  ने  रेल  मंत्रालय  का

 भार  सम्भाला  तंथा  सम्बन्धित  फाइल  में  श्री  एन०  Fo  सिंह  की  यह  टिप्पणी  है  कि  मंत्री  महोदय  इस

 मामले  को  शीघ्र  ही  अंतिम  रुप  देना  चाहते  है  क्योंकि  ve  लम्बे  समय  से  विचाराधीन  पडा  है  ।

 विशेष  सहायक  का  काम  मामले के
 उचित  अनुचित  के  सम्बन्ध में  सोचना  नहीं  उसका  काम

 तो  मंत्री  महोदय  की  इच्छानुसार  फाइलों  को  प्राप्त  करना  और  उनके  शीघ्र  निपटारे  के  सम्बन्ध  में

 पत्राचार  करनी  मंत्री  महोदय  का  विशेष  सहायक  के  कार्यालय  से  भिन्न  एक  अलग  कार्यालय  था  ।

 इसलिए  किसी  प्रकार की  कोई  गलती  होने  की  सम्भावना  ही  नहीं
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 11  1974  अर्थात  लाईसेंस  कांड  के  बारे  में  श्री  एल०  एन०  मिश्र

 के  विरुद्ध  निरघंधारधिकार  का  प्रश्न

 एस  भी  कहा  Tat  है  कि  विदेश  व्यापार  मंत्री  चाहत ेहे  कि  यदि  प्रार्थी  क  साथ  कोई  अन्याय

 हुआ  है  तो  उपचारात्मक  कायंबाही  की  जाए  तथा  अरयात-चिया  विनियमों
 के  अंतगर्त  उन्हें  सम्भव

 रियायत  दीं  जायें

 केन्द्रीय  जांच
 ब्यूरो  की  रिपोर्ट  में  कहा  गया  है  कि  यहं  पहले  ही

 बताया  जा  चुका है  अ अगस्त
 1972  तक  श्री  के०  रामन  और

 श्री  कृ ०  Tae  Xo  बता
 समेत  अनेकों  अधिकारी  लगातार

 इस  बात  पर  दृढ  रहे  कि
 यमन  और  माही के  आयोजकों  के

 साथ कोई
 भेदभाव  नहीं  बरता गया  है  और

 इसलिए  आयात  लाईसेंस  यदि  देकर  किसी  प्रकार  को  राहुल  देने की  आवश्यकता नहीं  है  ।  ay  रामन

 और  श्र  पिलाई
 ने

 1956  से  विशेष  अतिरिक्त
 देने

 की  हो  सिफारिश

 नहीं की
 बल्कि  वर्ष

 1955
 की  अवधि

 के  लियें  भो  लाइसेंको  सिफारिशें  कीः  )

 अध्यक्ष  महोदय :  उन्होंने  कहा है  की  मंत्रो  ने  कुछ  बातों  का
 जवाब  नहीं  पा  है  इस  बात

 को  स्पष्ट  क्रिया  था  कि  ये  उन्हीं  बातों  के  बारे में  स्पष्टीकरण
 मांगे  बारे

 में
 मंत्री  ने  कुछ  नहीं

 बतायी  |

 श्री  ज्योति  बसु  यह  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  की  रिपोर्टे  का  अंश  में  सिद्ध  कर  सकता हूं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  आपको  इसके  बारे  में  नोटिस  देना  चाहिये  था  ।

 श्री  ज्योती  नीय  बसु  :  कृपया  निष्पक्षता  से  काम  ले  ।

 अध्यक्ष  महोदय :  आपने  कुछ  ऐसी  बातें  कही  जिनके  बारे  में  आपने  नोटिस  नहीं  दिया  ।  आप

 तो  भाषण  ही  दे  रहे है  ।

 श्री  ज्योती मंथ बसु  :
 नियम  368

 के  अनुसार  यदि  मंत्री  किसी
 ऐसे  दस्तावेज  से  उद्धरण  देते  है

 जिससे  सभा
 पटल

 पर  नहीं  रखा
 गया

 तो  उसे  सभा
 पटल

 पर  रखाਂ  जायेगा
 नियम  369  के  अनुसार

 सभा  पटल  पर  रखें  जोने  वाले  दस्तावे  जो  पेश  करने  वाले  प्रमाणित  करेंगे  ।

 अध्यक्ष  महोदय :
 अब  माननीय  सदस्य  नयी  नयी  बातें  कह  रहे  और  मुझसे  सभा-पटल  पर

 नये  दस्तावेज  रखने  की  अनुमति  मांग रहे  हँ  ।-

 थ्रो  ज्योतिर्मय  बसु  यदि  में  इन  दस्तावेजों  को  सभा-पटेल  पर  रख  तो  इससे  किसी  प्रकार
 की

 हानि  नहीं
 होगी

 महत्वपूर्ण
 बात  यह है  कि  मंत्री  महोदय  रमन

 और
 पिल्लई  दो  अधिकारियों  पर

 चेरी ज जाने  का  दबाव  डालने  और  एक  कहानों  गढ़ने  से  पहले  वे  ल  mars
 Fas  कई  तक

 सांसों  को  दिये  जाने  के  विरूद्ध थे  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :
 अब  आप  बैठ  जायें  ।

 श्री  ज्यॉतीमंय बंसु  :  यह  स्मरण  रहे  कि  श्री  पिल्लई  और  श्री  रमन  ने  और  क्रि

 पॉंडिचेरी  में
 बातचीत

 की  ।  नियंत्रक  की
 22

 फरवरी  1973  की  रिपोर्ट में  ग गया  कि  यदि  इन
 =

 फर्मो को  कुछ
 लाभ  देना  ही  होते  व

 उ
 ह  उन्हें  उस  समय  के  लिए  दिया  जा  सकता है  जिसे  समय

 के  लिए  ge  ्  कोटे  के  प्रमाणपत्र  दिये  गय  हैँ

 में  समाप्त  करते  हुए  इसे  सभा-पटल  पर  रखता हूं  ।  में  '  प्रभावित करें  हूं  (

 | धान  )

 श्री  श्यामतंदन मिश्र  मंत्री  महोदय  अपना  बचाव  ठीक  ढंग सें  नहीं कर  सक े।

 113

 LSS/74



 Qu  sstion  of  Privilege  against  December  11,  1974
 Shri  L.  N.  Mishra

 Tae  Lee  टल  एनएल  लय

 श्री  श्यामनंदन

 श्री  वाजपेयी  की  बात  का  उल्लेख  करते  हुए  4  दिसम्बर  को  मंत्री  महोदय  कहा  था  कि

 sam  स्वर्गीय  पिता  का  नाम  पंडित  रविनंदन  मिश्र  है  और  रविन्द्र  नाथ  मिश्र  नहीं  ।  क्या  इसे  एक

 अच्छा  बचाव  कहा  जा  सकता है  ?  क्या  नाम  की  गलतफहमी  से  इस  प्रकार  फायदा  उठाया  जा  सकता

 है  जिस  प्रकार  मंत्री  जी  ने  उठाया है  ?

 मेरी  बात  का  उल्लेख  करते  हुए  मंत्री  महोदय  ने  कहा है  कि  मेँ  अपने  मित्र  श्री

 नंदन  मिश्र  द्वारा  5-12-74  को  लगाये  गये  आरोप  लूंगा  ।  श्री  एल०  एन०  मिश्र ने  कहा  था  कि

 मने  23-11-73  को  फाइल  पर  नोट  लिखा  था  ।  यहां  भी  मंत्नी  महोदय ने  तारीखों के  बारे में
 अपने  को  शांति में  डाला  aa  टेप  है  और  टेप  की  जानकारी  क  बिना  भो  में  सच्चा हुं
 क्योंकि  दो  स्थानों  पर  उन्होंने  अपनी  बातों  में  इसका  उल्लेख  किया  हो  है  रिपोर्टर

 ने  शोर में  शब्दों  को  ठिक  प्रकार से  न  सुना  हो  ।  अतः  हो  सकता  है  कि  इसमें  कुछ  गड़बड़  हो  परन्तु

 फिर  भी  जो  वाक्य  रह  गये  और  जो  टेप  में  अंतिम  हैँ  ।

 यहँ  23  1972  को  हुआ  था  मैँ  मंत्री  महोदय  को  संदेह  का  लाभ
 दे  सकता हूं  कि

 उन्होंने  इस  बाद  रिकार्ड  नहीं  किये  था  ।  फिर  भी  क्या  मेंने'यहू  उसी  दिन  अपने  भाषण  में  नहीं

 कहीं  था ?  wa  उसी  दिन  यह  कहां  था  कया  यह  समझते हँ  कि  अधिकारी  ने  यहं  टिप्पणी

 इसलिये  dil  क्योंकि  वहं  स्वयं  इसे  करना  चाहत  था  या  इस  लिये  कि  23-8-72  को  मंत्री

 महोदय  ने  किया  था  ?  aa:  मंत्री  के  लिये  यह  कहना  कि  मेंने  तिथियों  में  भ्रम  पै  दा  करने  का  प्रयास

 किया  उचित  नहीं  है  ।''

 मंत्री  महोदय  ने  अपने  ही  शब्दों  में  यह  अरोप  लगाने  का  प्रयास  किया  है  और  इससे  उन्होंने  मरे  साथ

 अध्याय  करने  का  प्रयास  किया  है  ।  हम।रे  आरोप  है  कि  मंत्री  ने  इस  पर  बल  देकर  कहा  है  कि  उन्होंने

 अभ्यावेदन  को  साधारण  रूप  में  सम्बन्धित  अधिकारी  या  कार्यालय  में  भेज  दिया  था  और  इसी  कारण  वश

 हमने  इसे  सिद्ध  किया  है  .  .  ...  )
 '

 मंत्री  ने  यह  भी  कहा है  कि  उन्होंने  कोई  आदेश  नहीं  दिया  था  ।  लेकिन  उनके  23-8-72  के

 ब्यौरे  at  कार्यवाही  और  5  फरवरी  1973  को  की  टिप्पणी  के  आधारों  पर  हमने  सिद्ध

 कर  दिया  है  कि  मंत्री  ने  तुरन्त  आदेश  दिया  था ।  मंत्री  ने  अपने  वक्तव्य  में  भो  इस  बात  से  इन्कार

 नहीं  किया हैं  कि  जसा  कि  मैंने  उचित  किया  उन्होंने  23  कोई  टिप्पणी  दी  थो

 ad  मंत्री  ने  परोक्ष  रुप  से  कहा  है  कि  यह  टिप्पणी  किसी  को  सहायता  देने  के  ओ  शय  से  नहीं  की  गई  थो  ।

 लकिन  रिट  याचिकाओं  के  वापस  किये  जाने  पर  उच्च  न्यायालय  आदेश  से  क्या  सिद्ध  हुआ  है
 ?

 उस  आदेश  सें  बताया  गया है
 कि  मामले  पर  राजीनामा  हो  गया  इसलिये  श्री  fag  अपनी

 याचिकाएं  वापस  लेना  चाहते  हैं  राजीनामा  का  क्या  अर्थ  यह  11-9-72  की  बात  अतः

 इस  तिथि  के  बारे में  कोई  भ्रम  नहीं  होना  चाहिए ।

 मंत्री  महोदय  ने  ऐसा  dea  है  कि  मैने  उनके  विरूद्ध  गुणित  अरोप  लगायें  ह  लेकिन  मैंने

 भावना से  कोई  आरोप  नहीं  लगाये  मंत्री  महोदय ने  है  कि  मैंने  जानबूझकर  तथ्यों  को  तोड़ा
 ।  मैने  एसा  नहीं  किया  मे  यथार्थ  की  भाषा  में  बोलना  चाहता  था  ।  ad  प्रत्येक

 से मंत्री  के  वक्तव्य  से  हमारे  प्रश्नों  का  उत्तर  नहीं  आया  है  और  ag  बात  निर्विवाद  सिद्ध

 हो  गयी है  कि
 मंत्रो  आदेश  दिये  थे

 उन्होंने  इस  मामले को  सामान्य  तरीके  से नहीं  निपटाया

 है  ।  इस  मामले  में  मंत्री  का  अपना  सक्रिय  हित  रहा

 Shri  Madhu  Limaye  :  Kindly  obtain  the  text  of  the  compromise  regarding  with-

 drawl  of  petitions  from  the  Government.

 अध्यक्ष  वाजपेयी  यहां  नहीं  हैं  ।
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 20  1896  (as)  सभा  पटल  पर  रख  गए  पत्न

 Shri  Hukam  Chand  Kachwai  (Morena) :  Hon.  Minister  should  give  the  statement
 after  the  speech  of  Shri  vajpayee.

 Mr.  Speaker  :  It  was  fixed  for  today.  He  should  have  come  today

 रेल
 मंत्री  एल०  एन०  मिलन  )  :

 में  उसका  उत्तर  देना  चाहता  ZI

 att  श्याम नंदन  मिश्र  :  वे  परिसीमन  आयोग  की  बठक  में  गय  हैं
 ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  उन्हें  मुझे  तो  सुचित  चाहिये  था  |

 निर्माण  और  आवास  तथा  संसदीय  काय  मंत्री  (att  क  ०
 :  मंत्री  महोदय  की  बात  सुननी

 चाहिये  और
 यह

 आज  हो  जाना  चाहिये  |

 श्रीਂ  पोल  मोदी  आप  श्री  वाजपेयी  के  बार में  इनकी  बात सुन  लें  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :
 आपको  इस  बारे  में  कया  कहना  है

 ?

 att  कुल  एन०  मिश्र  :  श्री  वाजपयी  ने  अपको  इस  बारे
 में एक एक  पत्न  लिखा  है  कि  या  तो  आप  मंत्री

 का  ध्यान  इस  ओर  दिलाएं  या  मंत्री  के  बयान  से  पहले  उन्हें  इस  प्रश्न  को '  उठाने  की  अनुमति

 दी  जाये  |

 श्री  श्यामनंदन  मिश्र :  हां  इसे  कल  ले  सकते हैं  |

 अध्यक्ष  महोदय  हम  कल  तंक  उनकी  प्रतोक्षा  कर  लंग

 सभा  पटल  पर  रख  गएं  पत्र
 PAPERS  LAID  ON  THE  TABLE

 बटालिक  और  औद्योगिक
 अनुसंधान  परिषद  नई  दिल्‍ली  के  क

 1972  के  विधिक  लेखे  तथा  1971-72

 क  लेखापरीक्षित  लेखे

 उद्योग  और  नागरिक  पूरी  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बी०  पी०  :  में  जो  Zo  wo  पाई

 को  ओर  निम्नलिखित  पत्र  सभा-पटल  पर  रखता g

 (1)  वैज्ञानिक  और
 औद्योगिक  अनुसंधान  परिषद्‌  नई

 क्ले  के  वर्ष  1972
 के  वार्षिक

 प्रतिवेदन  तथा  अंग्रेजो  को  एक  प्रति  तथा  वर्ष  1971-72

 परीक्षक  लेखे ।

 (at)  बवानी  और  औद्योगिक  अनुसंधान  परिषद  नई  दिल्‍ली  वीं  1971-72  के  लेखे

 सम्बन्धों  लेखापरीक्षा  प्रतिवेदन  तथा  अंग्रेजो  की  एक  प्रति  |

 वैज्ञानिक  और
 औद्योगिक  अनुसंधान  परिषद्‌  नई  दल्लो  के  वह  1973  के  वार्षिक

 वेदन  को  एक  प्रति  तथा  1972-73  के  लेखापरी गीत  लेखे  ।

 (2)  उप
 यक्ति

 दस्तावेजों  को  सभा  पटल  पर  रखने में  हुए  विलम्ब  के  कारण  बताने  वाला  एक  विवरण

 दो  तथा  अंग्रेजो  |

 724/  74] में  रखे  गये  ।  देखिए  संख्या  एल०  ठी०
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 Papers  Laid  on  the  Table  Agrahayana  20,  1896  (Saka)

 अखिल  भारतीय  सवा  1951  के  अन्तरगत

 गृह  मंत्रालय  में  उपमंत्री  एफ०  एच०  :  में  sty  ओम  महता का  ओर  अखिल

 भारतीय  सेवा  अधिनियम  को  घारा  3  की  उपधारा  (2)  के  अंतगर्त  निम्नलिखित  अधिसूचनाओं  को  एक

 प्रति  सभा  पटल  पर  रखता  हूं
 :--

 (1)  भारतोय  प्रशासनिक  चौबीसवाँ  संशोधन  1974  जो  दिनांक  30

 1974
 के

 भारत  के  राजपत्र
 में अधिसूचना

 संख्या  ato  सां
 ०

 fro  1260  में  प्रकाशित हुए थे -]
 |

 \
 (

 2)  भारतोय  पुलिस  सातवां  संशोधन
 दिनांक

 30
 नवम्बर

 1974

 के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  ato  ato  नि०  1261  में  प्रकाशित  हुए  थ े।

 (3)  वन  तीसरा  संशोधन  1974  जो  दिनांक  30  1974

 के  भारत  के  राजपत्र में  अधिसूचना  संख्या  ato  सां०  नि०  1262  मं  प्रकाशित हुए  थे  ।

 में  रखे  गये  ।  देखिए  संख्या  एल०  टी०  8725/74]

 गर-सरकारी  सदस्यों  विधेयकों  तथा  संकल्पों  सम्बन्धी  समिति
 COMMITTEE  ON  PRIVATE  MEMBERS

 BILLS
 AND  RESOLUTIONS

 Asat  प्रतिवेदन

 श्री  एसਂ  ०  पी०  भट्टाचार्य  :  मे  गर-सरकारों  सदस्यो ंके  विधेयकों  तथा  संकल्पों  dard

 समिति  का  48  वां  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  करता हूं  ।

 ऋषिकेश  स्थित  हिन्दुस्तान  एन्टीबायटिक्स  संयंत्र  के  कर्मचारियों  की
 बहाली

 सम्बन्धी  निर्णय  के  कार्य

 वयन  में  विलम्ब  के  बारे  में  वक्तव्य

 Statement  Re.  Delay  in  Implementation  of  the  Award  about  Reinstatement

 of  Employees  of  Hindustan  Antibiotics  Plant,  Rishikesh

 पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्रालय
 में

 राज्य  मंत्री  क०  आर०  नियोजकों  और  कम

 कारों क  सोच  डॉ०  पो०  एल०  के  अध्यक्ष  और  श्रम  देहरादून  द्वारा  सम

 झोला-ज्ञापन
 दिनांक  28-6-

 1972
 को

 किया  गया था
 |  इस  ज्ञापन को  दाँतों के  अनुसार  दिनांक  10

 1972  के  मांग-पत्र  में
 निहित

 तोंदों  मांगे  पैट्रोलियम  और  रसायन  मंत्रो  के  निर्णय  मे  जो

 गयो
 qt,  जिनमें  से  एक  मांग [  ईंटो  बायोटिक्स  संयंत्र  ऋषिकेश  के  पदच्युत  कर्मचारियों

 को  बहाल  करने

 सेਂ  सम्बन्धित  थो  ।  भूतपूर्व  पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्रो ने  श्रम  मंत्र  से  इस
 मामले

 को  जांच  करने

 और  उस  सम्बन्ध  में  अपने  निणंय  से  seg  अवगत  कराने  का  अनुरोध  किया
 था  ।

 भूतपूर्व  पेट्रोलियम  और

 रसायन  श्रम  मंत्रो  का  निर्णय  मिल  जाने  इससे  सहमत  हो  गए
 और  उस  निर्णय  को

 सुचना
 दिनांक  11  जून  1974  के  अपने पत्र  से  श्री  एस०  एम०  बनर्जी  को  दो  थो  ।  आई०  डो०  पो०  एल०  के

 प्रबन्ध  निदेशक  को  इस  निर्णय  को  सुचना  पैट्रोलियम  और  रसायन
 मंत्रालय  में  निदेशक  द्वारा  दिनांक  15.

 जून  1974  के  पत्र द्वारा दों गई  थो  |
 प्रबन्धकों

 को  अभी  इस  निप  को
 अमल  में

 लाना  मेंने इस  मामले

 और
 अन्य  माँगों  पर  यूनियन  के  साथ  पहले  भी  कई

 बार  बातचोत  को  है  ।  में  प्रबन्धकों  और  बकस य  नियम

 कौ

 एक  बठक
 अगले  सप्ताह  इस  निर्णय  को  अमल  में  लाने  के  उपायों

 पर
 विचार  करने  के  लिए  बुला  रहा

 ।  इस  सम्बन्ध  में  में  दूसरा  व्यक्त व्य  चालू सत्र के  समाप्त  होने  से  पहल  दूंगा

 शमी  एस०  एम०  बनर्जी  में  कुछ  निवेदन  करना  चाहता हूं  इसके  बारे  में
 में  पहले हो  लिख  चुका
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 11  दिसम्बर  1974.  सिविल  प्रक्रिया  संहिता  विधेयक

 अध्यक्ष  महोदय  :  नियम  तो  कोई  नहीं  है  किन्तु  आप  आपनी  बात  कह  सकते

 श्री  एस०  एस०  बनर्जी  :  यह  कर्मचारियों  और  आई०  डो  ०  पो०  एल०  के  चेयरमन  दोनों

 को  सहमति  से  श्रम  मंत्री  को  सौपा  गया  था  और  मई  1974 में  यह  निर्णय  दिया  गया  था  कि  बरखास्त

 fer  गये  सभी  12
 फर्म  चोरियों  को  पुनः  काम  पर  लिया  जायेगा

 और  उन्हें  पिछली  अवधि  के  लिए  एक

 चौथाई  मजूरो  दो  और  रसायन  मंत्रो  श्रो  बरूआ  ने  मुझे  लिख  था  कि  बहालो  के

 आदेश  किये  जाने  वाले  ze  |  परन्तु  वह  निर्णय  अभी  तक
 लागू  नहीं

 किया  गया  में  मंत्रो  महोदय

 से  आह्वान  चाहता  हूं
 कि  उन  आदेशों  को  श  कर  क्रियान्वित  feats  यिंग

 सदस्य  द्वारा  व्यक्तिगत  स्पष्टीकरण
 Personal  Explanation

 by
 Member

 श्री  वसन्त  साठे  कल  आफ  इंडियाਂ  समाचार  पत्र  में  यह  समाचार  कृपा  था  कि  मैंने

 यह  कहा  कि  विधेयक  से  सरकार  को  कपटता  का  पता  चलता  प्रोविजन  बिग्रेड  अगर  डिसप्ले सटी
 अज़दी  में  स्पष्ट  करना  चाहता  हूं  फि  मेंने  को  स्टोन  द्वारा  विधेयक  में  परस्पर  विरोध  व्यवस्था

 के  बारे में  की  गई  टिप्पणी  के  बारे में  कहा  था  कि  बिल्कुल  कपटपूर्ण  इज

 मैंने  सरकार  को  ईमानदारों  पर  कोई  आरोप  नहीं  लगाया  में  चाहता हूं
 कि  उक्त

 समाचार  पत्र  इसे  ठोक

 अध्यक्ष  महोदय  :  आपको  मुझे  लिखना  भो  चाहिये  ari

 सिविल  प्रक्रिया  संहिता  विधेयक

 CODE,  OF  CIVIL  PROCEDURE  (AMENDMENT)  BILL

 संपत  समिति  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  करने  के  लिए  समय  का  बढ़ाया  जाना

 श्री  लो ला घर  weet  में  प्रस्ताव  करता हूं  !

 ug  सभा  सिविल  प्रक्रिय  1908  और  परिसीमन  1963  का  और

 संशोधन  करने  वाले  विधेयक  संयुक्त  समिति  का  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  किये  जाने

 का  समय  अगले  वर्षाकालीन  सत्र  (1975)  के  प्रथम  सप्ताह  के  अन्तिम  दिन  तक  बढ़ाती

 है  44.0

 अध्याय  महोदय :  प्रश्न  यह  है  :

 सकी  ag  ani  सिविल  प्रक्रिया  1908  और  परिसीमन  अधिनियम  1963  कां  और
 पि संशोधन  करने  वाले  विधायक  सम्बन्धों  संयुक्त  समिति  का  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  |  ह  नः  य  जाने  का

 समय  अगले  वर्ष कालीन  सत्र  1975  के  प्रथम  सप्ताह  के  अन्तिम  दिन  तक  बढा  ती  है  ी

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हआ
 The  Motion  was  adopted.

 इसके  पश्चात  लॉक  सभा  मध् याह ून  भोजन  के  लिए  2  बजकर  30  मिनट  तक  के  लिए  स्थगित

 हुई  ।

 The  Lok  Shabha  then  adjourned  for  Lunch  till  thirty  miniues  past  Fourteen  of  the  clock.

 लोक  सभा  2  बजकर  30  मिनट  Ho  प०  पर  पुनः  समवेत  BE  ।

 The  House  met  at  7  ty  minutes  past  Fourteen  of  the  clock.
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 Code  of  -Givil  Procedure  December  11,  1974

 (Amendment)  Bill
 ———

 उपाध्यक्ष  महोदय  पीठासीन  हुए  ।

 Mr,  Deputy  SPEAKER  in  the  chair  4

 उपाध्यक्ष  अब  हम  रुग्ण  कपड़ा  उपक्रम  विधेयक  के  बारे

 में  गये  व्यवस्था  के  प्रश्नों पर  बिचार  करेंगे  ।

 Sto  मधु  दण्डवत  आज  समाचर  पत्तों  में  छपा  हैकि  भारत में  चालीस  लाख

 स्विस  घड़ियाँ  बेची  गई  स्विस  उद्योग  ने  स्पष्ट  तौर पर  कहा है  कि  ये

 घड़ियां  वहां  नहीं  बनी  और  नकली  नि  इस  बारे  में  मंत्री  महोदय  को  स्थिति  स्पष्ट  करनी

 चाहिये  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अभी  तक  नियम  377  अन्तर्गत  मामलों  को  नहीं  ले

 Shri  Madhu  Limaye  (Banka)  :  Mr.  Deputy  Speaker,  Sir,  While  94...  थि  A.  amend-
 ment  was  being  discussed,  I  raisd  an  issue  aboutM/s  Mody  Rubber  Limited and  sought  .the

 permission  tolay  a  document  on  the  Table.  Though  the  same  has  been  laid  on  the  Table,
 yet  I  am  to  point  out  that  shri  N.  K.  P.  Salve  said  on  that  day  that  the  Managing  Director
 of  that  firm  alleged  that  it  was  a  forged  document.  challenge  the  Managing  Director  and
 ask  him  to  prove  that  the  said  document  was  forged.  Shri  Salve  should  also  ask  the  Managing
 Director  to  prove  that  the  document  was  a  forged  One.  wrote  a  letter  to  him  and  he  15

 circulating  a  concocted  story  ofthe  Mody  Rubher  Gompany.  There  should  be  an  inquiry
 20001.0 11.0  am  ready  tofacean  enquiry.

 श्री  व्यालार  :  ag  समाचार  है  कि  संसद  सदस्य  श्रीमती  गायत्री  देवी  के

 आभूषणों  की  अमरीका  में  चीरी  हो  गई  किन्तु  उन्होंने देश  से  बाहर  जाते हुए  कोई  एसी

 घोषणा  नहीं  की  थी  कि  ag  कौनसी  बहुमूल्य  वस्तुएं  देश से  बाहर ले  रही  हँ  ।  नियमानुसार
 उन्हें  ऐसा  सदस्या  के  विरुद्ध  क्या  कार्यवाही  at  गई

 Shri  Mohammad  Isamil  (Barrackpore)  :  On  the  night  of  grd  December  our  office
 was  burnt  by  congressmen.  There  is  no  law  and  orderin  Orissa.  want  that  the  Home  Minis-
 ter  should  make  a  statement  about  it.

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  घटना  दुर्भाग्यपूर्ण  किन्तु  विधि  व्यवस्था  का  तो  राज्य  सरकार

 के  अधीन  है ।

 शनी  एस०  एम०  बनर्जी  :  10  दिसम्बर के  टाइस  आफ  इंडिया में  यह  समाचार

 छपा
 कि  एक  हरिजन  की  पिटाई  के  कारण  मृत्यु  महाराष्ट्र  राज्य  विधान  सभा

 में  आज  इसका  किया  गया  ।  में  चाहता  हू ंकि  मंत्री  महोदय  इस  बारे  में  वक्तव्य

 द

 Shri  Hukam  Chand  Kachwai  (Morena)  :  About  37  employees  have  been  dismissed  in
 Vehicle  Factory  Jabalpur,  which  is  under  Ministry  of  Defence.  The  dismissed  employees
 were  being  prosecuted  for  the  offence  of  theft,  dacoity  and  murder.  I  request  the  Govern-
 ment  to  investigate  into  the  matter  and  reinstate  them  and  withdraw  cases  against  them.

 Shri  Janeshwar  Mishra  (Allahabad)  :  Mr.  Sir,  yesterday  it  so

 happened.  Some  people  including  Brahmanand  Reddy  were  proceeding  towards  India
 Gate  to  instal  statye  of  Mahatma  Gandhithere.  But  the  police  snatched  away  the  statue
 from  the  hands  of  Shri  छिपाया  Reddy  and  threwit  on  the  ground.  The  statue  broke
 into  pieces.  Itis  very  shameful.  The  Minister  shoula  give  a  statement  on  itand  action  should
 be  taken.

 श्री  पी०  जी०  भावलंकर  :  केन्द्रीय  सरकार  से  कई  बार  अनुरोध  कर  चुका
 fa  लीय  सहायता  दे  ॥ हूं  ag  गुजरात  राज्य के  सूखाग्रस्त  क्षत्रों  के  लिए  पर्याप्त
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 amy  कपड़ा  उपक्रम  विधेयक 20
 अप्रह्ययण, पनस

 1896  (7)
 —

 किन्तु  सरकार की  ओर  से  कोई  उत्तर  न  मिला ।  अंतः  मेरा  अनुरोध है  कि  केन्द्रीय  सरकार
 इस  सम्बन्ध  में  आश्वासन  दे  कि  पर्याप्त ਂ  वित्तीय  सहायता  जायेगी ।

 नयी  एस० Yo  मुरुगनन्तम  )  उपाध्यक्ष  तमिलनाडू  के  रामनाथपुरम

 पादुकोण  और  दूर  जिलों  में  अकाल  की  उत्पन्न  हो  गई  है  और  वहाँ

 लोग  भूख से  मर  राज्य  सरकार  ने  केन्द्र  से  राहत  कार्यो ंके  लिए  5  करोड़

 रुपये  की  सहायता  मांगी  मेरा  केन्द्रीय  सरकार  से  अनुरोध  हँ  कि  वह  तत्काल

 की  अन्यथा  ag  स्थित  और
 अधिक

 बिगड़  जायेगी

 कपड़ा  उपक्रम  (  राष्ट्रीयकरण  )
 विधेयक

 SICK  TEXTILE  UNDER  FAKING  (NATONALIZATION)  BILL

 शुरू  करते  ह  कल  खंड उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  हम  विधेयक  पर  चर्चा  को  qa:
 5  के  बारेमें  जो  व्यवस्था  का  प्रश्न  उठा  उस  पर  पहले  मंत्री  महोदय  के  विचारਂ  सुनें  ।

 उद्योग  और  नागरिक  पुत  मंत्रालय  राज्य  मंत्री  बी०  पी०  :  विधेयक

 के  खंड  5  पर  चर्चा  के  दौरान  श्री  स०  एम०  स्टीफन  ने  यह  प्रश्न  उठाया  कि  खंड
 5  के

 उपखंड  (3)  का  भाग  खंड  5  के  उपखंड  (2)  के  भाग  का  विरोधी
 है  और

 इसलिए  उस  पर  आगे  चर्चा  नहीं  की  जा  सकती  ।  जैसा कि  q  पहले भी  कह  चुका  हूं  कि

 इन  दोनों  में  कोई  विरोध  नहींहै  और  इनका  अर्थ  निकालते  हु  व्याख्या  का
 सिद्धान्त

 को  अपनाना  चाहिए  उक्त  की  व्याख्या  इस  प्रकार  करने  ae  यद्यपि  संशोधन

 की  आवश्यकता  नहीं है  |  फिर  भी  मैं  संदेह  दूर  करने के  उद्देश्य से
 खंड  पांच  में  एक

 संशोधन  पेश  करना  चाहता  हूं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  माननीय  मंत्री  ने  उक्त  संशोधन  का  नोटिस  दिया है  और  उसे

 परिचालित  कर  दिया  गया  मेरे  विचार  से  उठाई  गई  आपत्ती  को  अब  निराकरण
 हो

 गया  है  और  अब  खंड  परਂ  आग  चर्चा  की  जा  सकती

 अब  श्री  एस०  एम०  बनर्जी  अपना  संशोधन  संख्या  232  पेश  करें  ।

 श्री  एस०  एम०  बनर्जी  q  इसे  वापस  लेता
 में  इस  पेश  नहीं

 करना  चाहता  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  मंत्री  महोदय  अपना  संशोधन  पेश  करें  ।

 श्री  बी०  पी०  मौत  :  प्रस्ताव  करता हूं  कि

 ब् =
 ~~

 पंक्ति  9  से  13 के  स्थान  निम्नलिखित  रखा  जाये

 save  as  otherwise  expressly  provided  in  this  section  ocin  any  other  section  of
 sub-section  (2),  in this  Act,  no  liability,  other  than  the  liability.  specified  in

 relation  to  a  sick  textile  undertaking  in  respect  of  any  period  prior  to  the  appoin.
 ted  day,  shall  be  enforceable  against  the  Central  Government  or  the  Nationa
 Textile

 तमिल  में  दिये  गये  भाषण के  अंग्रेजी  अनुवाद  का  संक्षिप्त  हिन्दी  रूपांतर  ।

 Summuriséd  version  based  on  English  translation  of  the  speech  delivered  in  Tamil,
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 Sick  Textiles  Undertakings  Agrahayana  20,  1896  (Saka)
 (Nationalisation)  Bill

 $$$ —$—

 xe  arfet
 Aa [  इ  नियम  की  इस  धारा  अथवा  किसी  ae  धारा  में  उपबन्धितਂ

 के  सिवाय  नियत  दिव  के  पूर्व  किसी  अवधि  के  बाबत  किसी  ऋण  wast  उपक्रम

 के  संबंध  में  उपधारा  (2)  निर्दिष्ट  दायित्व  के  अतिरिक्त  कोई  अन्य  दायित्व

 केन्द्रीय  सरकार  यय  राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम  के  विरुद्ध  प्रवर्तनीय  नहीं  होगा  ी

 [233]

 उपाध्यक्ष  महोदय  अब  खंडਂ  5  पर  संशोधन  पेश  किये  जा  चुके  हैं
 नारायण  पाडेय  वह  यहां  उपस्थित  नहीं  द. ह  श्री  एस०  एम०  बनर्जी ।

 श्री  एस०  एम०  बनर्जी  :  मेरा  पहला  संशोधन  संख्या  77  विधेयक  के  पृष्ठ  5

 पर  में  जो  व्यवस्था  उससे  कपड़ा  मिलों  के  श्रमिकों  और  कर्मचारियों  को  वह

 मारी  या  अन्य  राशि  सुरक्षित  नह  होती  जो  राष्ट्रीयकरण से  पूर्व  उन्हें  देय  थी  यह

 संशोधन  श्रमिकों  और  कर्मचारियों  के  feat,  अधिकारों  तथा  oe  देय  राशियों  आदि

 की  सुरक्षा  के  लिए  प्रस्तुत  किया  गया  माननीय  श्री  ने  यह  आश्वासन

 थाकि  = a9  श्रमिकों  सेवा  राष्ट्रीयकृत  क्षेत्र  कोਂ  स्थानान्तरित  की  उनके  feat

 की  रक्षा  की  जायेगी  ।.  उस  आश्वासन  की  क्रियान्विति  होत  मैने  यह  संशोधन  पेश  किया है  ।
 यदि  इसे  स्वीकार  लिया  जाता  है  .  तो  उससे पहुं ले  की  सम्पूर्ण  अवधि  सुरक्षित  हो

 जाती  है  ,.  चाहे  उस  अवधि  श्रमिक  बिरला  अथवा  थापर  बन्धुओं  में  से  किसी

 के  यहां  भी  कर्मचारी  रहा

 दूसरी  बात  संशोधन  100  के  सम्बन्ध  में  है  कि  औद्योगिक  विवाद  प्रायः  होते  रहते  और  उन

 प्री  न्यायलय  या  न्यायाधिकरण  कर्मचारी  के  पक्ष में  निर्णय  भी  देते  हा  परन्तु  उन्हें

 शक्ति  नहीं  किया  जाता  |  उन्हें  क्रियान्वित  किया  st  चाहिए  और  श्रमिकों  को  देय  राशि

 का  भुगतान  उन्हें  feat  जाना  चाहिए  चाहे  वह  राशि  राष्ट्रीयकरण से  पूर्वे  की  अवधि

 शग  q et  क्यों  आशा  करता  हूं  कि  सरकार  मेरे  संशोधनों  की  भावना  को

 समझकर  उन्हें  स्वीकार  करेगी
 |

 Shri  Ram  Singh  Bhai  (Indore)  !  Sir;  I  have  amendments  Nos.  83  to  87  to  clause

 5.  Itis  provided  to  clause  5  that  Central  Government  or  the  corporation  wil]not  be  res-

 ponsible  for  wages,  salaries  and  other  dues  of  employees  of the  sick  textile  millsin  respect  of

 any  period  prior  to  the  management  of  such  mills  taken  over.  In  my  _  view  this  is  the  res-

 ponsibility  of  Government.  The  workers  have  been  complaining  that  their  amount

 ment,
 isnot  being  deposited  and  they  are  not  getting  their  salaries  and  there  is  gross  mismanage-

 the  need  of  taking  over  has  arisen.  Government  should  have That  is  why
 the  form  of taken  steps  to  recover  Rs.  1.  core  12  lakhs  which  has  been  accumulated  in

 G.  Fund  with  the  mill-owner.  If  Government  does  not  feel  its  responsibility,  nationalisa-

 tion  cannot  be  a  success.  The  Cooperastioa  of  workers  was  sought  at  the  time  of  taking  over.

 They  had  said  that  they  willwork  during  rest  interval  also  and  increase  production,  Govern-

 ment  is  now  saying  that  they  are  responsible  aftera  particular  date.In  other  words  they
 do  not  want  any  responsibility  in  respect  ofany  claim  before  1-4-1964.  After  taking  over

 the  mill,  a  sum  of  Rs.  83  lakhs  have  been  deposited  with  the  mill  and  they  are  not  prepared
 to  take  the  responsibility  of  recovering  itfrom  the  management  ofthe  Mill.  It  has  been

 mentioned  in  the  schedule  that  Governmeat  will  pay  a  sum  of  Rs.  1,000  as  compensation  of

 the  millbut  what  will  happen  tothe  dues  of  workers.  Government  should  take  care  of  the

 interest  of  workers.  Government  have  reduced  the  assets,  The  workers  must  get  their  money.
 This  is  the  intention  ‘ofthe  Prime  Miénister  as  well.  I  want  that  ‘just  before  the  prescribed

 day’  words  should  be  deleted  from  clause  5.  Government  cannot  say  that  workers  cannot

 go  to  the  court  to  realise  their  amount-‘Cannot’  word  should  also  be  deleted.  I  request  that
 the  two  amendment  should  be  accepted.

 श्री  एस०  आर०  दामानी  :  मे  संशोधन  संख्या  140  प्रस्तुत  करता हूं
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 श्री  सी०  एस०  स्टीफ़न  लि  मंत्री  महोदय  ने  अब  जो  संशोधन  प्रस्तुत  किये  है
 उनको  देखते  हुए  में  महसूस  करता  हूं कि  मेरे  संशोधनों  का  प्रयोजन  काफी  sean  सिद्ध

 होगया  अब  राष्ट्रय  कपड़ा  निगम  अधिग्रहण  के  बाद  की  अवधि  के  बारे में  ही
 सेवा की  पूरा  अवधि  की  जिम्मेदारी  aqa  ऊपर  ले  ली  अब  उसे  '
 तथा  अन्य  लाभों  विशेषकर  भविष्य  निधि  की  पूरा  हस्तांतरित  करना

 wis  भविष्य  की  राशि  का  समय  पर  भुगतान  नहीं  किया  गया  तो  अनुसूची

 में  एक  संशोधन  किया  गया  है  जिसमें  स्पष्ट  लिखा  हैकि  भविष्य  निधि  की  बकाया  राशि  को

 मालिक  को  देय  राशि  में से  aga  कर  लिया  मूल  बात  यह  है  कि  प्रबन्धक  भविष्य

 सम्बन्धी  देयता  को  स्वीकार  कर  ले  ।  समस्त  भविष्य  विधि  प्रबन्ध  को

 हस्तांतरित  कर  जायेगी  और  वे  भविष्य  निधि  के  बारे में  श्रमिकों  को  जबाबदेह  होंगे  ।

 जब  निगम  उपदान  और  पेंशन  के  बारे  में  जिमेदारी  लेता  होते  भविष्य  निधि की  राशि की
 ज़िम्मेदारी  लेने  से  मुकर  नहीं  सकतीं  |  जेब  qe  भविष्य  निधि  को  देयता  को  स्वीकार

 करता  है  उसका  भुगतान  भी  करना  और  मुझे  विश्वास  है  कि  मंत्रीਂ  महोद॑य  इस

 सम्बन्ध  में  भी  प्रबन्ध सम्बन्ध  में  एक  वक्तव्य  देंगे  ।  अब  मजूरी  और  वेतन  के

 ग्रहण  से  पहले  की  अवधि  के  बारे में  बिल्कुल  स्पष्ट  इसके  farq  प्रबन्धक

 ज़िम्मेदार  नहीं  होंग  ।  अधिग्रहण  बाद  की  अवधि  के  लिये  जिम्मेदार  अधिग्रहण
 को  अवधि  कुछ  मामलों  में  वर्ष  1959  से  है  और  कुछ  में  1961,  1963.  अन्तिम

 अवधि  1972  नहीं  स्वीकार  कर की  है-अर्थात  यह  एक  लम्बी  अवधि  में  यह
 सकता  कि  संगठित  कपड़ा  श्रमिकों  ने  इतनी  अवधि  की  बकाया  राशि  जमा  रहने  दी  हो ।

 यह
 कम  अवधि  की  ही  हो  सकती  यदि  यह  सच  हो  इसके  अनुसूची में  व्यवस्था

 कर्‌
 द

 गई
 -  फिर  श्रमिकों  को  देय  मुनरो  की  राशि  को  पूर्व  प्रबन्ध ग्र हेंग  श्रेणी  में  प्रथम  स्थान

 देकर  एक  बहुत  अच्छा  कार्य  far  गय  है  ।

 मिल  मालिकों  को  भी

 को  केवल
 बहुत  बड़ी  धनराशि  दो

 जातों  यह  ठोक  fe  कुछ  मिलों
 1000  रुपया  ही  मिलेगा  इन  मिलों  का  कई  वीं  पहले  अधिग्रहण

 गया  gat  मजूरी  की  राशि  जमा  होने  की  कोई  संभावना  न  फिरभी
 यदि  कानून  में  संशोधन  किया  जाय  तो  श्रमिक  प्रबन्धकों  के  साथ  कुछ  फैसला  कर  सकेंगे  ।
 बात  केवल  यह  है  कि

 यदि  भूतपूर्व॑  मालिकों  पर  श्रमिकों  का  दावा  बनता  है  और  इस  बात
 को  स्वीकार  कर  लिया  जाय  निश्चय  ही  अन्य  देयताओं  के  बार ेमें  कपड़ा  निगम  पर
 दबाव  डाला  जा  सकता  wa:  प्रबन्ध ग्र हुण  से  पहले  और  बाद  की  अवधि  में  विभाजन

 चाहिये  ।  यदि  इस  बात  कों  स्वीकार  कर  लिया  जाये तो  मजूरी  और  वेतन  के  लिये
 जा  सकती  है  sat  कोई  जोखिम  नहीं  अब  विधेयक  में  महत्वपूर्ण

 परिवर्तन  कर  गये  सभा के  सदस्यों  की  80-85  प्रतिशत  मांगें  संशोधनों
 के  मध्यम  से  पुरी  कर  दो  गई  शिव  शेष  बातें  ऐसी हैं जो  इन  हालात  में  पूरी  नहीं की  जा
 सकती  ।  .  मैँ  मंत्री  महोदय  का  धन्यवाद  हू ंकि  उन्होंने  संसद  की  भावनाओं का
 आदर  करते  हुए  यह  कार्यवाही  की

 श्रीमती  रोका  विद्याधर  देशपांडे  :  मैँ  संशोधन  संख्या  93-95  प्रस्तुत
 किये  इस  विधेयक  में  यद्यपि  सरकार  ने  प्रबन्ध  अधिग्रहण  से  पहले  की  अवधि  की  पेंशन
 और  उपदान  सम्बन्धों  ज़िम्मेदारी  अपने  पर  ले  लो  उन्होंने  श्रमिकों  की  शेष  बोनस  और

 उनको  भविष्य  निधि  का  उपभोग  इन भविष्य  निधि  की  ज़िम्मेदारी  बिल्कुल  नहीं  ली
 मिलों  के

 ने
 किया  अनेक  में  हुई  सरकार  को  पता

 हैं  मिल  मालिकों  ने  इस  धनराशि  को  अनेक  अन्य  उद्योगों  में  लगाया  उन्होंने  कोई
 घाटा  नहीं  उठाया

 ।
 श्रमिकों  के  साथ  धोखा-घड़ी  हुई  श्रमिकों  ने  राष्ट्रीयकरण

 का  स्वागत  किया है  परन्तु  वे  इस  ata  से  नाराज  हैं  कि  सरकार  मिल  मालिकों  द्वारा  प्राप्त

 मजूरी  और  न्नोनस  के  भूगतान  की  ज़िम्मेदारी  अपने  ऊपर
 नहीं ले  रही  यह
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 गयां है  कि  अनुसूची  में  प्राथमिकता  दी  गई है  परन्तु  यह  पर्याप्त  नहीं  वे  बैंक भी

 इस  धोखा-घड़ी  '  में  शामिल  हैं  जिन्होंने  राष्ट्रीयकरण से  पहले  मिल  मालिकों  को  ऋण  दिये

 अतः
 सरकार  को  उके  राशि  के  भुगतान  की  पुरी  जिम्मेदारी  अपने  पर  लेनी  चाहिये ।

 कपा  सरकार  चाहती  है  श्रमिक  न्यायालयों  में  जाकर  मुकदमे  चलायें  ?  यहं  सरकर

 की  ही  ज़िम्मेदारी  है  जितने  प्रबन्ध  अधिग्रहण  किया  सरकार  को  उप  मिलमालिकों की  अन्य

 वाणिज्यिक  कम्पनियों  की  कुर्की  करना
 चाहिये

 जिनमें  उन्होंने  श्रमिकों  का  धन  लगाया  हैं

 उन्होंने  घोखा-घड़ी  कर  के  यह  धन  प्रप्त  किया  फिर  लखों  रुपयों  की  भविष्य  सिधि

 है  और  सरकार  ने  उसके  भुगतान  के  लिये  कोई  ज़िम्मेदारी  नहीं लो  aa:  मेरा  संशोधन

 अवश्य  स्वीकार  किया  जाना  |

 मने  साधन  सख्या  103  प्रस्तुत  feat  संशोधित श्री  सुफियान  )
 उपखंड  2  यह  है

 कि  केन्द्रीय  सरकार
 और  राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम  अथवा  राज्य

 कपड़ा
 निगम

 की  अग्रिम  राशियां  तथा  मंजूरी  और  वतन  आदि  प्रबन्ध  अधिग्रहण  &  पहले  चाहे  वे  frat
 भी  अवधि  के क्यों न  att  मेरा  संशोधन  यह  है  कि  रुग्ण  कपड़ा  उपक्रमों  को  दिये  गये  ऋणों

 के  सम्बन्ध  में  राज्य  सरकार  अथवा  राज्य  कपड़ा  निगम  द्वारा  बैंकों  और  अन्य  वित्तीय

 संस्थाओं  को  दी  गई  गा रटो  को  समाने  रुप  से  प्राथमिकता  दी  जाये  ।  यदि  यह  संशोधन

 न  किया  गया  तोनस  बात  का  खतरा  हैकि  तमिल  नाडू  सरकार  द्वारा  दो  गई
 अनेक

 गारंटियाँ

 सरकार ख़तरे में  पड़  जायेंगी  ।  तमिल  ar  औद्योगिक  निवेश
 निगम

 ने  ऋण  दिये  हुए

 असुरक्षित  ऋणों  को  संरक्षण  प्रदान  कर  रही  ये  सुरक्षित  ऋण है  जिनके  लिये  इस

 विधेयक  संरक्षण  देने  की  कोई  व्यवस्था
 नहीं

 यदि  एसी  कोई
 व्यवस्था

 न  की  गई  तो

 नाडू  निवेश
 निगम

 को  1.6  करोड़  रुपये  की  हानि  में  चाहता  चूंकि  संशोधन

 संख्या  वर्तमान  रूप  प्रस्तुत॑  किया  कर्मचारियों
 के  बोनस  आदि  के

 बारे

 संरक्षण  की  व्प्रबश्या  क्यो ंन  को  जाये  | में  निर्णय  दिया  जा  सकता

 श्रीमती
 पावं  ती  कृष्णन

 *
 मैंने  चार  संशोधन  दिय ेहैं  जो

 बहुत  ही  महत्वपूर्ण

 है  और  में  मंत्री  ager  से  अनुरोध  करती  हू ंकि  वह  उन्हें  स्वीकार  करले  ।

 हमने  सरकार  को  अनेक  इंस  तथ्य  से  अवगत
 कराया  है  किं  कपड़  मिलों  में  बहुत

 प्रबन्ध  है  और  मिलों  को  को  जा  रही  वर्ष  1958  में  कोयम्बतूर  में  हजारो

 श्रमिक  जेलों में  wat  वे  राष्ट्रीयकरण  की  मांग
 =

 करतेਂ  रहे  परन्तु  सरकार  ने  उस  ओर

 कोई  ध्यान  न  दिया  ।  श्रमिकों  ग  हताश  कर  अपनी  भ  निष्य  निधि  में  से  मालिकों  को

 खुल faa  धनराशि  दी  ताकि  मिलें  दोबारा  जाये  |  हग  सरकार  से  कहते  रहे  कि  वह

 उत्तर  प्रबन्ध  अपने  हाथ  में  ले  लें  ।  अब
 उन

 धनराशि यों  को  सुरक्ष  के  बारे में  gq  विधेयक

 में  कोई  थीं  को  गड़े  ।  मंत्रो  महोदय  ने  हमारे  विचारों को  ध्यान  में  रख  कर  अनेक

 संगरोध  प्रस्तुत  किय  zt  ह्म  इसको  सराहना  करते  we  उस  राशि  के  बारे  में

 कोई  हीं  को  गई  हैज  विशेष  मंजूरो  ले  कर  श्रमिकों  ने  भविष्य  निधि से  निकाली

 मिल  मालिकों  को  दो  थी  ताकि  a  मसिल  को  चलायें  ।  अब  सरकार  कहती पी  और

 दै  कि  वह  प्रबन्ध  अधिग्रहण  के  बोद  की  अवधि  के  fag  जिम्मेदार  होते  उस  राशि  ar

 क्य  ata  जिसको  उन्होने  पहुचें  बਂ  को  थी
 ?  यदि  सरकार  इस  बत  को  सुनिश्चित

 dal  ara  कि  श्रमिकों  को  धत सशि  श्रमिकों  को  मिलेगी  तो  senea  और  उत्पादकता

 पर
 भाषण

 देने  का  कोई  अथ  नहीं  रह  उक्ता  |  श्रमिकों  a  seiea  बढ़ाने  कें  लियें

 9  धन सशि  को  ही  हजम  कर  गये  ।  सकार  ्र  एक धन  किप  था  परन्तु  मालिक

 संरक्षक  के  रूप में  गारंदी  देनों  चाहिये  कि  श्रमिकों  को  Sq  धन  की  वापसीਂ  अवश्य  होगो  |  में  ने  अपने

 संशोधन  iJo  में  क  Q =  ना  कु  sami  faa  चलाने के  far  लोगों से
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 20

 1896

 ra 3500  रुपये  या  5,000  रुपये  की  सशि  श्रान्त  जब  बे  बड़े  fax  मालिक  बन
 जाते  वे  उस  रकम  को  वापस  हो  नहीं  इस  प्रकार  दिये गये  धन

 की सुरक्षा
 के  लिये  क्यां  को  गई

 सरकार  को  सभी  डिग्रियों  आदेशों  को  क्रियान्वित  वरना  चाहिये  ।  सर्वर

 अन्तर्राष्ट्रीय  श्रम  सम्मेलनों  में  श्रमिकों  के  पक्ष  का  समर्थन  करता  रहो  wa:  oes  अपने  वचनों

 का  प्लव  करता  चाहिये  ।  जब  वे  उन  मिलों  का  प्रबन्ध  अपने  हतों  मेंलेते  है त  दें

 आ  देशों  को  देवियों  के  लिये  जिम्मेदार  gl  जाते  उन्हें

 मेरा  संशोधन  स्त्री हार  कर  चाहिये  ।

 श्री  एम०  आर०  दामानी  :  किलों  उपक्रम  के  मूल्य  का  हिसाब  लगने
 के

 लिय

 कोई  मानदंड  निर्धारित  नहीं  किया  गधा  एक  हो  नगर  में  निल  क
 अधिग्रहण

 किया

 mat है  जिसको  क्षमत  ओर  आकर  भी  समान  है  फिरभी  मुआवजे  में  लगभग  100
 प्रतिशत

 का  अन्तर  et  मंत्री  महोदय  को  स्थिति  ,
 नष्ट  करनी  चाहिय े।

 अनेक  सदस्यों  ने  श्रमिकों  को  सशि  विशेषकर  भविष्य  निधि  की  र  शि  का  उल्लेख
 q  क  हमें  लिया

 कियां  ae  महत्वपूर्ण  बात  जब  सरकार  ने  किलो  क्रम  को  अप

 em  उसने  भविष्य  निधि  सहित  श्रमिकों  की देय  राशि  का  भुगताने  चाहियें

 महारष्ट्र  सरकार  ने  पड़े  ओर  लाइसेंस  के  आधार  पर  7-8  मिलों  का  प्रबन्ध  अपने

 हाथ में  सरकार  का  प्रयोजन  उन  श्रमिकों  को  रोजगार  देना  था  जिन्हें  feats

 बन्द  हो  जाने  पर  निकाल  दिया  गया  महाराष्ट्र  सरवर  को  इस  काम के
 न्यायालय  में

 जाना  पड़ा  और  इस  अवधि  में  उसने  4.81  करोड़  रुपये की  हानि  राज्य  निगम

 द्वारा  अग्रिम  सुरक्षित  ऋणों  में  gf  हैं  परन्तु  सरकार  ने  अन्य  राज्य

 द्वार  fez  गये  अग्रिम  घन  आदि  को  उब  कोटि  में  क्यों  नई  जबकि  मह  राष्ट्र

 स्वर  इन  को  ad  और  लाइसेंस  के  आधार  चला  wis  पट्टे  और  लाइसेंस

 अथवा  किसी  अन्य  राज्य  सरकारे  ने  जो  धन  ल्तगया  या को  अवधि  में  महा  सवार  सरकार

 भूगतान  किया  sa  सुरक्षित  ऋण  माना  चाहिये  ।

 श्रमिकों  को  नजरों  अन्य  tr  सशि  में  कुछ  परिवर्तन  किये  ats  मुझे  आशा
 है

 कि इन  परिवर्तनो ंके  बाद  श्रमिकों  को  उन्हें  देय  सशि  तथा  उनकी  बकाया  सशि  का  भुगतान
 कर  fam  जायेगा  ।  हम  जानना  चाहेंगे  कि  faa  श्रेणी  के  श्रमिकों  को  पूरी  राशि  मिल  रही

 है
 और  किसको  कम  मिल  रही  सरकार  किस  आधार  पर  इसका  हिसाब  लगाती  हैं

 यें  बताया  जाना  चाहिये  ।

 राज्य  सरकारों  ने  मिलों  को  चलाने  के  लिये  अथवा  अग्रिम  राशि  के  लिये  वित्तीय

 संस्थाओं  को  गारंटी  दो  हुई  सरकर  को  इस  की  स्वीकार  तथा  उपबन्धित  किया  जानों

 चाहिये  |

 रए
 सरकार  ने  अनेक  मिलों  के  श्रमिकों  को  इस  विचार  से  महंगाई  भत्ते  का  केवल

 50  प्रतिशत  भुगतान  करने  को  गारंटी  दो  है  कि  उनकी  छंट नों  नहीं की  जायेगी  और  मिलों
 को

 चलाया  क्योकि  वे  अतिरिक्त  महंगाई  भत्ते  का  भुगतान  नहीं

 यह  रक  देनदारी  बीच  समझौते
 है  क्योंकि  यह  राज्य  सर्कार  और  श्रमिकों  के

 का  प्रतिफल  Ac:  इस  समझोते  का  पालन  कियां  ala  चाहिय े।

 Shri  Hukam  Chand  Kachwai  (Morena)  :  I  have  demanded  through  My  amend-

 ments  Nos.  85,  86  and  87  that  (५ 2) 111 11211  should  be  responsible  to  make  payment  with

 regard  to  the  Provident  Fund,  salaries  and  gratuity.  They  should  not  leave  it  to  the  former

 mill  owners.  No  provision  has  been  made  to  allow  the  workers  to  go  to  the  court  for  realising
 their  amount.  Government  should  make  some  provision  in  this  regard.
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 Sick  Textiles  Undertakings  Agrahayana  20,  1896  (Saka)

 (Nationalisation)
 Bill

 [Shri  Hukum  Chand  Kachwai]

 This  is  a_  stipshod  legislation  because  Govrnment  has‘to  ‘move a  number  of  amend-
 ments.  Government  should  have  examined  the  liabilities  of  these  mills.  They  were  to  pay
 alargesum.  The  workers  havenot  committed  any  offence  by  contributing  money  to  the
 mill-owners.  Government  should  at  least  take  the  responsibility  for  getting  the  workers  their
 due,  The  honble  Minister

 should
 remove  the  fears  of  the  workers ir  his  statement  and  accept

 our  amendments.

 Governnent  should  not  have  double  standards  with  regard  to  payment  of  Provident
 Fund.  A  case  for  not  depositing  the  amount  of  Provident  Fund  cannot  be  filed  against  the
 controller  ofthe  mill  which  is  under  Government  but  a  suit  can  be  filed  against  the  mill  owners
 who  defy  this  provision.  The  controllers  are  committing  so  many  irregularities.  Then,  a
 member  of  mills  had  taken  advances  from  state  Finance  Corporations  and  other  financial
 institution.  These  amounts  were  taken  for  the  advancement  of  the  mills  Government
 should  have  examined  whether  these  sums  were  utilised  properly  or  not.  They  should
 take  responsibility.  They  can  deduct

 this
 amount  from  the  amount  of  compensation  to  be

 paid  to  the

 श्री  राजा  कुलकर्णी  पुत्र )  खण्ड  5  के  सम्बन्ध  में  मे  संशोधन  संख्या  172

 और  किये हू  ।  केन्द्रों  सरकार
 कामों  समय  तक  मिलों 173  प्रस्तुत  का  प्रबन्ध  अपने

 हाथ
 में  लेने  का  जाखिम  लेने  के  लिये  quate  नहों  हुई  और  वर्ष  1959  के  बंद  राज्य  सर

 स्कालरों
 से  कहा  गया  कि  we  जोखिम  उठायें  ।  तमिल  गुजरात  आदि  राज्य  सरकारों
 ने  औद्योगिक  विकास  एव  विनियमन  अधिनियम  के  अधीन  विभिन्न  '  कदम  उठाये  थे  |

 परन्तुक
 के  उपखण्ड  में  कहा  गया  है  जब  केन्द्रीय  सरकार  प्रबंध  को  अपने

 हाथ  म  लेगी
 अज़ीम  सशि  को  न्य ਂनकारो  अपने  ऊपर  लेगी  | उचके  बाद  हो  यह  बत  वर्ष  .1972  के

 विधान  के  अधीन  ली  गई  मिलों  के  बारे  में  ठीक  हो  र्कोई  है  परन्तु  उन  अनेक  मिलों
 जिन  जज्ब  राष्ट्रों  ने क्या  स्थिति  होगो  qe  और  लाइन  के  आधार  एरर  अपने

 हाथ में  लिया है  ?  महाराष्ट्र  सरक र  ba
 संकटग्रस्त

 मिलों  को
 लाभकारी

 मिलों  में  बदल

 ह्  ।
 ४

 महाजन  सर्कार  न  22  करोड़  रुपये  लगायें  हैं  t  वीं  1972  में  जब  केन्द्रीय
 qt  10  मिलों  को  अपने  नियंत्रण  में  उनमे ंसे  7  मिलें  राज़्य  कबड्डी  निगम

 द्वार  पढ़े  ओ  लाइसेंस  के  आधार  पर  चलाई  जा  रही  थीं  ओर
 महाराष्ट्र  सरकर  न े|  इस

 व्त्र्व  वा  के  अन्तर्गत  इन  7  मिलों  में  4  करोड़  wee  लगाये थे  ।  यह  जप  सर्कार
 AT  धन  cz  और  लाइसेंस  व्यवस्था  के  अन्तरगत  ई

 गई

 धनराशि  के  लय  क्यों
 गरीबो  =? ट  मंत्री  महोदय  को  यह  स्थिति  रुष्ट  करना  चाहि  मेंने  इस

 खण्ड मेंसे  rer  करने  को  मांग  को  हैं  और  मेँ  उनसे  अनुरोध  हज  इस  संशोधन क को  स्वीकार
 कर  लियां  at |

 4  करोड  रुपये  का  विनियोजन  क्मंचार्यों  को  लगातार  अजगर  देने  के  लिये  किया  गया
 at |  बम्बई  नगर  में  हजारों  कर्मचारियों  य तऊ (र  आश्वासन  दिया  गया  था  कि  अब  इसके
 लिये  धवरा  को  व्यवस्था  नहीं  राज्य  सर्कार  22  मिलों  को  अपने

 में  लेते  यह  आश्वासन  fear  कि  बम्बई  में  सब  कर्मचारियों  का  काट
 खेलने

 गरी  मड गई
 मिलों  के  लाभ  पर  पर  वापसी  दे  ।  अब

 क नें चाप  कडे  महंगाई  भत्ते  को  राशि  को  फिर  दिये  जाने  की  मांग  कर  रहे  केन्द्रीय
 सरकार  को  इसे  दायित्व  के रूप  में  स्वी  कार  करना  चाहिये  ।

 वह  1959,  1962  और  1968 में  इन  मिलों  का  प्रबन्ध  किसी  अन्य  आधार  पर
 गैर-सरकारी  था

 रूटों  क  >  निगम  को  स्थापना  1968
 में  हुई  ।  यदि  इसके  प्रबन्ध  को  अपने

 आधिक  ३
 में  लेने  का  rarer  राज्य  सरकारों करता  त  द्वार  दी  गई  गारंटी  के  दायित्व  से  कसे

 पोछे  हट  पकता  इसे
 बात

 को  श्यान में  रखते  हुए  खंड 5
 गये हूं

 के  संशोधन  प्रसतुत  किये
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 11  1974  रुग्ण  कप  डा  उपक्रम
 विधेयक

 धान  (ws  rr  \  *  ्य  fe  सरकार  ce
 ce  oy तमसो श्री  इराज्मुद  as  Ad  qn  ि है दिक द  क द  QoS  है  कसो  उद्यम  को  अपने  अधिकार  में  लेती

 ह ैतो
 उसे  यह  सुनिश्चित  करना  चाहिये  कि  उस  उद्यम  द्वारा  अजन  से  पुर्व  अथवा  ast  के

 बाद  मजदूरी  महंगाई  भत्ता  अथवा  भविष्य  निधि  की  देय  रकमें  कर्मचारियों  को  अदा की

 हम  उन  कर्मचारियों  की  बात  कर  रहे  हें  जिन्होंने  इन  मिलों  में  काम  क्या  है  और
 सरकार  द्वारा  इन  मिलों  को  अपने  अधिकार  में  लेन ेके  बाद  इन  मिलों  का  पुननिर्माण  किया

 यह  कई  करोड़  रुपये  का  मामला  है  और  मंत्रों  महोदय  द्वारा  प्रस्तुत  संशोधनों  के
 qa  कर्मचारियों  को  कुछ  वाला -  नहीं  मेँ  इस  बात  से  सहमत  हू ंकि  तमंचा  रियों
 को  सभा  में  विधेयक  जाने प्रस्तुत  के  समय  मिलता  उनसे  अधिक  मिल  रहा
 लेकिन  मैं  सिद्धान्त  की  बात  कह  रहा हूं  ।

 यदि  एक  ब्यक्ति  ने  काम  किया  हैं  और  उसने  उतना  अजित  किया है  जो  उसे  देय  है
 और  यदि  सरकार  उक्त  संस्थान  को  अपने  अधिकार  में  लेती है  और  उन्हीं  व्यक्तियों  को

 पुर्ननिर्माण  के  काय  में  लगती  है  तो  सरकार  उनकी  राशि  के  भुगतान  की

 लिये  बिना  उनसे  कसे
 सहयोग

 की  आशा  कर  सक्ती
 '

 सरकार  कंमंचार्यों  द्वारा  अजित  3-5
 करोड़  रुपये  का  भुगतान  करने  से  मुकर  रही

 रे  संशोधन  मैं  कहीं  है  कि  संकटग्रस्त  कपड़ा  मलो  के  कर्मचारियों  को  दें  वेतन
 तथा  अन्य  राशियों के  सम्बन्ध  में  चाहे  वे  राशियां  अजन  सेतु  की  हों  या  बाद  रहे

 सरकार  पूर्ण  दायित्व  यदि  सरकार  इर  सिद्धान्त  को  स्वीकार  नहों  करती  हैं
 तो  वह  यह  आशा  कर  सकती  हैकि  देश में  मजदूर  कानूनों  का  कमी  सुपर हो  सकेगा  ॥'

 यदि  सरकार  कर्मचारियों  के  कल्याण  के  मामले में  व्यवहार  में  एक  बात  करती  है  और

 कहती  कुछ और  है  तो  उनका  बनेगा  ?

 *श्री  एस०  ए०  मुरगनन्तम  मे  खंड  5  अपने  संशोधन  135  और

 136  के
 ,  बारे में  उल्लेख  करूंगा  ।  मुझे  यह  उल्लेख  करते  हुए  दुःख  होता  है  कि  जिन  लोगो  ने  कठिनाई

 से  बचत  कर  अपनी  धन  सशि  को  इन  उपक्रमों  में  सावधि  जमा  रकम  के  रूप  में  लगाया  गया

 है  उन  लोगों  को  कोई  संरक्षण  नहीं  दिया  गया  पानदानों  तथा  चायवालो ंके  अतिरिक्त  इनमें

 सेवा  निवृत्त  सरकारी  कर्मचारियों  और  निम्न  मध्यम  वर्ग  के  लोगों  ने  अपनी  भविष्य  निधि  की

 सशि  को  सावधिक  जमा  सशि  के  रूप  में  निवेश  किया  कुछ  धमकी  संस्थानों  ने  भी
 इन

 उपक्रमों  में  सावधि  जमा  राशि  के  रूप में  निकेश  किया है  ।  कुछ  उपक्रमों  ने  कर्मचारियों  की

 भविष्य  निधि  की  राशि  को  भी  सावधिक  जमा  राशि  में  निवेश  किया  हुआ  कानूनी  कमियों

 के  कारण  इन  गरीब  लोगों  को  कठिनाई  नहीं  होनी  ये  लोग  अपनी  वेध  देय
 राशियों  के  क aa  के  लिये  न्यायालय  में  नहीं  जा  सकते  ।  केन्द्रीय  सरकार

 यह  दायित्व  जाता  है  कि  वहं  fada  लोगों  को  ger  संरक्षण दे  और  उनकी  सावधि

 निक्षेप  राशि  की  उन्हें  अदायगी  सुनिश्चित  करें  सरकार  द्वार  Fao  को  स्वीकार

 करने  प्र  जोर  दूंगा  |

 विधेयक  स्वागत  करते हुए  मैं  इस  बात  क  देन  चाहूंगा  कि  सी  ऐसी

 मिलें  हैं  जो  संकटग्रस्त  हूँ  और  बन्द  होने  वाली  हैं  ।  इससे  रूप  से  हजारों  कर्मचारी

 रोजगार  हो  जायेंगे  ।  तमिलनाडु  में  बल्ला जा बाद  aver  को  सर्कार  को

 तामील  में  दिये  गये  भाषण  के  अंग्रेजी  अनुवाद  का  संक्षिप्त  हिन्दी  रूपांतर

 *  translated  version  based  on  English  translation  of  5]?८9  delivered  in  Tamil.
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 एस०ए०  मुरुनन्तम
 eri;

 करण  कर  rp
 3  =)

 अधिकार  मे  ले  लेता  चाहिये  |  इस  fra  का  राष्ट्रीय  ओर  मंत्रीਂ  महोदय  को
 ay

 निजी  रूप  से  ध्यान  जिससे  हजारो  मजदूरों  को  स  बचाया  जा  सके ।

 श्री  इसहाक  सम्मति  पीठासीन  हुए

 [  Suri  IsHague  SAMBHALI  in  the  ‘chair

 . *  समस्त उद्योग  और  नागरिक  पूर्ति  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  बी०  पी०

 प्रबन्ध  को  अवधि  को  दो  भागों  में  बांटा  गया  3 e-7  अधिग्रहण  से  gt  की  अवधि  और

 बाद  की  अवधि  ।  समस्त  विधेयक  अवधि के  इसे
 बंटवारे  पर  आधारित  है  ।  जहां  तक

 मजदूरों  का  सम्बन्ध  हैं  उनकी  वेतन  और  अन्य  देय  राशि  को  अधिग्रहण  से

 पूर्वे और  अधिग्रहण  के  बाद  की  अवधि
 में

 जा  सकता  सरकार
 ने  अधिकार  अधिग्रहण

 अवधि के  वाद  को  अधिकांश  amar  राशि  को  स्वीकार
 किया

 उपदान  लाभ  का  atarax  है  ये  लाभ  समस्त  सेव/वर्धि से जहां  पेंशन  अ

 सम्बद्ध है  यह  अधिग्रहण  qq  अधिग्रहण  के  बाद  के
 मजदूरो  को  लाभ

 मिलेंगे
 और  हानि  नहीं  उठाना  पड़ेगी |

 जहां  तक  निधि  का  सम्बन्ध  50  प्रतिशत  भविष्य  निधि  की  राशि  को  मजदूरों  की
 सला पाक

 मानी  नान  ई  से  काटा  गया  था  ।  कानूनों  व्याख्या  के  अनुसार  भविष्य  निधि  एक  देय  की  राशि  नहीं

 यह  वह  राशि  है
 जो  मजदूरो  के  वेतन  में  से  काटोਂ  जाती  है  ।  भविष्य  निधि  में  काफी  बड़ी  राशि

 आते  है  ।  हमने  एक  संशोधन  प्रस्तुत  किया है  कि  अधिग्रहण  ga  की
 अवधि

 के  सम्बन्ध  में  मजदूरो

 मजूरो  और  देय  राशि  श्रेणी  4  से  लेगो  3  में  अन्तरित  को  जानी  चाहिये ।

 श्रेणो  में  परिवहन  के  कारण  अधिग्रहण  से  पुर्व  की  अवधि  के  मजदूरों  को  देय  राशि  का  अधिकांश  भाग

 पुर  किया  जायेगा  |

 जहां तक  को  afana  के  संशोधन  का  प्रश्न  यदि  उनका  संशोधन  स्वीकार  भ  हो  तो  भी

 सरकार  की  भुगतान  को  राशि  में  परिवर्तन  नहीं  होगो  ।

 att  कछवाय  अन्य  माननीय  सदस्यों  ने  कुछ  एकदो  और  मिलों  के  बारे  में  शिकायतें  की  हैं  ।  मैं

 उन्हें  आश्वासन  देता हूं  कि  जहां  तक  सम्भव  उक्त
 शिकायतें  दूर  की  जायेंगी  ।

 जहां  तक  महू  सवार  का  सम्बन्ध  है  देय  राशि  या  तो मजदूरों  की  थी  अथवा  राज्य  कपड़ा  निगम  की  थी  ।
 2 यदि  अधिग्रहण  पूर्वे  को  अवधि  को  थों  तो  उ  हूं  माना  नहीं  जा  सकता  ।  अधिग्रहण  ga  की

 मजदूरों  को  मजदूरो  अथवा  वेतन  अथवा  vers  अथवा  राज्य  कपड़ा  निगम  अथवा  संस्थानों  अथवा

 व्यक्तियों  के  ऋणों  के  सम्बन्ध  में  हो  सकती  है  ।  सरकार  इनमें  से  किसी  भी  देनदारी  को  स्वीकार  करने  में

 असमय  है  क्योंकि  यदि  ऐसा  किया  जाता  है  तो  यह  भेदभावपूर्ण  माना  जायेंगी ।

 Shri  Hukam  Chand  Kachwai  (Morena)  :  The  hon.  Minister  has  stated  that  it
 would  be  difficult  to  take  the  responsibility  of  dues  before  taking  over‘of  these  undertaking.
 But  I  want  to  know  what  action  Government  proposes to  take  against  these  undertakings
 who  were  Government  undertakings and  against  whom  30-40  lakh  rupees  were  due.  That
 amount  belonged  to  labourers  and  not  ofany  bank.

 श्रीमती  पावती  कृष्णन  )
 मैँ

 संशोधन  संख्या
 135  के  शामें  स्पष्टीकरण चाहूंगी  ।

 उन्होंने  औद्योगिक  न्यायाधिकरण  के बारे  में  स्पष्ट  कयों  नहों  किया  ?
 मजदूरों  को  क्यों  कठिनाई  हो  ?
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 श्री  राजा  कुलकर्णी :  महा  राष्ट्र  स्थित  22  मिलों  में  से  एक  मिल  राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम  द्वारा  चलाई

 जाती  हैं  और  बको  सब  21  मिलों  महाराष्ट्र  समय  कपड़ा  निगम  द्वारा  चलाई  जाती  हैं  ।  इन  सब  21  मिलों

 में  अब  लाभ  होने  लगा  हैं  कि  इंडिया  युनाइटेड  मिल्स  को  भी  1973-74  में  लाभ  हुआ  है  |

 राज्य  व्यापार  निगम  मजदूरों  के  सहयोग  से  उक्त  सिथति  में  है  ।  निगम  ने  मजदूरों  को  यह
 ओइंव।सन  दिया  है  कि  मंहगाई  भत्ते  में  की  गई  कटोती  वापिस  की  जायेगी  ।  उक्त  आश्वासन  को

 पूरा  किय  चाहिय े।

 श्री  ato  पी०  जहां  तक  शनी  कछवाय  क  प्रश्न  103  मिलें  पुर्ण  रूप  से  हमारे
 संरक्षण  में  होगो  ।  इन  में  अलग-अलग  मिलों  को  अलग  अलगਂ  समस्याएं  इस  सम्बन्ध  में  जो  सम्भव

 होग  वहू  किया  जायेग  ।

 wat  तको  श्रीमती  पा वंती  कृष्णन  के  संशोधन  संख्या  195  का  सम्बन्ध  वही  कठिनाई  सामने

 आती  पे  सकार  अधिग्रहण  सेरुवा  को  कोई  भी  जिम्मेवारी  लेने
 के

 लिये  तय  नहीं है  ।

 श्री  इराज्मुद  सँकरा  :  मंत्री  महोदय  का  कथन
 है  कि  अधिग्रहण  पुर्व  अवधि  की  जिम्मेदारी  लेना

 भेद  भावनाओं  होगा  ।  मेरा  सुझाव  यह  है  कि  यदि  विधेयक  में  यह  हों  जाये  कि  केवल  मजदूरों
 की  रही  अधिग्रहण  पूर्वी  अवधि  में  स्वीकार  की  जायेगी  और  उक्त  व्यवस्थ  केवल  सामाजिक

 दायित्व॑  मानकर  की  गई  तो  मेरे  विचार  से  उक्त  कठिनाई  उत्पन्न  नहीं  होगी  ।

 श्री  ato  पी०  att  अधिग्रहण  सेतु  की  किलो  भो  बकाया  राशि  स्वीकार  करने  पर  न्य  यालय

 द्वारा  इसे  भेदभाव  पूर्ण  कार्यवाही  कहा  जा  सकता  है  ।

 Mr.  Chairman  :  Now  ,I  put  the  amendments  to  the  vote  of  the  House.

 aft  बी०  पी०  मौत :  मुझे  अपना  संशोधन  संख्या  227  वापस  लेने  की  अनुमति  दी  जाये ।

 Mr.  Chairman:  First  01211  want  to  take  the  permission  from  the  House  to  with-
 draw  the  amendment.  The  Government  wants  to  withdraw  amendment  No.  227.  I  am
 pleased  to  say  thatthe  House  isin  favour  of  allowing  the  withdrawal  of  the  Amendment.

 संशोधन  सभा  की  अनुमान  से  arias  लिया  गया  |

 The  amendment  was,  by  leave,  withdrawn.

 सभापति  महोदय  :  अब  भैं  संशोधनों  को  सभा  में  मतदान  के  लिये  रखता हूं  ।

 श्री
 इराज्मुद

 सकरा  :  संशोधन  संख्या  233  के  बारे  में  मेरा  व्यवस्था  का  प्रश्न है  ।

 Mr.  Chairman:  How  can  a  point  of  order  be  raised  when  the  amendment  has  been
 put  to  vote  ?

 श्री  इराज्मुद  सँकरा  :  मेरा  सुझाव  यह  है  कि  यदि  आप  इस  उपखंड  का  संशोधन  प्रस्तुत  क  रस्त

 हूँ  तो  डल कार  परिणाम  यहं  कि  विधेयक में  इसके  लिये  जो  जिम्मेवारी  निर्धारित  कीं  गई  होगी
 उसका  पालन  नहीं  किया  जा  सकेगा  ।  इस  संशोधन  को  स्वीकार  नहीं  किया जा  सकता ।

 सभापति  महोदय  :  व्यवस्था  का  गश्त  नहीं  है  ।  मेँ  अब  सरकारी  स  शोधन  सभा  में

 मतदान  के  लिये  रखता

 यह  है प्रश्न
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 महोदय  ]

 पृष्ठ  पंक्ति  28,  1972  के  पश्चात्‌  निम्नलिखित  अन्तःस्थपिंत  किया  जाय  —

 ‘‘and  includes  the  West  Bengal  State  Textile  Corporation  Limited  which  has
 advanced  amounts  to  sick  textile  undertakings  in  the

 |  ह
 के  रूप  में  क  स्थान  अभिरक्षक  के  रूप में  रखता  है  और

 yr: |  भ्छ् अन्तर्गत  पश्चिमी  बंगाल  राज्य  कपड़ा  निगम  लिमिटेड  भी  है  जिसने  में  कपड़ा

 उपक्रमों  को  उधर  दी  है  व

 संख्या  53]

 पृष्ठ 4

 ‘the  marginal  heading  to  Clause  5*  खंड  5  के  पाशविक  शीर्षक )  के  स्थन  पर  Owner

 to  be  liable  for  certain  prior  पूरी  दायित्वों  के  लिये  स्वामी  का

 दायी  होना  )  प्रतिस्थापित  किया  जाये

 संख्या  117]

 पृष्ठ  4,  पंक्ति  37,

 ‘Every  liability’  क  के  स्थान  पर  ‘Every  liability,  otner  than  the

 liability  specified in
 (2)”  प्रत्येक  जो  उपधारा  (2) में

 दिष्ट  दायित्व  से  farer  27 1.0  २1  )  प्रतिस्थापित  किया  जाये

 संख्या  118]

 पुष्ट  4,  पंक्ति  41,

 ‘‘Provided  that  any  liability
 ”

 के  स्थान  पर  (2)  Any  liabilityਂ  (  2}

 कोई  दायित्व  बजे  प्रतिस्थापित  किया  जाये  ॥

 संख्या  119]

 5,  पंक्ति  4  और  5,

 ‘she  the  libility  ofthe  National  Te  xtile  Corporation  an  d  shall  be  discharged  by

 that  कपड़ा  निगम  का  दायित्व  होगा  और  sea  दारा  उसका

 उन्मोचन  किया  के  पर

 ‘the  liability  ofthe  Ce:  ntral  Government  and  shall  be  dischrged,  for  and  on.

 by  the  National  Textile
 behalf

 of
 that  Government,

 ere  दायित्व  होगा  और ae  सम्बन्ध  में  प्रोदभूत  होता  नियत  दिन  से  केन्द्रीय  सरकार  का

 उसका  उत्मोचन  उस  सरकार  के  लए और  उसकी  ओर  से  उस  निगम  द्वार  उसी  समय  किया

 जाएगा  2.0

 प्रस्थापितਂ  किया  जाये  ।

 संख्या  120]
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 पृष्ठ  5,  पंक्ति  8,

 (2)  के  स्थान  पर  “(3)”  प्रतिस्थापित  किया  जाये  ।.

 संख्या  121]

 पृष्ठ  5,  पंक्ति  16,

 ‘claim  or  dispute’  या  के  पश्चात्‌
 relation  to  .any  matter  not

 referred  vo  in  Sub-Section  (2)”

 किया  जाये
 (2)  में  निर्दिष्ट  स्थापित

 संख्या  122]

 पृष्ठ  5)  पंक्ति  9  से  13,  के  स्वान  पर  निम्नलिखित  रखा  जाये
 :

 save  as  otherwise  expressly  provided  in  thissection  orin  any  other  section  of  this

 Act,  noliability,  otherthan  the  liability  specified  in  sub-section  (2),  in  telation
 to  a  sick  textile  undertaking  in  respectof  any  period  prior  tothe  appointed  day,
 shallbe  enforceabe  against  the  Central  Government

 or
 the

 National
 Textile

 इस  अधिनियम  को  इस  अश्वा  किसी  अन्य  धारा  में  उपबन्धित  के  सिवाय  नियत

 दिन  के  ga  कसो  अवधि  के  बाबत  किसी  रु गण  कपड़ा  उपक्रम  के  संबंध  में  उपधारा (  2)  मैं

 निर्दिष्ट  दायित्व  के  अतिरिक्त  कोई  अन्य  defies  केन्द्रीय  सरकार  यी  राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम

 के  विरुद्ध  प्रवर्तन ोय  नहीं  होगा  1.0

 [233]

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  |

 The  motion  was  adopted.

 सभापति  महोदय
 :  अब  म  अन्य  संशोधन  सभा  में  मतदान  के  लिये  रखता हूं  ।

 श्री  एस०  एम०  बनर्जी  :  मेरे  संशोधन  संख्या  77  को  अलग  से  wae
 जन  ३ न  के  लिये  रखे  ।

 पनी  हुकम  चन्द  कछवाय  : मेरे  संशोधन  संख्या  85,  86  और  87  को  अलग  से  मतदान  के  लिये  रखा

 जाये  ।

 सभापति  महोदय  हारा  संशोधन  संख्या  76,  83,  84,  90,  91,  93,  94,  95,  103,  109,  111,
 131,  132,  133,  135,  136,  139,  140,  141,  142,  143,  146,  147,  172,  173,  183,.

 184,194,  195  और  196  सभा में  मतदान  के  लिए  रखे  किया  तथा  अस्वीकृत  हुए  ।

 Amendments  Nos.  76,  83,  84,  905  91,  935  94:  95,  103,  TOQ  LIX,  13%  132)  133,  1359
 138,  139,  140,  141,  142,  143,  146,  147,  172,  173,  184,  194,  195.  and  196  were  put
 negativ  म

 सभापति  महोदय  द्वारा  संशोधन  संख्या  77  सभा  में  मतदान  के  लिय  रखा  गया  |

 लोक  में  मत  विभाजन  हुआ  ।

 The  Lok  Sabha  Divided.

 at  में  :  18  विपक्ष  में  77

 Ayes  18  Noes  :  77

 प्रस्ताव  अस्वीकृत  हुआ  1

 The  Motion  was a  चा चा कबा झ  negatived.
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 सभापति  महोदय  द्वारा  संशोधन  संख्या  85,  86  87  सभा  में  मतदान  के  लिय  रखे  गये

 तथा  अस्वीकृत  हुए  ॥

 Amendments  No.  85,  86,  and  87  were  put  and  negatived

 सभापति  महोदय  द्वारा  संशोधन  संख्या  110  समा  मतदान  क  लिय  रखा  गया  तयबा  अस्वीकृत  हुआ  ।

 Amendment  No.  110  was  put  and  negatived

 सभापति  महोदय  प्रश्न  यह  है  ।

 खण्ड  5  संशोधित  रूप  में  विधेयक  का  अंग  बने  ।

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ
 The  Motion  was  adopted.

 खंड  5  संशोधित  रूप  में  विधेयक  a  जोड़  दिया  feat  गया  ।

 Clause  5,  as  amended,  was  added  to  the  Bill,

 सभापति  महोदय
 :  अब  हुम  खंड  6  पर  चर्चा  नसरीम  करेंगे  |  संशोधन  संख्या  54,  55,  56  और  123

 सरकारी

 ज >  6

 hee er श्री  बी०  पी०  है  :  में  प्र  स्तव  Q'

 पष्ठ  5,  पंक्ति  4--

 ‘‘asmany’’  शब्द  कर  लोप  कर  दिया  जाये  ।

 न  संख्या  54]

 पीठ  और  6  और  पंक्ति  45  और

 ‘sLiabilities  of  the  National  Textile  Corporations,  referred  to  inਂ  उल्लिखित
 ‘lia  ०51

 ह ैities  required PALJILIUICS  equlrea  to  be  discharged  by राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम  के  के  स्थान पर
 the

 National  Textile  Corporation  under”’  अधीन  राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम  grat  saifaa

 faa जाने  के  लिये  अपेक्षित  प्रतिस्थापित  किया  जाये  ।

 dear  55]

 पृष्ठ  6,  पंक्ति  3  से  5,

 on  and  from  the-date  or  such  transfer,  the  liabilities  of  the  subsid diary
 Textile  Corporation  and  shall  be  discharged’

 >
 निगम  के  दायित्व  ऐ  से

 अन्तरण  की  तारीख  से  ही  उन् मो चित  किये  जायें )  ह  स्थान  पर  ‘‘be  discharged,  on  and  from

 the  date
 of  such  transferਂ  की  तारीख  से  उन् मो चित  किये  जायेंगे  )  प्रतिस्थापित

 किया  जाये  ।

 संख्या  56]

 पीठ  5,  पंक्ति  37  और  38,

 proviso  to  Sub  Section  (1)”  घारा  5  की  उपधारा  (1)  के  परन्तुक  में

 निर्दिष्ट  के  स्थान  पर  Section
 (2)  में  निर्दिष्ट  )  प्रतिस्थापित

 किया

 संख्या  123]
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 सभापति  महोदय  :  प्रश्न  यह  है

 पृष्ठ  5,  पंक्ति  24

 ‘tas  manyਂ  शब्द  का  लोप  कर  दिया  जायें
 ।

 54]

 पृष्ठ  5  और  6  और  पंक्ति
 और  1,

 ‘*Liabilities  ofthe  National  Textile  Corporation  referred  to  inਂ  में  उल्लिखित

 राष्ट्रीय  निगम  के  दायित्व  )  के  स्थान  पर  required  to  be  discharged  by

 the  National  Texule  Corporation  underਂ  अधीन  राष्ट्रीय  निपुण  निगम  द्वारा  उन् मी चित

 किये जाने  के  लिये  अपेक्षित  दायित्व  )  प्रतिस्थापित  किया  जाये  |

 संख्या  55]

 पुष्ट  6,  पंक्ति  5

 on  and  from  the  date  of  such  transfer,  the  liabilities  of  the  sub-

 sidiary  Texilte  Corporation  and  shall  be  dischargedਂ  कपड़ा  निगम  के

 दायित्व  ऐसे  अन्तरण  को  तौर  से  उन् मो चित  किये  के  पर  discharged

 on  and  from  the  date  of  such  tra tla  nsferਂ  को  तारीख  से  उन् मो चित  किये  जायेंगे )
 प्रतिस्थापित  किया  जाये  i

 सख्या  -56||

 पृष्ठ  5,  पंक्ति  37  और  38,
 a

 ‘the  proviso  to  sub-section  (1)
 ”

 दास  5  कीਂ  उपधारा  (  1)  के  परन्तुक  में

 निर्दिष्ट  के  स्थान  पर  “51  l ANP  VIR UL! h-Nectio
 (2)  में  निर्दिष्ट  )

 प्रतिस्थापित

 किया  जाये  |

 संख्या  123]

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  1

 The  Motion  was  adopted,

 सभापति  महोदय  :  प्रश्न  यह  है
 :

 खंड  6,  संशोधित  रूप  विधेयक  का  अंग  बनेਂ  |

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 The  Motion  was  adopted.

 खंड  6,  संशोधित  रूप  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया

 Clause  6,  as  amended,  was  added  to  the  Bull,

 खंड  7
 श्री  बी०  पी०  सौय  :  में  प्रस्ताव  करता  हू

 पुष्ट  6,  पंक्ति  23,

 ‘‘discharged”’  का  उन्मोचन  के  स्थान  पर  overਂ

 ग्रहण  प्रतिस्थापित  किया  जाये  ।

 संख्या  124]
 पृष्ठ  6,  पंक्ति  26,

 की  उन्मोचन  के  स्थान  पर  ,
 overਂ

 ग्रहण  प्रतिस्थापित  किया  जाये  ।

 संख्या  125]
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 सभापति  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  कि  .

 पृष्ठ  संख्या  पंक्ति  23,

 ‘‘discharged”’  का  उन्मोचन  के  स्थान  पार  ‘‘taken  overਂ

 ग्रहण  किया  प्रतिस्थापित  किया  जाये  ।

 संख्या  124]

 पष्ठ  6,  पंक्ति  26,

 ‘‘discharged”’  का  उन्मोचन  के  स्थान  ‘taken  over

 ग्रहण  किया  गया )  प्रतिस्थापित  किया  जाये  ।

 संशोधन  सख्या  125]

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  1

 The  Motion  was  adopted

 सभापति  महोदय  प्रश्न  यह
 है

 खंड  संशोधित  रूप  विधेयक  का  अंग

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  1

 The  Motion  was  adopted.

 खंड  7,  संशोधित  रुप  विधेयक  a  जोड  दिया  गया  i
 Clause  7,  as  amended,  was  added  to  the  Bill,

 as &

 सभापति  महोदय  :  अब  हम  खंड  8  १२  चर्चा  करेंगे  ।  इंस  पर  एक  संशोधन  है  ।

 श्री  बी०  पी०  मौत  :  में  प्रस्ताव  करता  हूं  कि

 पीठ  6,  पंक्ति  34,

 ‘‘Vesting  in  it,  under  sub  Section  (1)  of  Section  3,  of  sal  उपधारा

 (1)  के  अन्तर्गत  उसे  में  निहित  )  के  स्थान  पर  s¢Transfer  to,  and  vesting  init,  under

 Sub-Se ection  (1)  of  Section  3  of  such  sick  textile  undertaking  उक्त  रुग्ण

 कपड़ा  उपक्रम  की  दास  3  की  उपधारा  (1)  के  अन्तर्गत  अन्तरित  और  प्रतिस्थापित
 किया  जाये  ।

 संख्या  57]

 सभापति  महोदय  प्रश्न  यह  है
 कि  :

 पृष्ठ  6,  पंक्ति  34,

 aa

 in  it,  under  Sub-Section  ्  of  Section  3,  ofਂ  3  की
 उपधारा  (1)  के  अन्तर्गत  उस  में  निहित  )  के  cara  पर  ६0,  and  Vesting in
 it,

 under
 Sub-Section  (1)  of  Section  3  of  Such  Sick  Textile  undertaking
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 धारा
 (1) रुग्ण  कपड़ा  उपक्रम  की  धारा  3  की  उप  के  अन्तर्गत  अन्तरित  और

 निहित  )  प्रतिस्थापित  किया  sta  ।
 संख्या  57]

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ
 The  Motion  was  adopted

 सभापति  महोदय  :  प्रश्न  यहं  है

 कि  खंड  8,  संशोधित  रूप  विधेयक  का  अंग  बने ॥

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  1

 The  Motion  was  -adopted.

 संशोधित  रूप  a  विधायक  a  जोड़  दिया  गया  1

 Clause  8,  as  amended  was  added  to  the  Bill,

 खड़ 9

 श्री  बी०  पी०  मौत  :  में  प्रस्ताव  बरता  हूं  कि

 पृष्ठ  6,  पीठ  28  और  29,
 _@

 «This  Act  recelves  the
 कां

 क  of  the  President”’  राष्ट्रपति  का
 ह

 जनमर्दन  इस  अधिनियम  को  प्रप्त होता
 के

 स्थान  पर  “106  ordinance  was  promulgated

 अध्यादेश  प्रख्यापित  किया  eh  थी  प्रतिस्थापित  किया  जायें  ।

 संख्या  58]

 पृष्ठ  6,  पंक्ति  33;

 ‘*This  Act  receives  the  assentofthe  President
 राष्ट्रपति  का  अनुमोदन

 इस  अधिनियम  को  प्राप्त  के  स्थान  पर  ‘The  ordinance  was  promulgatedਂ

 अध्यादेश  प्रिया  पित  किया गया  प्रतिस्थापित  किया  जाये

 संख्या  59]

 अब  म  खण्ड  9  पर  सरकार  दवारा  प्रस्तुत  संशोधन  सख्या  58 सभापति  महोदय
 तथा  59  सभा  में  मतदान  के  faq  रात  प्रश्न  यंह  है  कि

 पृष्ठ  6,  पंक्ति  45
 dent?

 )
 pee, ‘This  Act  receives  the  assent 0 of  ‘the  Presi  Ucre  रह ट्रपति  का  अनुमोदन  इस

 अधिनियम
 at

 ।
 को  प्राप्त  हैਂ  थ  के  स्थान  पर  ordinance’  was

 [“  HEgT=

 देश  ग्रख्य पित  किया  गया  प्रतिस्थापित  किया  जाये  पै

 संख्या  58]

 पीठ  7,  पंक्ति  6,
 +  "15  Act  receivesthe  assent  of  the  President  का  अनुमोदन  इस

 अधिनियम  को  प्राप्त  होता  हैਂ  |  के  स्थान  पर
 ordinance  was

 फाण्प्णप इब 66 **

 प्रख्यापित  किया  गया  on]  प्रतिस्थापित  किया  जाये  ।
 '

 —  संख्या  59]

 प्रस्ताव  tea  हुआ
 |

 The  Motion  was  adopted
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 महोदय  :  प्रशन  यह हैं

 ac  खण्ड  9,  संशोधित  रूप  में  विधेयक  का  अंग  बने

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ
 The  Motion  was  adopted

 खण्ड  9,  संबोधित  रूप  a  विधेयक  जोड़  दिया  गया

 Clause  9,  as  amended,  was  added  to  the  Bill

 सभापति  महोदय  :  अब  हम  खण्ड  10  पर  विचार  करते  है

 श्री  बी  पी०  मोंपा  :  में  प्रताव  करता  हूं  कि

 पष्ठ  7,  पंक्ति  18,

 Act  receives  thé  assent  of  the  Presidentਂ  का  अनुमोदन  दस

 अधिनियम  को  प्राप्त  होता  के
 स्थान

 पर  ordinance  was  promulgatedਂ

 प्रख्यापित  किया  गया  प्रतिस्थापित  किया  जाये  प

 संख्या  60]
 पीठ  7,  पंक्ति  22-23,

 Act  receives  the  assent  of  the  Presidentਂ
 aid  ट्रपति  का  अनुमोदन  दस

 अधिनियम  को  प्राप्त  है  |  के
 स्थान

 पर  ‘The  ordinance  was  promulgatedਂ

 प्र् या पित  किया  गया  थ  श्व  प्रतिस्थापित  किया  जाये  ।''

 ear  61]

 अब  में  संशोधन  60  तथा  61  सभा  में  मतदान  के  लिये भारती  महोदय

 रखता  gt  प्रश्न  '  यह  है  कि

 पृष्ठ  7,  बित  18,

 «This  Act  receives  the  assent  of  the  President’
 [creche  mi  अनुमोदन  इस

 ordinance  was अधिनियम  को  प्राप्त  होता  के
 स्थान

 पर

 प्रख्यापित  गया  थ  प्रतिस्थापित  किया  जाये  ी

 60]

 पृष्ठ  7;  कत  22-23

 his  Act  receives  the  assent  of  the  President
 अनुमोदन Ue  ष्ट्पात

 इस  अधिनियम  को  प्राप्त  होत  हैਂ  ]  के  स्थान  पर
 ordinance

 was  promul-

 gatedਂ  प्रख्यापित  किया  गया  थ। "ा  प्रतिस्थापित  किया  are 1”
 संख्या  61]

 प्रस्ताव  स्वीकृत
 The  Motion  was  adopted

 सभापति  महोदय  :  प्रश्न  यहं  है  कि  ry °

 हुड्डा  10,  संशोधित  रूप  विधेयक  at  अंग  बन े।

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ
 The  Motion  was  adopted

 खण्ड  10,  संशोधित  रूप  a,  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  ।

 Clause  10,  as  amended,.  was  added  to  the  Bill

 134



 20  1896  रुग्ण  कपडा  उपक्रम  )  विधायक

 सभापति  महोदय  :  ि  11  पर  कोई  संशोधन  नहीं  हैं  अततः  प्रत  यह  हैं  कि

 पै
 € ६. खण्ड  11  विधेयक  at  अंग  बने  ।

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  |

 The  Motion  was  adopted

 खण्ड  11  विधेयक  a  ste  feat  गया

 Clause  11  was  added  to  the  Bill

 सभापति  महोदय  :  खण्ड  12  तथा  13  पर  भी  कोई  संशोधन  न  प्रश्न  यह  है  कि

 खण्ड  12  तथा  13  विधायक  at  अंग  बने  |

 प्रस्ताव  स्वीकृत  आ
 The  Motion  was  adopted

 खण्ड  12  तथा  13  चिया  a  जोड  दिया  गया  1
 Clause  12  and  13  were  added  to  the  Bill

 सभापति  महोदय  :  aq  हम  खण्ड  14  पर  विचार  करते  है  ।

 श्री  बी ०  पी०  मौत  म  प्रस्ताव  करता  ह  हाई

 9,  पंक्ति  17 म
 1६  (10701 010115

 1  शब्द  के  बाद  ‘cof  employmentਂ

 शब्द  अन्तः स्थापन  किया  जाये  ही

 संख्या  62]
 Tice

 OCS  9,  पंक्ति  38  में  ‘Nationa  Textile  Corporation  |  कपडा  निगम |
 के  स्थान  पर

 ‘Central Lo)  CYL  al  ‘Governmen  t  2.0
 प्रतिस्थापित  किया  जाये

 संख्या  126]

 पृष्ठ  8,
 पंक्ति

 35  में  ए  the  employment  ofਂ
 [«%  नियोजन  में  थि  के  स्थान  पर

 i inਂ  नियोजित  प्रतिस्थापित  किया  जाये 1”

 संख्या
 216]

 9,  पंक्ति  6
 ४,  ह

 ;  the  employment  of?’  नियोजन  में  के  स्थान  पर
 ‘cemployed  inਂ  i  जित  प्रतिस्थापित  किया  जाय  ही

 संशोधन  217]
 ~

 9,  पंक्ति  27
 a  employee

 *

 किसी  अधिकारों य

 चि अन्य  कर्मचारी  ']
 के  स्थान

 rad द A165  inਂ
 [  CT  नियोजित  किसी  अधिकारों  य  अन्य ठ ब्यक्ति  प्रतिस्थापित

 किया  जाये

 संख्या  218]

 aਂ 9,  पंक्ति  35  तथा

 ‘‘payment  by  way  of
 gratuity

 or  retirement  benefits
 or  for

 any
 leave  not

 availed wens
 बुत  फायदों  के  रूप  में  किसी ofor  any  other

 benefits.
 ”

 [“  बप व 21 थ्शु  aa
 Sida  थ

 संद: य॑  कं  ay
 नलों

 गई  fay  कार
 किन्ही

 अन्य  फायदों  का  हकदार  हैं
 और  एसा  व्यक्ति  के  स्यान  पर
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 ————

 ato  पी०  मौके

 ‘‘arrears  of  salary  or  wages  or  any  payment  for  any  leave  not  availed  of  or  other

 payment,  not  being  payment  by  way  of  gratuity  or
 pensionਂ  ली  गई  छुट्टीं के

 लिए  केतन  का  मजदूरी  के  बकाया  का  अथवा  ऐसा  अन्य  संदाय  उपदान  या

 पेंशन के  रूप  में  संदाय  wet  हकदार  वहां  वह  प्रतिस्थापित  किया  जाये  ।

 संख्या  228]

 ह शी  कछवाय  ज  में  अपने  संशोधन  संख्या  88  तथा  89  प्रस्तुत  करता हूं  ।

 श्रीमती  रोका  विधाधर  देशपांडे  :  में  अपना  संशोधन  संख्या  96  प्रस्तुत
 कश्ती  हूं  ।

 ह  त
 थी  मूलचन्द  डागा  :  मे  अपना  संशोधन  संख्या  105  प्रस्तुत  क  रता  ्  ।

 श्री  हुकम  चन्द  कछवाय  :  मं  अपना  संशोधन  संख्या  153  प्रस्तुत  करता  हूं  ।

 श्री  इराम  संकरा  पाँ  अपना  संशोधन  संख्या  185  प्रस्तुत  करता हूं  ।

 श्री  राम  सिह  भाई
 नख

 अपना  संशोधन  संख्या  229  प्रस्तुत  कविता  हुं

 Shri  Hukam  Chand  Kachwai:  My  amendment  No.  88  seeks  that  the  employees
 of  the  taken-over  textile  mills  should  be  treated  as  the  employees  of  National  textile  corpo-
 rations  employeesfrom  the  very  date  of  the  take-over,

 Shrimati  Roza  Vidyadhar  Deshpande  (Bombay  Central)  :  My  amendment  No.  96
 seeks  that  the  Government  should  undertake  the  responsibility  of  paying  the  arrears  to  the
 workers  in  respect  of  their  Provident  Fund,  E.  5.  I.  C.  and  bonus  etc.  belonging  to  the

 pre-take’  over

 The  Mill-owners  have  been  cheating  the  workers  of  their  dues  by  showing  false  losses
 and  diverting  the  money  to  other  industries  and  making  profits  therefrom.  Now  after  the
 take-over  who  would  pay  the  arrears  of  these  pocr  wokers?  The  Government  should  come  to
 their  help.  They  should  attach  ali  the  industries  ofthe  mil]  owners  who  indulge  in  such
 activities.

 Govt.  should  recover  their  dues  from  them,  the  millowners  and  then  pay  the  arrears  to

 the  workers.  The  poor  workers  or  their  unions  cannot  go  for  litigation.  Let  the  Government
 doit.  Now  the  workers  have  shown  that  these  mills,  after  take-over,  are  running  in  profit
 whereas  those  mill  owners  cheated  and  showed  losses.  So,  insteaa  of  paying  back  the  money
 which  was  borrowed  by  the  mill  owners  torun  the  mills,  to  the  nationalised  banks.
 You  should  first  pay.  the  arrears  of  the  workers.  The  arrears  of  the  workers  as  well  as  the

 bank  loans  ofthe  mill-owners  both  belong  to  the  pre-takeover  periods.  So  you  should  give

 priority  tothe  payment  of  workers  arrears.  That  is  the  intention  ofmy  amendment.

 Shri  M.C.  Daga  :  As  soon  as,  on  gist  October,  1972,  did  the  Textile  Corporation
 take  over.certain  textile  mills,  the  mill-owners  got  the  stay  orders  from  the  court  and

 thereafter  they  terminated  the  services  and  dismissed  many  workers  since  the  latter  had

 struggled  for  take  over  therefore  their  case  should  be  treated  under  the  Industrial  Dispute
 Act.  You  yourselfhave  saiditand  that  is  why  you  should  have  no  objection  is  accepting  my

 The  hon.  Minister  is  famous  for  his  having  pro-labour  therefore  he  should

 ‘be  expected  to  protect  the  interests  ofthe  poor  workers,  andthus  accept  my.  amendment.

 श्री  एस०  एम०  बनर्जी  :  में  अपना  संशोधन  संख्या  215  प्रस्तुत  करता  हुं  जो  कि  मेरे

 संशोधन  संख्या  174  का  अनुवर्ती  ही  है  ।
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 11.  1974  कपडा  उपक्रम  विधायक

 इसका  आशय  यह  है  कि  उपदान  के
 साथ  साथ  भविष्य  निधि  को  भी  इस  में

 शामिल

 किया
 '

 जाना
 चाहिये  ।  बहुत से

 वायदा
 मिलों

 के  मालिकों  ने  मजदूरों  की  भविष्य  निधि
 को

 भारों
 अदा

 नहीं  को  है  ।  मजदूरों  को  उनकी  यह  राशि  मिलनी  चाहिय े।  यही  मैंने
 अपने  संशोधन

 नेपाल  के  प्रधान  मंत्री  का I  स्वागत

 WELCOME  TO  PRIME  MINISTER  ठ  NEPAL

 अध्यक्ष  महोदय  पीठासीन  हुए
 Mr,  SPEAKER  in  the  Chair

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  हमारे  लिये  बडों  प्रसन्नता  गौरव  त  है  कि  महामहिम
 नेपाल  के  प्रधान  मंत्रों  आज  हज़ारों  dae  में  पधार  है  ।  में  अपनों  ‘an re  सदस्यों  कीਂ

 उनका  तथा  उनके  सहयोगियों  का  है  दिक  स्वागत  करत  हूँ
 ।

 > हुम  दोनों  देशों के  संबंध  बहुत  पुराने  @)  हमारी  संस्कृति  at  भरत  भी  एक  तथा  दोनों

 केशों  ने  बहुत  सी  बातों  में  परस्पर  सहयोग  किया  है

 qe
 समयाभाव  के  कण  हमारी  लोक  सभा  में  थोडी  हो  देर  के  लिये  at  पाये  है

 य  सन्देश ,  दि हम  उन्हं  हम  उन्हें  अपने  में  से  हो  एक  समझते  अपना  भाई  समझते

 है  ।

 मेरे  लिये  तो  एक  गॉव  का  बात  यहं 3 भी  है  कि  वह  सभा
 अध्यक्ष  के  पद  से  प्रधान

 क  के  थे मंत्री  के  पद  प  पहुंचे  है  वहं  राष्ट्रीय  पा  Reig  ।  Tega Ss  ।

 एस०  एम०  मार बनर्जी  हां  भी  एसी  ही  होता  चाहिये  ।

 सभापति  महोदय  हीं  नहीं  एसा  मत  कहा  ।

 रुग्ण  कपड़ा  उपक्रम  राष्ट्रीय  रण  विधेयक
 SICK  TEXTILE  UNDERTAKINGS  (NATIONALISATION  )  BILL

 श्री  Tao  एस०  बनर्जी
 :

 खण्ड  14(1)
 में  भविष्य  निधि  का  vera  नहीं  हैं

 केवल  पेन्शन  तथा  अन्य  का  उल्लेख  है  ।  मंत्री  महोदय  ,  ने  बताया

 है  कि  उनको  प्राप्त  कानूनों  सलाह  के  अनुसार  मामलों 1.0  में  भविष्य  निधि  भी  शामिल

 छ  | 1.0
 परन्तु  इस

 विधेयक
 के

 अधिनियम
 बन  जाने  के  बाद  कुछ  तो  भविष्य  निधि  को

 अन्य  मामलों  में
 शामिल

 मानेंगे  बयां  कुछ न नहीं  और
 बेचार  मजदूर

 क्यों  कि
 अपने

 अल्प  धत  साधनों  के  कारण  इन  शब्दों  को  सही  व्याख्या  प्राप्त  करने  के  लिये  न्य/यालयों  के

 दुवार  नहीं  खटखटा  ad  नियोक्ता  गण  उनकी  भविष्य  थ] नथ घि  का  अपवंचन  कसते

 ब्लाग
 |  इन  नियोक्ताओं  में

 राष्ट्रीयकृत
 कपडा  निगम  भी  शामिल  है  ।  खण्ड  14(1)

 में  भविष्य  निधि
 को  शामिल  करने  हेतू  मेरे  संशोधन  को  स्वीकार  कर  लिया  जाय  ताकि  कानून

 की  अभिव्यक्ति  में  कोई  भ्रम  या  अस्पष्टता  ग  रहे

 [  थीं  इसहाक  सम्भाली  पीठासीन  हुए

 Mr.  IsHague  SAMBHALI  in  the  Chair
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 Statement  Re.  Revision  of  December  11,  1974

 Weges  in  Coal  Industry

 यदि  मंत्रो  महोदय  उ  @
 =  प्राप्त  कानूनी  राय  से  संतुष्ट  है  तो  में  प्रताव  करना  चाहता  F

 कि  महान्यायवादी  को  यहां  सभा  को  संबोधित  करने  तथा  इसकी  व्याख्या  करने  को  कहां  जाय
 I

 श्री  इराज्मुद  संकरा  मेरे  संशोधन  का  अभिप्राय  यह  है  कि  कपडा  मिलों  के  मजदूरो
 के  जो  अधिकार  उक्त  मिलों  के  अधिग्रहण  झरे  ge  थे  उनका  उपयोग  राष्ट्रीय  कपड़ा  सिंगल

 के
 विरुद्ध  भी  हो  सकने  की  व्यवस्था  इस  अधिनियम  में  होनी  चाहिये  ।  अर्थात  उपदान

 तथा  अन्य  मामलों  संबंधो  जो  अधिकार  मजदूरों  को  vet  प्राप्त  थे  के  राष्ट्रीय  कपडा  लिंगम

 हवा  मिलों  को  अपने  अधिकर  में  लिये  जाने  के  बाद  ay  प्रभावों  छह  ने  ।

 भविष्य  निधि  को  भो  शामिल  करने  के  बारे  में  मैं  श्री  एम०  एस० '  बनर्जी  के  मत  से

 सहमत  मजदूर  अपनी  गाढे  पसीने  को  कमाई  अपनी  भविष्य  निधि  में  जमा  कराते  है  तथा

 उनके  नियोक्ताओं  को  भी  7  या  6  प्रतिशत  जमा  कराना  पडता  है  ।  परन्तु  भविष्य  निधि

 अधिनियम  के  अधीन  यह  सुनिश्चय  करना  सर्कार  का  काम  है  कि  नियोक्ता गण  उक्त  राशि  जम  करायें
 अथवा  फिर  सरकार  उनपर  मुकदमा  चलाये  |  परन्तु  सरकार  अपने  इस  दायित्व  को  पूरा
 करने  में  सबंधी  असफल  रही  है  और  अब  वह  इन  गरोब  कपडा  मजदूरों  को  इसकी  अदायगी

 का  भार  अपने  ऊपर  नहीं  ले  रही  है  ।  मेरे  विचार  से  सरकार  को  ही  भविष्य  निधि  का

 पूर्ण  दायित्व  अपने  ऊपर  लेना  चाहिये  ॥

 आप  मेरे  संशोधन  को  स्वीकार  कर  लें

 Shri  Ram  Singh  Bhai  (Indore)  :  The  purpose  of  my  amendment  is  to  ensure  that  a
 worker  of a  taken-over  mill  is  treated  to  be  in  continuous  Service  of  the  National  Textile

 Corporations  also  and  not  that  he  would  be  treated  in  service  of  the  corporation  from  the  date
 the  millis  taken  over.  In  this  case  he  might  loose  gratuity  benefits  which  he  could  get  only
 after  rendering  continuous  service  for  not  less  than  five  years.  Also  I  seek  that  the  provident
 Fund  should  also  be  included  alongwith  gratuity,  pensions  and  other  matters,  to  the  effect
 that  a  worker  would  continue  getting  these  benefits  in  future  as  also  he  would  set  his  arrears
 for  the  pre  take-over  period.

 श्रीमती  पा वंती  कृष्णन  मेँ  तो  इस  बात  जोर  देना  चाहूंगी  कि  जब  तक  इस

 खण्ड  में  स्पष्ट  रूप  से  भविष्य  निधि  का  उल्लेख  नहीं  मजदूरों  को  उसका  लाभ  नहीं

 मिल  सकेगा  क्यों  कि  वे  गरीब  न्याय  के  लिये  अदालतों  के  चक्कर  नहीं  सकेंगें ।

 मेरे  दूसर  संशोधन  का  अ  शय  यह  है  कि  मिल  मालिकों  को  मुआवजा  देने  में  पूव॑उनकीਂ

 राशि  में  मजदूरों  को  देय  बकाया  राशि  काट  लीजिये  ।  यह  आपके  अपने  संशोधन  से  मेल

 खाता  है  ।  अतः  आप  स्वयं  हो  एसी  व्यवस्था  वाला  संशोधन  यश  कर  दीजिये  ।  मिल  मालिकों

 को  तो  आप  पहले  अत्यधिक  लाभ पूर्ण  मुआवजा  दे  रहे  है  ।  उन  लोगों  का  भी  तो  खयाल

 की
 जिनको  अपने  खून  पसीने  की  कमाई  भी  नहीं  मिली

 कृपया  मेरा  संशोधन  स्वीकार  कर  लें

 Mr.  Chairman  ;  The  speaker  has  must  now  approved  and  sent  a  note  that  Shri  K.C.

 Pant  would  give  a  statement.  As  farasI  have  read  it,  you  would  be  happy  to  listen  to  that.

 कोयला  उद्योग  में  मजूरी  के  पुनरीक्षण  क  बारें  में  वक्तव्य

 STATEMENT  RE-REVISION  OF  -WAGES  IN  COAL  INDUSTRY

 उर्जा  मंत्री  कृष्ण  चन्द्र  :  जैसा  कि  माननीय  सदस्यों  को  जानकारी  होगी

 कोयला  खनन  उद्योग  के  लिए  केन्द्रीय  वेतन  ais  की  स्वीकृत  बहुमत  सिफारिशों  के  आधार
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 कोयला  उपयोग  में  वेतनों  में  व्यापक  संशोधन  पिछली  बार  1967  में  किए  गए

 इस  उद्योग  के  राष्ट्रीयकरण  के  पश्चात  केन्द्रीय  सरकार  के  अनुरोध  पर  केन्द्रीय  श्रमिक

 संघों  और  कोयला  उत्पादन  कम्पनियों  के  प्रबंधकों  के  प्रतिनिधियों  को  सम्मिलित  करके  अगस्त

 1973  में  एक  संयुक्त  द्विपक्षीय  बात  चीत  समिति  स्थापित  की  गई  थी  ।  यह  समिति  तब

 से
 विचार  fart  wet  रही  है  ।  मुझे  यह  सूचना  देते  हुए  प्रसन्नता

 है  कि  ag  समिति  अब  एक
 समझौते  पर  पहुंच  गई  है  |

 2.  इस  समझोते  को  ध्यान  में  रखते  हुए  श्रमिक  संघो  ने  16  1974  से  इस
 seat  में  काल  के  हु ंड ताल  करने  का  नोटिस  वापस  ले  लिया  है  |

 3.  इस  समझौते  से  कोयला  उपयोग के  लगभग  5-1/2  लाख  कार्मिकों  को  लाभ  ।

 4.  देश  कीं  अर्थ  व्यवस्था  विशेषकर  ऊर्जा  संकट  के  dad  में  कोयला  उपयोंग  की

 आज  महत्वपूर्ण  स्थिति  सदस्य  उसे  समझेंगे  ।  राष्ट्रीयकरण  के  बाद  सरकार  ने  कोयला

 उत्पादन  में  भारी  afe  करने  अर्थात  1973-74  में  78  मिलियन  टन  के  स्तर  से  पांचवी
 योजना  के  '  अन्त  तक  135  मिलियन  टन  प्रप्त  करने  की  प्रत्यक्ष  जिम्मेदारी  संभाली  है  ।

 श्रमिक  संघों  के  नेताओं  ने  मुझे  आश्वासन  दिया  है  कि  इस  समझौते  के  अनुसार  कार्मिक  अपनी

 पूरी  शक्ति  से  कोयले  के  उत्पादन  और  उत्पादन  क्षमता  को  बढाने  में  पूरा  सहयोग  देंगें  |

 में  इस  आश्वासन  का  स्वागत  करता  हूं  ।

 Shri  Damodar  Pandey  (Hazaribagh)  :  On  my  behalfand  on  behalf  of  the  coal
 mine  workers,  heartily  welcome  this  statement.  Aslo  I  congratulate  Shri  K.  C  Pant  for
 bringing  about  such  an  historical  agreementin  the  labour  fraternity.

 रुग्ण  कपडा  उपक्रम  राष्ट्रीयकरण  विधेयक

 SICK  TEXTILE  UNDERTAKINGS  (NATIONALISATION)  BILL

 Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Industry  and  Civil  Supply  (ShriB.  P.

 Maurya)  :The  major  points  raised  by  most  the  members  are  to  the  effect  that  no  provision  has
 been  made  for  the  Provident  Fund  of  the  workers.  In  fact  the  Bill  was  aimed  at  saving  about
 1,60,000  textile  workers  from  becoming  jobless  and  thereby  making  provision  for  thei  liveli-
 hood.  It  would  therefore,  be  a  wrong  not:on  to  even  think  that  the  Government  was  going
 to  do  something  against  the  interest  of  the  workers.  As  I  have  said,  th.t  the  word  ‘‘Provident
 Fundਂ  has  been  added  in  the  schedule  Part  B  relating  to  the  pre  take  over  and  secured  loans
 have  been  p  aced  in  the  fourth  place  instead  of  the  third  place,  which  has  been  allotted  to
 the  arrears  of  pay,  provident  fund  etc.  of  the  workers.  Thus  a  major  portion  of  the  Provident
 Fund  arrears  pertaining  to  the  pre-take-over  period  would  come  out  and  efforts  would  be
 made  to  dea!  with  the  rest  also.

 Clause  14  (1),concerns  only  the  conditions  cf  employment  and  no  governing  powers  are
 involved  therein.  Itis  not  correct  to  say  that  the  solicitor  Genera!  is  given  his  opinion  that
 pension  and  gratuity  include  provident  Fund  also.  He  had,  however  opined  that  the  pension
 and  gratuity  would  be  related  to  the  entire  service  including  the  pre-take  over  service.

 Shri  Ram  Singh  Bhai:  At  the  time  of  nationalisation  on  7th  October,  1974  there
 was  a  notice  which  said  that  according  to  the  opinion  of  the  solicitor  General!  the  workers
 would  continue  getting  gratuity  and  provident  fund,  And  they  have  been  g2tting  it  till
 to  date.  So,  was  that  notice  a  forged  one.  Let  him  clarify.  that.  I  have  sent  a  copy  thereof
 to  the  authorities.

 Shri  B.  P.  Maurya  :  The  words  other  matters  do  not  include  provident  fund.  That
 is  the  opinion  of  the  Solicitor  Genera!  also.  As  regards  the  circular,  I  would  inquire,  I
 would  also  inquire  into  the  cases  cited  by  Shri  M.  CG.  Daga,  regarding  victimisation  of  the
 workers.

 With  these  words  request.for  having  not  in  a  positionto  accept  these  amendments.
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 श्री  बी०  पी०  मोय  :  मेरा  यह  sear  है  कि  यदि  आप  प्रबंध  ग्रहण  की  पूर्व  क  हि
 |

 अवधि

 की  किसी  देनदारी  को  लेते  है  इस  विधेयक  को  चुनौती  दी  इस  विधेयक  में  प्रबंध

 ग्रहण  की  पूर्व  की  अवधि  और  बाद  की  अवधि  विभाजित  की  गई  यदि  हम  प्रबंध  ग्रहण

 की  पूर्व  की  अवधि  के  किसी  देनदारी  को  लेते  हैं  और  इसकी  पूर्ति  अनुसूची  2  में  उपबंधित

 राशि  से  की  जाती  है  तो  यहँ  न्यायालय  में  भेदभावपूण  सिद्ध  होगा

 श्री  एस०  एस०  बनर्जी  :  पहले  स्थिति  यह  थी  कि  विधेयक  में  सुरक्षित  ऋण

 अनुसूची  के  मद  3  में  रखा  गया  था  और  मद  4  में  कर्मचारियों  की  देय  राशि  आदि  रखी

 गयी  मंत्री  महोदय  ने  उसमें -  परिवर्तन  किया  है  उनका  कहना  है  कि  गीत  ऋण  मद

 2  में  आता  है  और  मद  1  में  कर्मचारियों  की  मजूरी  आदि  आती  है  जिसमें  भविष्य  निधि

 भी  शामिल  ।  उनका  कहना  यदि  यह  संशोधन  स्वीकार  किया  जाता  है  तो

 ait  मामलों  में  भविष्य  निधि  वसल  करके  कर्मचारियों  को  दी  वे  यह  नहीं  कहते  है

 f  समूची  रकम  म  मंत्री  महोदय  जानना  चाहता  g  कि  wa  इस
 विशेष  संशोधन  में  तथा  है  तो  fafa’  को  इसमें  शामिल  करके

 समूचा  ढांचा  केसे  बदल  सकता  है  ?

 प्रश्न  यह  है  : सभापति  महोदय

 कि  भारत  के  महान्यायवादी  को  सभा  में  यह  स्पष्ट  करने  के  लिए  वक्तव्य  देने  का

 अनुरोध  किया  जाये  कि  रूग्ण  कपडा  उपक्रम  1974  को  खंड

 14(1)  में  अन्य  में  भविष्य  निधि  भी  शामिल

 लोक  सभा  में  मत  विभाजन  हुआ  ।
 The  Lok  Sabha  divided.

 सभापति  महोदय  :  मत  विभाजन  का  परिणाम  यह  रहा  ह ै:  पक्ष  में  12  और  विपक्ष

 में  641

 प्रस्ताव  अस्वीकृत  हुआ
 The  Motion  was  negatived.,

 श्रीमती  पार्वती  कृष्णन  मैं  संशोधन  संख्या  96  का  मत  विभाजन  चाहती

 हु  ।

 सभापति  महोदय :  म  पहले  सरकारी  संशोधन  संख्या  62,  126,  216,  217,  218

 और  228  मतदान  के  लिए  रखूंगा ।

 श्री  एस०  एम०  बनर्जी  :  संख्या  96  से  पहले  वालें  संशोधनों  चाहे  वे  सरकारी  हों

 या  गर  सर्वप्रथम  लिया  नहीं  तो  मरे  संशोधन  की  क्या  उपयोगिता  रहेगी ।

 Mr.  Chairman  :  Since  you  have  raised  a  constitutional  objection,  so  I  take  amendment

 No.  62  first.

 सभापति  महोदय  प्रश्न यह  है

 पृष्ठ  9,  पंक्ति  17,

 ‘Conditions’  Saray’  )  शब्दों st  7  के  ate  ‘of  employmentਂ  (  रोजगार

 अन्त:स्थापित  किया  जाये  ।  62]

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।
 The  Motion  was  adopted.
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 क्रम  विधेयक

 सभापति  महोदय  में  संशोधन  संख्या  96  मतदान  के  लिए  रखता

 लोकसभा  में  मत  विभाजन  हुआ  |

 The  Lok  Sabha  divided.

 विपक्ष  में  60 पक्ष  में  13

 Ayes  13  Noes  60

 प्रस्ताव  अस्वीकृत  हुआ  |

 The  motion  was  Negatived.

 सभापति  महोदय  मेँ  सरकारी  संशोधन  संख्या  126,  216,  217,  218  और  228.

 सभा  में  मतदान  के  लिए  रखता  प्रश्न  हैं
 :

 qss  9,  पांचवीं  38

 Textile  Corporationਂ  कपडा  निगमਂ  )  के  स्थान  पर  Central

 Government  प्रतिस्थापित
 किया  126)

 पृष्ठ  8,  पंक्ति  35

 ‘in  the  employment  ofਂ  नियोजन  में  के  स्थान  प्र  ‘employed  inਂ

 में  नियोजित  हैਂ

 किया  216)

 पृष्ठ  9;  पंक्ति  6

 in  the  employment  of  नियोजन  में  के  स्थित  पर

 नियोजित  प्रतिस्थापित  किया  217)

 SS  9,  पंक्ति  27,

 ‘employee  ofਂ
 किसी  अधिकारी  for  अन्य  के  स्थान  पर

 ‘person  employed  inਂ  नियोजित  किसी  at  अन्य  व्यक्ति  प्रतिस्थापित  किया

 218)

 पृष्ठ  9,  पंक्ति  35  और  36

 by  way  of  gratuity  or  retirement  benefits  or  for  any  leave  not

 overload
 of  or  any  other

 वहां  वह  उपदान  या  फायदों  के  स्प  नों  fem न  संदाय  का  या  न

 ली  गई  किसी  छुट्टी  का  या  किन्हीं  अन्य  फायदों  का  हकदार  है  और  ऐसा  व्यक्तिਂ

 के  स्थान पर

 of  Salary  or  wages  or  any  payment  for  any  leave  not  availed  of
 or  other  payment,  not  being  payment  by  way  of  gratuity  or

 ली  गई  छोटी  के  लिए  वेतन  या  मजदूरी  के  बकाया  का  अथवा  ऐसे  अन्य  संदाय

 का  जो  उपदान  या  पेंशन  के  रूप  में  संदाय  नहीं  हकदार  वहां  ae  व्यक्ति

 प्रतिस्थापित  किया  जाये  ।”  228)

 प्रम्ताव  स्वीकृत  हुआ  |
 The  motion  was  adopted.
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 Shri  S.  M.  Banerjee  :  My  amendment  no  174  should  be  taken  separately

 Mr.  Chairman:  ॥ 6  you  wish  then  I  Put  amendment  no  153  to  volte  separately

 सभापति  महोदय  हारा  संशोधन  संख्या  153  मतदान  के  लिए  रखा  गया  तथा  अस्वीकृत  हुआ
 Amendment  No.  153  was  put  an  negatived.

 Shri  Mool  Chand  Daga  In  view  of  the  assurance  by  the  hon  Minister  I  withdraw

 my  amendment  no  105

 संशोधन  संख्या  105  सभा  की  santa  से  वापस  लिया  गया
 Amendment  No.  105  was  by  leave,  withdrawn.

 Mr.  Chairman  ;  Now  I  put  amedments  no.  88,  89,  185  and  229  for  vote

 सभापति  महोदय  द्वारा  संशोधन
 संख्या  88,  89,185  और  229  मतदान  के  लिए  रखे  गये

 गय  तथा  अस्वीकृत  हए
 Amendment  Nos.  88,  89,185  and  229  wese  put  and  negatived.

 सभापति  महोदय  प्रशन  है

 खंड  14  संशोधित  रुप  में  विधेयक  का  अंग  बत

 प्रस्ताव  स्वीकृत

 The  motion  was  adopted

 खंड  14  संबोधित  रूप  में  विधेयक  में  जोड़  feat  गधा  ।
 Clause  14,  as  amended,  was  added  to  the  Bill

 खंड  15  भविष्य  fafa  तथा  अन्य

 नवां चके
 ह  बी०  पी०  सौय  में  प्रस्ताव  करता  हूं

 पीठ  9,  पंक्ति  41

 a ' पूर्ण  कपड़ा  उपक्रम  )  के
 पश्चात

 the  owner  of
 जहा  रुग्ण  कपड़ा

 उपक्रम  के  स्वामी  ने  अन्तः स्थापित  feat  जाये

 219]

 पीठ  9,  पंक्ति  42  और  43

 employees  अपने  कर्मचारियों  के  स्थान  persons  employed.  in  such

 sick  textile  undertaking’  रुग्ण  कपड़ा  उपक्रम  में  नियोजित  व्यक्तियों  प्रतिस्थापित

 किया

 220]

 aft  सी०  एम०  स्टीफन  में  संशोधन  संख्या  188  और  198  प्रस्तुत  करता

 नक

 भविष्य  निधि  के  बार  में  ब
 तत  छ  कहां  हैं और  मंत्री  महोदय  ने  आश्वासन  दिया

 ग
 fet  काटा

 गया  और
 उसका  भुगतान है  कि  यदि  किसी  कर्मचारी  के  वेतन  से  भवि

 a
 नहीं  दिया  गया  है  तो  इस  संबंध  में

 को
 ठी  l  खंड  15  QIN  किस्म  के  भविष्य

 निधि  के  बारे  में  कहता  है  तो  कानून  को  aaa  त  भविष्य  निधि  से  भिन्न  किस्म  का  इसके
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 लिए  मैने  अपना  संशोधन  संख्या  188  प्रस्तुत  किया  है  विधेयक  में  पूरी  रकम  हस्तान्तरण
 करने

 की  बात  नहीं  की  गई
 हैं

 केवल  वहीं  रकम  हस्ताक्षर  की  जाएगी  जो  कामना  रियों  से से  संबंधित  हैं

 नहीं  जानता  कि  शेर
 रकम

 का  क्या  आपको  भ  विष्य  निधि  की  समूची  रकम  हस्तांतरित  न  होने
 का  कोई कारण  नहीं  देखता  यदि  कर्मचारियों  को  रकम  हस्तांतरित  करनी  की  बात  होती  तो

 कठिनाई
 समय

 में  आ  सकती है  परन्तु  खंड
 के

 अनुसार  रकम
 आपको

 सौपी
 जानी

 -  है  और  यह
 आप

 पर  होगा  की  आप  उसका
 उपयोग

 ः
 जसा

 _  चाहे
 वैसा  इस  लिए  में  इस  बारे  में  मंत्री  महोदय

 से  स्पष्टीकरण  चाहता  qt  संशोधन  संख्या  198  पर  भी  विचार  किया  जाना
 ह ५

 चाहिये  इन  दो  संशोधनों  में  वह  संशोधन  अधिक  महत्वपूर्ण  है  जिसके  अन्तर्गत  समझा  रकम

 हस्तांतरित  की  जानी  चाहिए  यदि  सरकार  इसको  स्वीकार  नहीं  करती  है  तो  वहं  स्पष्टीकरण

 दे  कि  शेष  रकम  का  क्या

 श्री  बीं०  पी०  मौत  :  संशोधन  संख्या  188  को  इसलिए  स्वीकार  नहीं  किया  जा  सकता

 क्यों  कि  इसमें  कहा  गया  हैं  कि  कर्मचारियों  से  संबंधित  धन  जिनकी  सेवाए  हस्तांतरित

 की  गई  को  हंटाथा  जाय  |  संशोधन  संख्या  198  को  भी  इस  आधार  पर  स्वीकार  नहीं

 किया  wat  उद्देश्य  उसी  रकम  को  हस्तांतरित  करनी  की  है  जो  निश्चित  दिये

 भविष्य  निधि  के  नाम

 सभापति  महोदय  :
 मेँ  अब

 संशोधन
 संख्या  188  और  198  प्रस्तुत  करता हूं

 |

 श्री  सी०  एम०  स्टीफन :
 म  संशोधन  188  और  189  वापिस  लेने  के  लिए  सबसे  अनुमति

 चाहता  हूं  ।

 संशोधन  संख्या  188  और  189  सभा  की  अनुमति  से  वापिस  लिया  गया  ।

 Amendment  nos,  188  and  189  were  by  leave  withdraed

 सभापति  महोदय  :  में  अब  सरकारी  संशोधन  संख्या  219  और  220  सभा  म  मतदान

 के  लिए  रखता  ्
 &  प्रश्न

 है

 पृष्ठ  9;  पंक्ति  41

 ‘Where’  )  रुग्ण
 कपडा  उपक्रम  ने  के  पश्चात  ‘the

 owner
 ofਂ

 जहां  पूरण

 कपडा  उपक्रम  स्वामी  में  अन्तः स्थापित  fear  जाय  ।

 219]

 र
 पृष्ठ  9,  पंक्ति  42  अं  |  43

 ‘Itsemployees’  अपने  कर्मचारियों  के  स्थान  पर  ‘the
 persons  employed  in  such

 sick  textile  undertaking’  am  कपडा  उपक्रम  में  नियोजित  व्यक्तियों  प्रतिस्थापित

 जाय े)

 220]

 प्रस्ताव  स्वीकृत

 The  motion  was  adopted.

 सभापति  महोदय  :  प्रश्न

 खंड  15  संशोधित  रुप  में  विधायक  का  अंग  बन

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 The  motion  was  adopted
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 खंड  15  संशोधित  रुप  में  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  ।

 Clause  15  as  amended,  was  added  to  the  Bill.

 खंड  16  भी  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया

 Clause  16  was  also“added  to  the  Bill

 सभापति  महिला  खंड  16  श्रीमती  सुभद्रा  जोशी  यहां  नहीं

 खंड  17

 श्री  इराज्मुद  सँकरा  (ATZATA TT )  :  में  इस  खंड  का  विरोध  करता  हूं  और  मंत्री
 ०५

 महोदय  से  आश्व।सन  चाहता  हूं  कि  ग  े ८ है  ie  ं  और  अन्य  कर्मचारियों  को  नियुक्त  करते

 समय  सरकार  वर्तमान  कर्मचारियों  को  ही  नियुक्त  करके  काम  चलाएगी  न  कि  राजकोष  पर

 अतिरिक्त  भार  डालेंगी  ।

 श्री  बी०  पी०  सौ  हम  देखेंगे  कि  इसको  किस  प्रकार  अच्छे  तरीके  से  किया  at

 सकता  है  ।

 सभापति  महोदय  प्रश्न  है

 खंड  17  विधेयक  का  अंग  बनती

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  1

 The  motion  was  adopted.

 fae  17  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  ।

 Clause  17  was  added  to  the  Bill

 खंड  18  भी  विधेयक  a  जोड़  दिए  गए
 Clause  18  was  also  added  to  the  Bill.

 खंड  19

 श्री  बी०  पी०  सौय  मैं  संशोधन  संख्या  63  और  221  प्रस्तुत कर  रहा  gl  म
 संशोधन  संख्या  127  प्रस्तुत  नहीं  कर  रहा  हूं  wd

 संशोधन  किये  गये  |

 पृष्ठ  11  पंक्ति  37-38  ‘This  Act  receives  the  assent  of  the  President’

 किन्तु  उस  तारीख  के  qa  जिसको  राष्ट्रपति  का  अनुमोदन  इस  अधिनियम  को

 ्  अध्यादेश  के  प्रख्यापन होता  हैं  के  स्थान  ‘the  ordinance  was  promulgated’  दु

 की  तारीख  के  पूर्वे  प्रतिस्थापित  जाये

 63]

 पष्ठ  11,  पंक्ति  38

 ‘Any  liability  of  em  कपडा  उपक्रम  के  किसी  के  पश्चात  ‘the  owner  of?

 पूरण  कपड़ा  उपक्रम  के  स्वामी  के  अन्त स्थापित

 221]

 श्री  ato  पी०  ata
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 सभापति  महोदय  :

 कनार

 i

 खंड 19  स  पीड़ित
 रूप  में  ह  का  अंग wage

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ
 ् The  motion  was  adopted

 .

 खंड  19
 संशोधित  रूप  में  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया

 Clause  19,  as  amended,  was  added  to  th

 ta
 20  विदेशी  में  जोड  दिया  गया

 Clause  20  was  added  to  the  Bill
 oe

 क
 छ  21

 संशोधन  किये  गये  :-

 17 पृष्ठ  12, प
 ्

 arged
 किया  जायेगा

 >  थान  ‘Shall  be  discharged, -
 be  815८1

 इ 0  the  priorities  speci  इस  धारा  में  विनिर्दिष्ट  पर् विक ताओं  के

 a
 रहते  हुए  निष्पादन  न्गा

 जायगा  प्रत्

 संख्या  65]

 ् पृष्ठ  12,  पिंकी
 12
 में

 क

 Priority  of?

 a

 far

 ा प्राथमिकता' किया जाने । द
 क

 ह  नि  स  inter  se  ofਂ  प्राथमिकता
 aT  far  ADA  VW

 66]

 iii a  सक
 पर ei  किया  जाये

 204]

 पृष्ठ  12,  पंक्ति  17

 111  के  पर  प्रतिस्थापित  किया  जाये

 205]

 [sfto  ato  पी०

 अध्यक्ष  महोदय  कल  met

 कि  खंड  21  संशोधित  रूप  में  विधेयक  का  ain

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुमा
 The  motion  was  adopted

 खंड  21  संबोधित रुप  में  विधेयक  को  जोड़  दिया  गया

 Clause
 as  amended,  was  added  to  the  Bill

 खंड  22
 से

 24
 भी  विधेयक में  जोड़  दिए

 Claus:
 es  22  to  24  ware  also  added  to  the  Bin

 थ
 ]  43  LSS/74  145
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 (Nationalisation)  Bill—

 1)

 खड़  25

 भो
 सेझियान

 मैँ  अपना
 संशोधन

 संख्या  108  प्रस्तुत  करता  खड़

 25(1)  के  साथ  ag  परन्तुक  जोड़ना  कि  कि  इस  प्रकार  से  भुगतान
 की  गई

 रकम  संबंधित
 मिल

 कों  ग्रहण  करने  को  तिथि  से  उसकी  परि सम्पति  के
 वास्तविक

 मूल्य  से  अधिक  नहीं  मेने  यह  परन्तुक
 इसलिए

 रखा  है  क्यों  कि  तामिलनाडु  में  स्वयं

 सरकार  ने  मिलों  को  ग्रहण  करने
 के

 पश्चात  कुछ  रकम  दो  इसलिए  निर्धारित  तिथि  पर

 sun  मूल्य  बढ़  गया  है  इस  लिए  मेने  अपना  संशोधन  प्रस्तुत  किया

 श्री  बी०  पी०
 मौत  कानूनों  तौर  पर  इस

 प्रकार  को  शर्त  निर्धारित  संभव  नहीं

 व्यावहारिक  रुप  से  मालिकों  को  दी  जाने  वाली
 जो

 सब
 तरह

 के
 भुगतान

 करने

 के  उपरान्त  मिल  को  प्रण  करने  की  ef  से  sup  परिसंपत्ति  के  मूल्य  से  अधिक

 नहीं  इसीलिए  यहं  संशोधन  स्वीकार  नहीं  किया  जा  सकता

 सभापति  महोदय  द्वारा  संशोधन  संख्या  108  मतदान  के  लिए  रखे  गए  तथा  अस्वीकृत  हुए
 The  amendment  no,  108  was  put  and  megatived

 सभापति  महोदय  प्रशन  है

 ‘fe  खंड  25  विधेयक  क  अग  बने

 प्रस्ताव  स्वीकृत  FAT
 The  motion  was  adopted

 खंड  25  विधेयक  a  wre  दिया  गया  |

 Clause  25  was  added  to  the  Bill.

 खंड  26  विधायक  a  जोड़  दिया  गया  ।

 Clause  26  was  added  to  the  Bill

 खड़  27

 संशोधन  किये  गय  :

 पीठ  14,  पंक्ति  35

 का  उन्मोचन
 के  स्थान पर

 take  over  को  TET
 प्रतिस्थापित  किया  जायेਂ

 128]

 मृ पीठ  14,  पंक्ति  ay  a  a

 ‘liability  of  उपक्रम  का  कोई  )  क
 पश्चात

 the  owner  of’

 कपडा  उपक्रम  के  स्वामी  फा  were  है Vip  प्रतिस्थापित  किया  जाय

 222]

 ato  पी०

 सभापति  महोदय  प्रश्न  है

 27  संशोधित  ज  सें
 विधेयक  को  अग  बने

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ
 The  motion  was  adopted
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 खंड  27  संशोधित  रुप  में  विधेयक  a  जोड़  दिया  गया  |

 Clause  as  amended,  was  added  to  the  Bill.

 az  28

 संशोधन दिये  गय

 पृष्ठ  14,  पंक्ति  41-42,

 Act  receives  the  assent  of  the  ‘gq  तारीख  a  पूर्व  जिसकों

 राष्ट्रपति  का  अनुमोदन  इस  अधिनियम  को  प्राप्त  होता  है  के  स्थान  पर  Ordinance  was?

 अध्यादेश के  प्र ब्या पन  की  तारीख  के  पूर्वਂ  प्रतिस्थापित  किया  जाये

 67]

 (aft  बी०  पी०  सौय

 सभापति  महोदय  :"  प्रश्न  है  :-

 खंड  28  संशोधित  रुप  में  विधेयक  का  अंग  बने

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 The  motion  was  adopted.

 खंड  28  संशोधित  रुप  सं  विधेयक  सं  जोड़  दिया  गया  ।

 Clause  28,  as  amended,  was  added  to  the  Bill.

 सड़  29

 सभापति  महोदय  खंड  29  के  लिए  कोई  संशोधन  नहीं

 श्री  इराम  मेरा  यह  कहना  है  कि  हम  खंड  29  के  द्वारा  सदन  को  स्थानीय

 के  dad  में  डाल  रहे  यदि  हमें  संविधान  में  कानून  बनाने  का  अधिकार  मिला  हुआ
 है  तो  न्यायालय  को  भी  संविदान  क  अंतगर्त  अधिकार  क्षेत्र  मिला  हुआ  है  जिसके  साथ
 wad  की  स्थिति  उत्पन्न  नहीं  होनी  इसलिए  में  विधेयक  का  विरोध  करता  हूं  ।

 श्री  बी०  पी०  मौतें  :  यह  इस  खंड  की  भावना  सहीं  है  ।!

 सभापति  महोदय  :  प्रश्न

 खंड  29  विधेयक  का  अंग

 ae  29  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  ।

 Clause  29  was  added  to  the  Bill

 खंड  30

 सभापति  महोदय  :  अब  हम  खंड  30  अलग  यहां  सरकारी  संशोधन  संख्या  68,  69,
 71,  129  और  130  है  ।

 श्री  बी०  पी०  ald  में  प्रस्ताव  करता  हूं

 पृष्ठ  15,  पंक्ति  19

 ‘a  Contract’  संविदा  के  स्थान  पर  ‘a  contract,  and  shall  not  make  any  altera-
 tion  or  modification  ina  contract’  किसी  संविदा  का  अनुसमर्थन  करने  में  लोग  औंर
 किसी  संविदा  में  कोई  परिवर्तन  या  उपांतरण  तब  तकਂ  अन्तः स्थापित  किया  जाय े।

 68]
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 [oat  बी०  पी०

 पृष्ठ  15,  पंक्ति  22-23

 ‘ratify  a  contract  or’  संविदा  का  अनुसमर्थन  क्या  जाता  है  अथवा  ‘ratify  a  con-

 tract.  and,  shall  not’  का  अन सम् थन  किया  जाता  है  तथा  नहीं  feat  जायेगा
 अन्त स्थापित  किया  जाये  ।

 69]

 पृष्ठ  15,  पंक्ति  23

 ‘therein’  के  पश्चात  (,)  लगाइये  |

 70]

 पृष्ठ  15,  पंक्ति  26

 ‘Contract’  )  के  पश्चात  ‘or  for  making  any  alteration  or  modification

 therein’  अथवा  उसमें  कोई  परिवर्तन  अथवा  उपान्तरण  करने  के  लिए  अन्त स्थापित  किया  जाये

 71]

 पृष्ठ  15,  पंक्ति  11  और  12

 ि ‘One  hundred  and  twenty  days’  (
 कसो  a
 क ब  ONE  q

 fora
 स  के

 स्थान
 पर  ‘One  hundred

 AS  | and  eighty  days’  at  अस्सी  प्रतिष्ठा  किया  जायें ores  जा

 129]

 पृष्ठ  15,  पंक्ति  15  और  16

 ‘Corporation  may’  ऐसे  परिवर्तन  का  उपान्तरण  कर  सकेगा  के  बाद  ‘with  the

 previous  approval  of  the  Central  Government’  ऐसे  परिवर्तन  का  उपान्तरण  में  केन्द्रीय

 सरकार  के  पूर्वानुमोदन  से  कर  अन्त:स्थापित  किया  जाय  t  130]

 सभापति  महोदय  श्री  इराज्मुद  सकरा  के  नाम  संशोधन  संख्या  189

 श्री  इराम  मे  संशोधन  संख्या  189  प्रस्तुत  करता  इस  खंड  क  अनुसार  समान

 अनुबंध  को  120  दिन  के  बाद  पृष्ठ  कराना  होता  है  अन्यथा  वह  समाप्त  समझा  जायेगा

 चूंकि  sr  कपड़ा  निगम  मिलों  को  चला  रहा  है  और  इसमें  भ्रष्टाचार  की  शिकायतें  आ  र  ही  है

 इसलिए  कपड़ा  निगम  यदि  यंह  समझता  है  कि  कोई  अनुबंध  गलत  है  तो  वह  अनुबंध  करने  वाली

 पार्टी  को  नोटिस  दे  क  र  तथा  सुनवाई  का  अवसर  देकर  अनुबंध  समाप्त  करा  सकता  मेरे

 अनुबंध  का  उद्देश्य  भ्रष्टाचार  के  अवसरों  को  न्यूनतम  करने  का

 क
 श्री  बी ०  पी०  मोय  माननीय  सदस्य  का  संशोधन  ऐसा  है  जिसमें  समय  बहुत  लगेगा  ॥

 सलिए  इसे  स्वीकार  नहीं  किया
 जा  सकता

 क
 सभापति  महोदय  .  प्रश्न है

 15,  पंक्ति  19.4, पृष्ठ
 ‘Contract’  संविदा  का  अनुसमर्थन  करने  में  लोप  तब  तका  के  स्थान  पर

 Contract  and  shall  not  make  any  alteration  or  modification  in  a
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 म
 ~

 कोई  परिवहन  का संविदा  का  अनुमान  करने  में  लोप  और  किसी  संविदा

 उपांतरण  तब  ६  प्रतिस्थापित  किया  जाए  ॥

 68]

 पृष्ठ  15,  पंक्ति  22-23  क

 ‘ratify  a  contract  or’  का  अनुसमर्थन  किया
 जाता  है  के  स्थान  पर

 ‘ratify  a  contract,  and  shall  का  अनुसमर्थन  किया  जाता  है  और  उसमें  कोई

 परिवर्तन  या  उपान्तरण  नहीं  होगा )  किया  जाये

 69]

 पृष्ठ  15,  पंक्ति  23

 ‘therein  )  के
 दक AWG  1  लगाइये  ॥

 70]

 पृष्ठ  15,  पंक्ति  26  में

 ‘Contract’  के
 पश्चात  or  for  making  any  alteration  or  modifica

 tion  बदी le  लि वा  उसमें  कोई  परिवर्तन  अथवा  उपान्तरण  करने  के  अन्त:स्थापित

 किया  जाये  ।

 71]

 पृष्ठ 1  5,  qld  11  और  124,

 ‘Corporation  may’  ६. *+ एस  परिव  न  या  उपान्तरण  कर  के  पश्चात्‌
 ‘with  the

 ta previous
 approval  of  the  Central  Government

 से  या  उपान्तरण  केन्द्रीय  सरकार
 सें  पूर्वानुमोदन से  कर  अंतःस्थापित  किया  जाये  ।

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 The  motion  was  adopted

 सभापति  महोदय
 :  में  संशोधन  संख्या  189  मतदान  के  लिए  रखता  हूं

 सभापति  महोदव  द्र  संशोधन  संख्या  189  मतदान  के  लिए  रखा  गया  तथा  अस्वीकृत  हुआ
 |

 Amendment  No  189  was  put  and  negatived.

 सभापति  महोदय  :  प्रदान है

 खण्ड  30  संशोधित  रूप  में  विधेयक  का  अंग  बने  पै

 पिता  स्वीकृत  हुआ
 The  motion  was  adopted

 खंड  30  संबोधित  रूप  a  विधेयक  a  जोड़  दिया  गया  |

 Clause  30,  as  amended,  was  added  to  the  Bill

 खंड  31  विधेयक  a  जोड़  feat  गया

 Clause  हए 2६  was  added  to  the  Bill
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 खंड  32

 सभापति  खंड  32  का  एक  सरकारी  संशोधन  है  :

 संशोधन  किया  गया  |

 पुष्ट  16,  पंक्ति

 ह  हिय ‘any  property  (  कोई  भो  के  arg  part’  अंतःस्थापित

 q श
 कियां

 जाये

 (sit  बी०  पो०

 सभापति  महोदय  :  प्रश्न  है

 32  संशोधित  रूप  में  विधेयक  का  अंग  बने  ।

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ
 The  motion  was  adopted.

 खंड  32  संबोधित  रूप  में  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  ।

 Clause  32,  as  amended,  was  added  to  the
 Bill.

 खंड  33  और  34

 सभापति  महोदय  खंड  33  और  34  का  कोई  संशोधन  नहीं है  ।  प्रश्न है

 खंड  33  और  34  विधेयक  का  अंग  बने  पी

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 The  motion  was  adopted.

 खंड  33  और  34  विधेयक  में  जोड़  दिये  गए  |

 Clauses  33  and  34  wee  added  ६०  the  Bill.

 खंड  35

 सभापति  महोदय
 :  खंड  35  का  एक  संशोधन है

 :

 श्री  बी०  पी०  मौर्य
 में  प्रस्ताव  करता  हूं  कि  :

 पृष्ठ  16,  पंक्ति  45

 ‘shall  lie’  के  पश्चात्  ‘or  be
 proceeded  with’  या  अन्य  व्यक्ति  के

 > विरुद्ध  नहीं  होगीਂ  या  चलायी  नहीं  इसके  अन्तः स्थापित  किया  जाये  ।

 72]

 श्री  इराज्मुद  सेक़रीब  जहां  तक  कपड़ा  निगम  द्वारा  मिलों  को  ग्रहण  करने  का  संबंध  सभी
 संपत्तियां  पहिले  ही  ग्रहण  कर  ली  गई  हे  तो  कयों  कंपनी  को  बंद  किया  जाता  इससे  अंशधारी

 होते है  ।

 श्री  बी०  पी०  मौत  इसके  स्पष्टीकरण  की  आवश्यकता  नहीं है  ।
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 20  1896  (u%)  रुग्ण  कपड़ा  उपक्रम  विधेयक
 mn

 सभापति  महोदय  ver  है  :

 प्र्  16,  पंक्ति  45

 '  )  के  चय  ‘or  be  proceeded  with’
 का  अन्य  व्यक्ति  के  विरुद्ध

 नहीं  होगो  या  चलाई  नहीं
 शब्द  अन्तः स्थापित  कियां  जाये  ।

 72]

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ
 The  motion  was  adopted.

 सभापति  महोदय
 :

 प्रदान  यह  है  ॥

 खण्ड  35,  संशोधित रूप  में  ,  विधेयक  का  अंग  बने  पी

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 The  motion  was  adopted.

 खण्ड  35,  संशोधित  रुप  विधेयक मं  जोड  दिया  गया  ।

 Clause  35,  as  amended,  was  added  to  the  Bill.

 सभापति  महोदय  :  प्रदान  यह  है  !

 खण्ड  36,  37  और  38  विध  यक  के  अंग  बने  पी

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ ॥
 The  motion  was  adopted.

 खण्ड  36,  37.0  और  38  विधेयक में  जोड़  दिय गय  ।

 Clauses  36,  37  and  38  were  added  to  the  Bill.

 नया  38  क

 शी  ato  पी०  योग्य  :  में  प्रस्ताव  करता  हूं  कि  :

 पृष्ठ  16,  पंक्ति  29  के  पहुचाई  निम्नलिखित  अन्तः स्थापित  किया  aa—

 as  to  the
 ‘Declaration  It  is  hereby  declared  that  this  Actis  for  giving  effect  to  the

 policy  of  Policy  of  the  State  towards  securing  the  principles  specified  in
 the  St  ate.  clause  (b)  of  article  39  the  Constitution.

 Explanation.—In  this  section,  has  the  same  meaning  as  in  article
 12  of  the

 राजनीति  के  इसके  द्वारा  यहं  घोषित  किया  जाता  है  यह  अधिनियम

 घोषणा  संविधान  के  अनुच्छेद  39  के  खण्ड  में  विनिर्दिष्ट  तत्वों  को  सुनिश्चित

 करने  के  लिये  राज्य  की  alfa  को  प्रभावों  करने  के  लिये  हैं  ।

 स्पष्टीकरण धारा  में  '  का  वही  अथ  है
 जो

 संविधान
 कै

 अनुच्छेद  12  में

 224]
 ध
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 Sick  Textile  Undertakings  Agrahayana  4,
 yey  1896  (Saka)

 (Nationalisation)  Bill—

 aft  इराज्मुद  सकरा :  संविधान के  अनुच्छेद  39  के के  अनुसार  संसधनों  का
 वितरण

 और  उन  पर

 नियंत्रण  इस  प्रकार्‌
 किया  जान  चाहिये  जिससे  जनता  अधिकाधिक  लाभ  हो  ।  मैं  चाहता हूं

 कि
 इस

 विधेयक
 जिसके  द्वारा

 मालिकों को  39  करोड़
 fear

 जा  रहा  है  ,  मजदूरों  का  क्या  हित

 होगा  जिनकी  धनराशि  मालिकों  की  ओर  बकाया  है  ?

 श्री  बी०  पी०  :  माननीय  सदस्य  को
 यह

 श्रम  हैं  कि  ag  राशि  केवल  मालिकों  को  दो  जा  रही

 वास्तव  में  इस  राशि  में  से  श्रमिकों  को  देय  राशि  तथा  ऋण  आदि  सभो  का  भूगतान  किया  जाएगा  और

 उन  पर  मालिकों  के  लिये  बहुत  कम  राशि
 बचेगी

 ।

 सभापति  महोदय  :  प्रशन यह  है  कि  :

 पीठ  29  के  परमाणु  निम्नलिखित  अन्तः स्थापित  किया  जाये

 *[)601818101011  It  is  hereby  declared  that  this  Act  1s  for  giving  effect  to:
 as  to  the  policy  the  policy  of  the  State  towards  securing  the  principles  specified
 of  the  State.  in  clause  (b)  of  a  article  39  of  the  Constitution.

 Explanation.  —In  this  section,  has  the  same  meaning  as
 in  article  12  of  the

 नीति  [sex  इसके  द्वारा  यह  घोषित  किया  जाता  है  यह  अधिनियम

 के  बारे  में  घोषणा  संविधान  के  अनुच्छेद  39  के  खण्ड  में  विनिर्दिष्ट  तत्वों  को  सुनिश्चित
 करने  के  लिये  राज्य  की  नीति  को  प्रभावी  करने  के  लिये  है  ।

 कार

 घारा  में  का  वहा  अथ  है  जो  संविधान  के  अनुच्छेद  12

 हैं ।|

 224]

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ॥

 The  motion  was  adopted

 सभापति  महोदय  प्रश्न  ag  है

 नया  खण्ड  विधायक  का  अग  बने  |

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ॥

 The  motion  was  adopted

 नया  38  कबिधयंक  में  जोड  दिया  गया

 New  clause  38A  was  added  to  the  Bill.

 खण्ड  39

 श्री  बी०  मौत
 :

 में  प्रस्ताव  करता  हूं  कि

 पीठ  16,  पंक्ति  29  के
 पश्चात्‌  निम्नलिखित  अन्तः  स्थापित  किया

 **Repeal  and  39.  (1)  The’  Sick  Textile  Undertakings  (Nationalisation)  Ordinance »
 savings  1974  is  hereby  repealed.
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 11  1974  रुग्ण  क
 पड़ा

 उपक्रम  विधायक

 ण
 छ ष्ा  renea  any. (2)  च 0०1६४1(11%1 2111  us  such  repeal  any-  thing  done  or  any  action  taken  under

 the  Ordinance  so  repzaled  shall
 be

 deemed  to  have  been  done  or  taken  under.  the  cor-

 responding  provisions  of this  Act.’

 39(1)  रुग्ण  कपड़ा  उप कम  ष्ट्रोय  SCT)  1974  इसके  sare  निरसित
 और  किया  svar  है  ।

 ब्याहती  अध्यादेश  के  अधीन (2)  एसे  निरसन  के  होते  हुए  इस  प्रकार  निरसित  <
 सस की  गई  कोई  बात  या  कार्यवाही  ब्र  पथ्  विनियम के  तत्स्थानी  उपबन्धों  के  अधीन  कं

 गइ  समझ  जना  (  3

 73]

 सभापति  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  कि  :

 पृष्ठ  16,  पंक्ति  29  के  पश्चात  निम्नलिखित  अंतःस्थापित  fear |  कि  द  दे  |

 Repeal  and  39.(1)  The  Sick  Textile  Undertakings  (Nationalisation)  Ordi-
 Savings  nance,  1974,  is  hereby  repealed.

 (2)  Notwithstanding  such  repeal  any-thing  done  or  any  action  taken
 under  the  Ordinance  so  repealed  shall  be  deemed  to  have  been

 done
 or  taken  under  the  corresponding  provisions  of  this

 निरसन  39(1)  रुग्ण  उपक्रम  राष्ट्र यक् रण  1974  इसके  निरसित

 ATT  किया  जाता  है  ।

 ब्यावत्ति

 (2)  ऐसे  निरसन  के  होत  हुए  इस  प्रकार  निरसित  इस  अध्यादेश  के  अधिन

 की  गई  कोई  बात  या  कार्यवाही  इस  अधि  fon oe  दे
 घाोनयम  के  तत्स्थानी  उपबंधों  के  अधिनਂ

 की  गई  समझी  जाएगी  |

 73]

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ
 The  motion  was  adopted.

 सभापति  महोदय  :  प्रदान  यह  है

 नया  खण्ड  39  विधेयक  का  अंग  बने  ।

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।
 The:  motion  was  adopted

 खण्ड  39  बविधयक  में  जोड़  दिया  गया  ।

 New  clause  39  was  added  to  the  Bill.

 प्रथम  अनुसूची

 श्री  बी०  पी०  मोय  :  में  प्रस्ताव करता  हूं  कि

 पृष्ठ  20

 मद  58  के  स्तम्भ  3  में««ए&्18]  Road  Bhawnagar
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 Sick  Textile  Undertakings  December  11,  1974

 (Nationalisation)
 Bill—

 [a
 ०  बी०  पी०  मौर  |

 भावनगर  ''  के  पर  ‘‘Beawar  Rajasthan’’

 ware  प्रतिस्थापित  किया  जाए  ।

 74]

 पृष्ठ
 मद  64.  के  स्तम्भ  2  में  शब्द  का  लोप  कर  दिया  जाए  |

 75]

 Shri  Madhu  Limaye  :  The  details  of  the  compensation  to  given  to  the  various
 Mill  owners  are  given  in  the  schedule  but  the  hon.  Minister  has  not  indicated  the  criterion
 of  fixing  the  amount  of  compensation  to  the  Mills.  May  I  know  whether  it  is  a  fact  that
 the  influential  persons  have  managed  to  secure  much  more  amount  in  the  shape  of  com-
 pensation  in  comparison  to  their  assets,  I  would  like  to  refer  to  the  cases  of  three  mills.

 नवल  किशोर  fag  पीठासीन  हुये  surat  Navat  Kisore  Sinnar  In  the  chacr]
 In  the  case  of  Azamshahi  Mills,  Warangal,  Andhra  Pradesh,  the  Ministry  has  given

 Rs.  92,95,000  under  the  political  influence  to  the  said  concern  though  according  to  the  experts
 opinion  the  assets  of  this  Mill  are  not  large.

 Similar  is  the  case  with  the  Appollo  Mill.  The  owners  of  which  is  Gokul  Chand
 Morarka  (Interruption)  also  has  earned  large  profits.  What  are  the  reasons  for  which  Go-
 vernment  are  going  to  give  Rs.  1.20  crore to  them  ?

 Thirdly,  the  case  of  Mahaboob  Sahai  Gulbarga  Mills  was  pleaded  by  a  Minister  of  the
 Central  know  his  name  but  I  do  not  want  to  mention  it  because  the  hon.
 Speaker  donot  want  his  name  to  mentioned  now.  A  heavy  amount  of  Rs.  1,34,84,000
 has  been  given  to  this  Mull.  I  want  that  the  hon.  Minister  should  give  the  figures  relating  to
 the  looms  and  spindles  of  this  mull.  He  should  also  tell  us  the  criterion  of  fixing  the  amount  of

 compensation.

 श्री  सेक्षियान  :  में  समझता  हुं  कुछ  तत्कालीन  मिल  मालिकों  को  अधिक  मुआवजा  जा  रहा

 अपने  अधिकार  में  लीटर  जाने  के  बाद  यदि  राज्य  सरकार  अथवा  राज्य  कपड़ा  .  निगम  ने  मिलों  के

 आधुनिकीकरण  पर  कोई  धनराशि  खर्चे  है  तो  उसका  लभ  तत्कालीन  मिल  मालिकों  को  क्यों  दिया  जा

 रहा  तमिलनाडु  विधान  सभा  में  इस  विषय  पर  चर्चा  के  दौरान  सभो  दलों  ने  यह  विचार  व्यक्त  किया

 कि  जनता  को  धनराशि  का  लभ  मिल  मालिकों  को  नहीं  मिलन  चाहिये  ।  मेरा  अनुरोध  है  कि  मंत्री  महोदय

 इस  बत  को  ध्यान  में  रख  कर  मुआवजे  की  राशि  निर्धारित

 सभापति  महोदय  :
 प्रदान यह  है  कि

 पृष्ठ

 मद  58  के  स्तम्भ  3  में  ‘‘Vartej  Road,  Bhawnagar,  रते
 भावनगर  |

 के  स्वान  पर  |(Rajasthan  )”  |
 प्रतिस्थापित

 किया  जाये  ।

 74]

 पृष्ठ

 मद  64  के  स्तम्भ  2  में  शब्द  का  लोप  कर  दिया

 75]

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ
 The  motion  was  adopted.
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 20  1896
 रुग्ण

 कपड़ा
 उपक्रम  विधेयक

 श्री  wa  लिमये  :  माननीय  मंत्री  ने  मेरे  प्रदान  का  उत्तर  नहीं  दिया  कि  मुआवजा  निर्धारित  करने  की

 कसौटी  क्या  है  ?

 Shri  Maurya:  Frist  ofall  I  would  like  to  state  that  after  the  amendment  in  the
 the  word  ‘compensation’  has  been  substituted  by  the  word  This  amount

 ehas  been  fixed  on  the  basis  of  the  value  of  the  assets  of  the  undertaking  and  on  the  basis  of
 liabilities  of  the  post  take  over  managements  as  specified  in  sub  clause  5(2).

 Some  hon.  Members  have  expressed  then  concern  on  the  taking  over  of  the  sick  mills
 which  become  burden  on  the  Government  unnecessarily.  I  also  feel  that  this  situation
 Should  not  be  allowed  to  be  developed  and  no  mill  should  be  given  an  apportunity  to

 ecome  a  burden  on  the  Government.  But  this  situation  has  developed  in  a  state  of  help-
 lessness.  Now,  we  should  take  a  lesson  from  it.

 So  far  as  the  cases  referred  to  by  the  hon.  Members  are  concerned  will  certainly  collect
 ‘the  information  and  if  nec2ssary  will  let  the  hon.  Member  know  that  information.  But

 one  thisin  certain  that  no  political  interest  is  involved  in  fixing  the  amount.

 One  hon.  Member  has  pointed  out  that  the  benefit  of  the  improvement  effected  in  the
 mill  with  the  help  of  the  state  Government  should  not  go  to  the  eastwhile  owners.  He  has

 referred  to  the  deliberations  in  the  Tamil  Nadu  Assembly.  In  this  context  I  would  like
 ‘fo  state  categorically  that  this  point  has  already  taken  into  account  while  fixing  the  amount.

 श्री  सभापति  महोदय
 :

 cet  यह  है  1

 प्रथम  संशोधित  रूप  विधेयक  का  अंग  बने  ।''

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  t
 The  motion  was  adopted.

 प्रथम  अनुसूची  संश्ञोधकृत  रूप  विधेयक  में  जोड़  दी  गई  ।
 The  first  Schedule  as  amended,  was  added  to  the  Bill

 द्वितीय  अनुसूची

 श्री  ato  पी०  मौत  :  में  प्रस्ताव  करता  हूं

 पृष्ठ  26,  पंक्ति  19

 ITਂ  ता  )  के  स्थानीय

 IVਂ  ह" (प्रवग  rv  प्रतिस्थापित  किया  जाये  ।  /

 207]

 पृष्ठ  26,  पंक्ति  21  qj

 Ivਂ  Iv)  के  स्थान  पर

 Vਂ  )  प्रतिस्थापित  किया  जाय े।

 208]

 पृष्ठ  26  7.0

 प्रकति  22  का  लोप  किया  जाये

 209]
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 Sick  Textile  Undertakings  Agrahayana  20,  1896  (Saka)
 ; (Nationalisation)  Bill

 [fro  ate  पी०

 पृष्ठ  26,  पंक्ति  23  में

 ay  लोप  किया  जाये  ।

 210]

 पुष्ट  26  पंक्ति  29  में

 ‘Category  ९  के  स्थान  पर  VIਂ  vI

 प्रतिस्थापित  किया

 211]

 पृष्ठ  26,

 पंक्ति  18  क
 a

 पश्चात  निम्नलिखित  अन्तः स्थापित  किया

 III

 Arrears  in  relation  to  provident  fund,  salaries-and  wages,  and  other  amounts,  due  to:
 an

 111

 वेतन  और  मन  ज
 नन

 द्र  |  |  को  बाबत  बकाया  और  अन्य  जो  किसी  कामों  चारी  को  देय  हों  ।]

 .225  |

 पृष्ठ  26

 पंक्तियां  26  से  28  तक  का  लोप  किय  जाये  |

 226]

 श्रीमती  रोजा  ढेशर्फाड  :  में  संशोधन  संख्या श्रम  श्रुत  करती  t

 श्री  मधु  लिमये  :  मैँ  संशोधन  संख्या  102  प्रस्तुत  करता  हू

 श्रीमती  पावती  कृष्णन  :  में  संशोधन  संख्या  136  प्रस्तुत  करता हूं  ।

 श्री  राजा  कुलकर्णी  :  में  संशोधन  संख्या  176  प्रस्तुत  करता  हूं  ।

 श्री  सी०  एम०  स्टीफन  :  मे  संशोधन  संख्या  190,  191  और  193  प्रस्तुत  करता हूं  ।

 Shri  Madhu  Limaye  :  Sir,  the  main  object  of  my  amendment  is  that  the  wages
 salaries  and  other  dues  to  an  employee  should  be  given  first  priority  and  the  other  claims
 should  be  dealt  with  after  the  dues  to  employees  have  been  paid  to  them  because  they  are
 the  most  deserving  claimants.

 Secondly,  would  like  to  suggest  that  people  should  be  allowed  and  encouraged  to  in-
 vest  their  small  savingsin  the  Public  Sector  Undertakings.  Individuals,  who  deposit  their
 small  savings  in  Post  offices  and  in  Banks  should  be  permitteds  to  invest  their  savings  in
 the  Persons  having  small  amounts  Invested  in  these  sick  mills  should  be
 made  shareholders  without  giving  them  right  to  vote.  This  suggestion  should  have  been
 given  earlier  by  me  but  I  forgot.  Any  how,  it  is  a  healthy  suggestion  and  it  will  not,
 if  implemented,  against  the  policy  of  nationalisation.

 श्रीमती  पार्वती  कृष्णन  :  मंत्री  महोदय  ने  मेरे  संशोधन  का  एक  भाग  तो  स्वीकार  कर  लिया  है  तथा  उसे
 अपने  संशोधन  में  सम्मिलित  कर  लिया  है  किन्तु  दुसरे  भाग  को  स्वीकार  नहीं  किया  ।.  वास्तव  में  दूसरा  भाग

 स
 बहुत  महत्वपूर्ण  में  मंत्रो  महोदय  से  अनुरोध  करतो  हूं  कि  दूसरे  भाग  को  भी  स्वीकार  किया  जाये  जिससे

 frat  की  विवशताओं  द्वारा  इन  मिलों  में  लगाई  गई  धनराशि  उनको  वापस  मिल  सके  ।  ऐसे  व्यक्तियों

 के  feat  की  रक्षा  होनी  चाहिये  जिन्होंने  थोड़-थोड़ी  बचत  करके  इनमें  धनराशि  लगाई  है  ।
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 1  1974  रुग्ण  कपड़ा  उपक्रम
 विधेयक

 श्री  राजा  कुलकर्णी  :  मंत्री  महोदय  ने  श्रमिकों  की  भविष्य  निधि  के  बारे  में  कोई  आश्वासन  नहीं  दिया

 उन्होंने  कर्मचारी  राज्य  बोला  के  बारे  में  भो  कुछ  नहीं  कहा  हैं  ।  यद्यपि  ट्रेड  यूनियनों  ने  तथा  राज्य

 सरकारों  ने  यह  वायदा  किया  था  कि  इस  मद  के  अंतगर्त  काटो  गई  तमंचा  रियों  को  रानी  को  वापस  दे  दिया

 जायेगा  Card  इस  विधेयक  में  इस  बारे  में  कोई  उल्लेख  नहीं  गय  ।  इसी  उद्देश्य  से  म॑  ने  अपने  संशोधन

 में  कहा  है  कि  श्रमिकों  की  मजदूरो  और  वेत  तथा  उन्हें देय
 अन्य  राशियों  को  प्रथम  प्रवेश  में  रखा

 जाये
 ।

 Shri  B.P.  Maurya  :  It  is  not  possible  for  me  to  accept  the  amendment  of  Shri  Madhu
 Limaye  regarding  pre  take-over  management  period  and  post  take-over  management  period
 because  of  the  fact  that  in  that  case  the  very  purpose  of  the  Bii]  will  be  defeated.  He  has
 made  a  good  suggestion  to  the  effect  that  the  persons  who  have  deposited  small  amount
 should  also  be  made  shareholders  (Interruptions).  I  am  going  to  remove  the  doubts  of  the
 hon.  Members.

 राजा  कुलकर्णी  उत्तर  ..:  हमारे  संदेह  को  दुर  करने  के  लिये  मंत्री  महोदय
 द्वारा  यह  आश्वासन  दिया  जाना  चाहिये  कि  यद्यपि  धनराशि  का  भुगतान  नहीं  किया  जायगा  तो  भो

 दायित्वों  को  स्वीकार  किया  सरकारों  ऋणों  तथा  ऐसे  ऋणों  के  दायित्व  को  स्वीकार  किया
 जाना  यह  आवश्यक  नहीं  कि  भुगतान  भी  तुरन्त  ही  किया  जाय ।  इनका  भुगतान  बाद  में
 तथा  श्रमिकों  के  दय  का  भुगतान  किया  जा  सकता

 श्री  ato  पी०  दो  चीजें  अलग  अलग  एक  है  कुल  राशि  और  दूसरी  है  किसी  विशिष्ट

 करते मिल  से  संबंधित  एक  जब  हम  श्रमिकों  को  कुल  बात

 हूँ  चलता  है  कि  यह  एक  अच्छी  खासा  धनराशि  है  और  में  सदन  में  आश्वासन
 देना  चाहता  हूं  कि  अधिग्रहण  पूर्व  को  श्रमिकों  को  area  राशि  के  रूप  में  घन  रोशि
 को  भुगतान  जायेगा ॥

 सभापति  महोदय  :  अब  में  थ्रो
 मच

 लिमये  का  संशोधन  संख्या  102  मतदान के  लिये  रखता

 हैं  ।

 लोक  सभा  में  मतविभाजन  हुआ
 The  Lok  Sabha  divided.

 में  .  13.
 Ayes  "3

 विपक्ष  में  53
 Noes  93

 प्रस्ताव  अस्वीकृत  हुआ
 The  motion  was  negatived.

 सभापति  महोदय  :  अब  मं  द  सरो क  अनुसूची  लिये  जो  बी०  पो०  मौत  द्वारा  प्रस्तुत  सरकारो
 4 संशोधन  संख्या  207,  208,  209,  210,  2  ty  225,  226  मतदान के  लिये  रखूंगा  ।

 प्रीत
 यह  है  कि  पृष्ठ  26,  पंक्ति  19--

 IIIਂ  के  स्थान  पर  ‘<Category  IVਂ

 रखी  जाये

 207]

 as  26,  पंक्ति  21,

 IVਂ  के  स्थित  पर  V?  रखी

 208]
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 Sick  Textile  Undertakings  December  11,  1974

 (Nationalisation)  Bill—

 पृष्ठ  26,

 line  22”  22  ar  लोप  fear  जय  )  209]

 पृष्ठ  26,  पंक्ति  23,

 को  लोप  किया  जाये  )  210]

 पृष्ठ  26,  पंक्ति  29,

 दै  के  स्थान  पर  VIਂ  रखा  जाये

 211

 पृष्ठ  26,

 After  line  18  18  के  ‘cetegory  III’  Arrears  in  relation  to  Provident

 Fund,  Salaries  and  wag2s  and  other  amounts  due  to  an  employeeਂ  तीन  rare

 के  देय  भविष्य  तत  और  aga  तथा
 अल्प  राशि

 के  संबंध  में  ana  राशि  wa  जोड़

 fer  जाये t)

 225]

 पृष्ठ  26,

 Omit  line  26  to  28  26  से  28  तक  का  लोप  किया

 226]

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 The  motion  was  adopted.

 सभापति  महोदय  :  अब  मं  इसरो  अनुसूची  के  सभो  संशोधन  मतदान के
 लिये  रखूंगा

 संशोधन  मतदान  क  रखे  तथा  अस्वीकृत  हुँ
 Amendments  were  put  and  negatived  !

 सभापति  महोदय  :  प्रदान  यह  2  कि  दूसरी  अनुसूची  संशोधित  रूप  विधेयक  का  अंग  बने  ।

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  |

 The  motion  was  adopted,

 दुसरी  संशोधित  रूप  विधेयक  में  जोड़  दी  गई  ।

 The  second  schedule,  as  amended,  was  added  to  the  Bill.

 सभापति  महोदय  :  प्रदान  यह  है  कि  1  विधेयक  को  अंग

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ॥

 The  motion  was  adopted.

 खंड  J,  विधेयक  a  जोड़  feat  ।

 Clause  1  was  added  ६०  the  Bill.

 1.58



 20  1896  रुग्ण  कपड़ा  उपक्रम  विधायक

 सभापति  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  कि  मूंग  विधायक  का  अंग  बने

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ
 -The  motion  was

 adopted.

 अधिनियम  qa  विधेयक  में  जोड़  दिया
 The  Enacting  Formula  was  added  to  the  Bill.

 सभापति  महोदय  अब  हम  विधेयक  के  नाम  में  किया  गया  लेंगे  ।

 संशोधन  किया  गया
 Amendment  made

 पृष्ठ  1,

 aa (०4८ है  ॥ In_  the  long  title
 मे ं)

 of  the  rig  title  and  interest  स्वामित्व

 और  हित  क  )  स्थान  पर  of  the  sick  tixtile  undertakings,  and  the

 right,  title  and  कपडा  ऊफ्क्रम  तथा  स्वामित्व  और  हित  )  रख  दिया  जाए  ।

 38]
 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ

 The  motion  was  dopted

 विधेयक  का  संशोधित  रुप  विधेयक  मं  जोड़  दिया  गया  ।
 The  long  title,  was  amended,  was  added  to  the  Bill.

 aft  बी०  पी०  मोय  :  प्रस्ताव  करता हूं  कि

 संशोधित  रूप  में  पारित  किया  जाय

 सभापति  महोदय  :  प्रस्ताव  प्राप्त  हुआ  ।  तो  स़्थान

 मेरा  उद्देश्य  विधेयक  से  पारित  होने
 में  रूकावट  डालना श्री

 सेहझियान  :
 नहीं  है  परन्तु  मं

 यहं  नहीं  चाहता
 कि

 नियमों
 को  ि सद वं  के  लिये  माना  जाये  ।  विधेयक को  पारित  करने

 प्रस्ताव  करने  से  पहल  इस  मामले  में  अध्यक्षपीठ  को  अनुमति  लो  जानी  इस  विधेयक

 का  पारित
 किया

 जाना  नियम  93(2)  के  अंतगर्त  आता  है  और  इसके  अनसार  यदि  अध्यक्ष

 मति  नहीं  देता  है  तो  संशोधित  विधेयक  को  पारित  करने  का  प्रस्ताव  विधेयक  पर  विचार  करने

 वाले  दिन  नहीं  किया  जा  अतः  इस  मामले  में  अध्यक्षपोठ  को  अनुमति  ली  जानो

 संसदीय  कार्य  मंत्री  कठ  :  माननीय  सदस्यों  को  इस  .  विधेयक  को  पास  करने

 की  शीघ्रता के
 बारे  में  पता  हेम  इस  विधेयक  को  काफो  समय  से  पारित  नहीं  कर  सके  है

 इसके  पहचान  विधेयक  राज्य  सभा  में  जाना

 यदि  हम  इसे  आज  नहीं  करते  तो  यह  वहां  समय  पर  नहीं  पहुंच  सकता

 सभापति  महोदय  :  मुझे  इस  में  कोई  आपत्ति  नहीं

 श्री  सेझियान
 :

 इस  विधेयक  को
 स्थिति

 में  आने
 से  पूर्वे  उद्योग  और

 अधिनियम  और  रुग्ण  कपड़ा  उपक्रम  अध्यादेश  के  अंतर्गत  राज्य  सरकारें  मिलों  राष्ट्रीयकरण
 करता  रहो  हैं  तमिलनाडु  कपड़ा  निगम  पूरा  तरह  एक  सरकारी  निकाय  यह  12

 कपड़ा  मिलों  का  प्रबन्ध  कर  रहा  है  जिसमें  7  मिलें  उद्योग  और  अधिनियम के
 अंतगर्त  और  5  रुग्ण  कपड़ा  उपक्रम  अध्यादेश  के  अंतगंत

 हाल
 में  लो  राष्ट्रीयकरण  के  बाद

 इन  मिलों  को  आधुनिक  और  सुगठित  करने
 के  लिये  सरकारी  खजाने  से  रुपया  लिया  गया  ।  पूराने

 मालिकों को  भुगतान  करने  की  नीति  गलत
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 ahavana  9 Sick  Textile  undertakings  Agr  रिक त  द्र  इट  av  ,  1896  (Saka)
 (Nationalisation)  Bill

 से

 केन्द्र  को  राज्य  कपड़ा  निगमों  के  अंतर्गत  चलने  वाली  सभी  मिलों  को  अपने  हात  में  नहीं  लेना

 चाहिए  तामील  नाड़  में  राज्य  कपडा  निगम  इतना  अच्छी  प्रकार  कार्य  कर  रहा  है  की  मिले  लाभ  पर  चलाने

 लगी  है  ।  जहां  कपडा  निगम  सतारूढ़  रुप  में  काय  कर  रह  है  ऊंनके  काम  में  व्यवधान  न  डाला  जाये  |

 श्री  राजा  कुलकर्णी  :  आरम्भ  विधेयक  में  के  में  सन्देह  व्यक्त  किय

 गये  चर्चा  एवं  विचार  के  समय  विधेयक  में  are  गया  और  विधेयक  स्वीकार

 स्थिति  तक  पहुंच

 सरकार  ने  103  मिलों  को  अधिकार में  ले  लिया  परन्तु  यह  उनका  राष्ट्रीयकरण  नहीं हैं  |

 20%  उद्योग  का  राष्ट्रीयकरण  किया  at  रहा  है  और  उनमें  से  भी  केवल  संकटग्रस्त
 मिलों  की  हो  अधिकार  में  लिया  गया  है  ।

 1972  में  103  मिलें  अधिकार  में  लो

 गई  1973  और  1974  में  उनकी  में  कोई  वृद्धि  नहीं  हुई ।
 कके ae सरकार  को  प्रबन्ध  के  पहले  पर  भी  विचार  करना  चाहिये  ।  राष्ट्रीयकरण  को  केन्द्रीयकरण

 रूप  में  त  लिया  आया  क्योंकि  इससे  कपड़ा  होती  का  उद्देश्य  सिद्ध  नहीं  जहां  कहीं  भो  राज्य

 कपड़ा  निगम  किसी  मिल  को  चला  रहा  हो  उसे  चलान  प्रबन्ध  जहां  तक  सके

 विकेन्द्रीकरण  किया  जाए  ।

 श्री  इराज्मद  लेकर  यह  विधेयक  इस  मामले  में  अनुभूत  है  कि  इससे  विचित्र  मामलों

 सरकार  का  दृष्टिकोण  स्पष्ट  हो  जाता
 इस

 विधेयक  के  द्वारा  सरकार  कपड़ा  मिलों के  मालिकों

 के  40  करोड़  रुपये  का  उत्तरदायित्व  अपने  उपर  लें  रही  हैं  जबकि  उनमें  से  अधिकतर  ने  अपनी

 अपनी  कम्पनी  को  धोखा  दियां  परन्तु  दूसरो  और  वह  कर्मचारियों  की  मजूरी  जी  उन्होंने  कमाई

 क्र रने  का तथा  भविष्य  निधि  को  जिस  में  योगदान  fear  का  भुगतान

 gar  दायित्व  लेने  को  तयार  नहीं

 इतने  ata  से  सन्तुष्ट  न  हो  कर  अपने  संशोधनो ंसे  सरकार  ने  कर्मचारियों  के  बीच  भेद

 पदा  कर  fear

 श्रीवती  पावती  कृष्णन  )  :  यह  प्रसन्नता  का  विषय है  किं  यह  विधेयक  अधिनियम म
 जी  रहा  कपड़ा  मिलों  के  कारीगरों  ने  सिद्ध  कर  दिया  है  कि  वे  अपने  परिश्रम  से

 ग्रस्त  मिलों  को  लाभकारी  बना  सकते  इन  कर्मचारियों  को  किसो  प्रकार  को  हानि  नहीं

 चाई  जानी  चाहिए ।  मंत्रो  महोदय  बार  बार  कहते  रह  हैकि  उनको  सहानुभूति  श्रमिकों के  साथ  है  ।

 कई  और  मिले
 m  संकटग्रस्त  gi  तमिलनाडु  में  qatar  मिल्स  हमने  इस  मिल  के

 को  मांग  को  मंत्रो  महोदय  की  इसकी  जांच  करनी  जहां  मिल

 बन्द  होने  को  हैं  सरकार  को  उस  उद्योग  और  वहां  के  श्रमिकों  की  सुरक्षा  के  लिए  कदम  उठाने

 सरकार  आवाहन  देना  चाहिए  कि  हथकरघा  उद्योग  को  लाभप्रद  मूल्य  पर  धागा

 देकर  उसका  किया  जायेगा  |  इन  मिलों  की  स्थिति  करने  के  लिए  कदम

 जाने  चाहिए  ।

 श्री  के०  गोपाल  सरकारी  उपक्रम  समिति  राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम  की  विस्तार  से

 जांच  कर  रहो  समिति  में  सब  दलों के  सदस्य  में  माननीय  मंत्री  से  निवेदन  करुंगा  कि

 जब  an  sat  समिति  प्रबंध  के  ढांचे  के  परिवर्तन  के  बारे  में  अपनी  सिफारिशें  न  दें  वे  इसमें

 कोई  परिवर्तन

 श्री  पी०  जी०  मावलंकर
 :  यद्यपि  संशोधनों  से  विधेयक  में  और  सुधार  हुआ  है

 फिर  भी  विधेयक  को  समान  स्थिति  सुव्यवस्थित  नहीं  श्रमिकों  को  भविष्यਂ  निधि  जसी  बकाया

 राशि  संबंधी  मांग  पूर्णतया  पूरी  नहीं  हुई
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 सदन्‌  को  यह  मान  कर  गलती  नहीं  weal  चाहिये  कि  यह  विधेयक  राष्ट्रीयकरण  के  लिये

 हमें  संकटग्रस्त  एककों  की  स्थिति  सुघारने  और  उनका  राष्ट्रीयकरण  करने  में  भेद  स्थापित  करना

 सरकार  को  राष्ट्रीयकरण  के  लिये  एक  आदर्श  विधेयक  लाना  चाहिये  ।

 मंत्री  महोदय  द्वारा  उल्लिखित  103  उपक्रमों  में  कुछ  ऐसे  उपक्रम  हँ  जो  न  तो  संकटग्रस्त

 ह  और  हो  काड़ा  fat  एकक  नब
 तक  सरकार  कपडें *  की  परिभाषा  विस्तार

 नेकर  उसे  उन  एककों को  इसमें  शामिल  नहीं  करना  यदि  सरकार  संकटग्रस्त  मिलों  के

 मालिकों  को  कुछ  धनराशि  देने  को  इच्छुक  है  तो  वह  aa  श्रमिकों  का  wea  आता  है  एसा
 करने से  क्यों  हिचकिचाता  विधेयक  में  जिस  प्रकार  सुघार  किया  गया  है  उसके  लिये  में  मंत्री

 महोदय  को  बधाई  देता  हूं  ।

 Shri  Ram  Singh  Bhai  (Indore)  :  congratulate  the  hon.Minister  for  showing  great
 Sympathy  towards  the  labour.

 The  manig:ment  of  th?  nationalized  Textile  Corporation  should  not  be  left  on  State
 Textile  Corporation.  The  condition  of  130  sick  textile  mills  is  not  satisfactory.  The
 Government  should  import  modern  machinery  for  these  mills.  It  should  also  make  arrange-
 ment  for  working  capital  for  these  mills.  We  should  produce  such  cloth  in  those  mills
 which  we  want  to  export.  These  mills  should  work  in  profit  and  the  condition  of  the
 labour  should  be  improved.  So  far  as  the  question  of  colltroited  cloth  is  concerned,  it
 should  also  be  produced  in  those  mills  which  are  producing  super  fine  cloth.

 श्रीमती  रोजा  देंशवाण्डे  :  मेरा  यह  सुझाव  है  कि  की  परिभाषा  में  कन हर शम
 को  भी  शामिल  किया  जाना  चाहिये  क्योंकि  आजकल  साड़ियों  के  किनारों  पर  भी  रेशमी  धागे  का

 प्रयोग  किया  जाता  है  ।

 उद्योग  और  नागरिक  पूति  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बी०  पी०  :  मजदूरों  क
 बकाया  राशि  के  बारे  में  नियमित  रूप  से  आपत्तियां  को  गई  मैं  यह  बात  बार  बार  कहां

 चुका  हूं  कि  हमनें  श्रमिकों  से  अधिग्रहण  पूर्व  अवधि  की  बकाया  राशि  के  भुगतान  के  लिये  जो

 कुछ  किया  जा  सकता  था  कर  दिया  हैं  ।  इस  मामले  में  श्रमिकों  को  बकाया  राशि  को  सुरक्षित
 ऋण  से  भी  अधिक  प्राथमिकता  दो  गई  एसा  करन से  मजदूरों  को  अधिग्रहण  पूवे  अवधि
 बकाया  राशि  का  एक  बड़ा  भाग  प्रा  किया  जा  सकेगा

 सरकार  ने  विधेयक  को  अधिक  स्पष्ट  और  विशिष्ट  बनाने  के  लिये  संशोधन  प्रस्तुत  किये है
 शब्द  nt  मिल  का  अपना  महत्व हैं  ।  विभिन्न  उच्च  न्यायालयों  तथा  सर्वोच्च  न्यायालय  के  निर्णयों
 में  दो  गई  टिप्पणियों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  शब्द  कपड़ा  उपक्रमों  का  प्रयोग  मालिकों  के

 हितों  के  किया  गया  संकटग्रस्त  काड़ा  मिलों  का  अधिग्रहण  करते  समय  हम  उनका
 उसी  रूप  में  अधिग्रहण  कर  रहे  ह  और  स्वामित्व  के  सब  अधिकार  उपाधि  और  सब  हस्तियां
 को  अधिग्रहण  कर  रहे  चविवेयकफ  को  अधिक  स्पष्ट  करने  के  लिये  यह  अत्यावश्यक  था ~ जो  भी  विशिष्ट  संशोधन  प्रस्तुत  कि  य  गये  हवे  कर्मचारी  बग

 के  हितों  को  ध्यान  में  सरकार  किय
 गये है  ।  इस  बारे  में  माननीय  सदस्यों  द्वारा  को  गई  आलोचना  पर  आइये  होता  सब
 माननीय  चाहे  वे  किसी  भो  दल  के  हों  इस  बत  से  सहमत  है  कि  यह  एक  आदर्श  विधेयक  ।

 सभापति महोदय  :  प्रदान  यह  है
 ~

 कि  को  संशोधित  रूप  में  पारित  किया  ज  पी  |

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।
 The  motion  was  adopted.

 sak  पश्चात  लोकसभा  गुरुवार  12  1974/21 =~  1896  WH  फके  ग्यारह
 बज  Ho  पा०  तक  के  लिये  स्थगित  हुई ।

 ‘The  Lok  Sabha  then  adjourned  till  Eleven  of  the  clock  on  Thursday  December?
 12,  1974/Agrahayana  21,  1896.
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